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आधुनिक झमय में प्रत्येक देश को वीत्र ऑद्योगिक विकास करने हेतु आधिक 
नियोजन आपयक हैं. ऑर इसकी सफलता जन्ड्रावित आयोजन पर निर्भर करवी 
हैं । राष्ट्रीय विकाप्ष की नीति में जम ग्रक्त आयोजन का मह्वपरर्ण स्थान होता हें। 
तीत्र विकात दीब्र ऑंद्योगिकरण के प्राध्यम से किया जाता हैं तथा चीज़ ऑद्योगिकरण 
हेतु ऑद्योगिक ब्रान्ति होना परमाक्रयक हैं। ऑंद्रोगिक श्रात्ति प्रत्येक देश के 
ऑँद्योगिक सम्बन्धों पर निर्भर करती हैं ॥ आधुनिक मय में ऑब्योगिक साम्बन्धों के 
अन्तर्गत न क्रेबल मालिकों ऑर श्रमिकों को ही सम्मिलित किया जाता हैं, बल्कि 
सरकार भी अपनी मह्च्वपृर्ण भूमिका विभावी हैं | सरकार एक वियोगक भी हैं तथा 
देश के दर त विकाम्त हेतु उत्तरदायी हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में पूर्ण रूप से ववीव आँकड़ों, पविकाओं ऑर 
देनी एव विदेशी लेखकों की पुस्तकों का सहारा लिया गया हैं । पुस्तक के अन्त में 
परीक्षा फ्रन-पत्र भी सप्राविष्ट किए गए है । इससे पुस्तक की उपादेयता और भी 
बढ जाती हैं । 


में उन कभी लेखकों का आभारी हूँ जिनकी पुस्तकों तथा लेखों के आधार 


पर यह पुस्तक लिब्ी गई है । अच्त में प्रेंरे प्रिय प्राध्यापकों एव विद्याधियों से डस 
पुश्तक की करमियों हेतु सुआ्राव भी आपच्ठित करता हूँ 


लेखक 


भ्ज 


ध्भत्तुक्कन्न 


श्रम संघवाद परिभाषा, उद्देश्य काय्ये, लॉस, हानियाँ, श्रम संघ और 
मंजदूरी, अम सथो के प्रकार, शक्तिशात्री थम सभ की विशेषताएँ 
[7४१6 एफरएाशा | एथीएाएणा, 0णु०्टाएल, गिप्राणाणा$, 
2 प7क/88९5. 0590 ए4॥92०5, 896 एऐंग्रा005 & ०82०४, 
77७ ण॑ [४०४७ एग्राणा5, एकक्वश्रा5॥०5 ० 4 5078 
प्र+००७ ए॥ा०॥) 

इग्लेण्ड, भ्रमेरिका प्रौर रूस मे श्रम सघवाद एक तुलतात्मक 
ग्रध्ययन न थे 
(गछ्था। ९09॥07 & 80ी॥९ए०श0॥ 97 ॥79806 ए॥/08 वा 
ए+७%,छ5#8, & ए $ $ ॥ 8 ए०गएशभाएह 90१/) 
भारत में श्रोद्योगिक थम का विकास और इसकी मुख्य विशेषताएँ 
[070 ० [0008 ,00प/ क पवाब & ॥8 (कार्ट 
(ाद्वाइलश।४05) 


भारतीय सावंजतिक क्षेत्र में श्रम भ्रनुपस्थितता एवं श्रम-परिवर्तन 
(0०४0 #फथाव्दाधा & वया0शथ-,.800॥7 ॥॥. 6 
[एशा 2४० 90०7) 


भारत में थम स्रधो के कार्य सरचना, वित्त एवं निम्रोक्ताड्ो के 
सगठव ह कल * 
[#॥700०5, 570८076 . & एशशार8 0 १7308 [॥07 ॥0 
॥0॥--87090४ 009शा।5थ0॥ ॥ ॥0074 ) 

सामूहिक सोदाकारी के सिद्धाल--भारत में सामूहिक सौदाकारी की 
प्रोन्‍्ताहित करने के उपाय पौर उसकी समस्यो 

[ शि्रषप्जा९. रण एजाव्लाए5 8882यगा8--/०३४ण९४ (0 


धाएक्रा388 (0॥६थए३ ऐ384॥77७ ॥ 099, 77098 0/ 
(एण्लाए४ छिाएबाणह की १५ | 


7 »आश्रौद्योगिक शान्ति, भ्ौद्योगिक ग्रगान्ति के जिवारण एवं दिपटाने हेलु 


उपाय, भौदोगिक शालि के तरीजो के रूप मे--समभोवा, मध्यस्थता 
प्रौर पचनिरंव, थम सप-प्रवन्ध सम्बस्धो में सरकार की भूमिका 
[04फ%फवा ९८३०९, एचसलरड & #ध/लादा! 'शध्वशव065 
गे हातएआहाश एकल, टगाधराबा।णा, छ०व8007 . & 
कैशाञात ३5 जदा०75५ ० उगवाधदाग एथ2०० पिणेल् ता 
(000४ ॥॥ एशणा-वंकाउहच्णाव्या डिधक्ाणा$) 
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९. इस्लेण्ड और अमेरिका मे औद्योगिक सम्बन्धो की व्यवस्था, उद्योग 
में सयुक्त परामर्श बन 
(४४०ागशए एी पाता रेश॑शाताड एफ ॥6 ए है. वात 
ए 8 & | 307 एगाजणाक्वाका ॥ 7707ए४79) 

3३.2 भारत में 956 से शद्योगिव विवाद, भारत में झौद्योगिक सम्बन्धी 
की विद्यमात व्यवस्था का भूल्याक्रन, भारत मे समभौता और पच्र- 
निर्णय कार्येप्रणाली बा एक आलोचना मक प्रध्ययन ् 
(तह 95065 ॥0 वहठ4 झगा66 4956, रिफ्याएश/07 
0 राजञाड़ 2०769 रण [0%5॥ ३९४05 ॥7 70॥8, 
है. एाजार॥। डएतए णी॑ हार जणाताए 0 एतालानवाएारः गापे 
ह07 ४७०3 59 90॥8 ) 

हि भारत मे प्रवन्ध में श्रमिको बी हिस्सेदारी एवं सयुक्त प्रबन्ध परिपकें 
(१/णाष्ड एशटाएशाता का फैग्रावहश्राह॥ ॥ व]4 6६ 
उणा ैगाण्हव्यादा। ए०णाएा5) 

]।.. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठत संक्षिप्त इतिहास, संगठन, कार्य, सफ्तताएँ, 
भारत और भप्रस्तर्राद्रीय धम समन उन * 
[वाक्षाब004] 7.89007 078॥॥9007.. पर्स प्लाश09, 
(णाञ्रपाएा, (आ8गग5बातर, कवारएग्राष, औैधाा:४ध्वाव7$, 
[हर शव [पाशाश॥०7००) [45007 080॥5900) 


।2. राजस्थान मे श्रौद्योगिक सम्यत्ध बकरे 5 


्ट 
[रवपश्नहओं रिशकत0॥5 वा रिकुबशाध॥ ) 
4|#शाथीट 4. ग्रौद्योगिक सम्बन्धो मे सुधार (975-76) 
जग्प्ावीए 0. 20-पूत्री कार्येत्रम नह अं 
_4क्पाण. 6. ग्रौद्दीगिष' डिवाद न ५५% 


(मिल-मालियो वो मनमानी तालावर्दी प्रौर छटनी बरने 
से रोकने के लिए वातून, 976) 
#|फशावह 7. प्रन्‍न्‍्ध में मजदूरों यो भागीदारी (975-76) नम 
हा (प्रापतु बाल वे बाद सरवार द्वारा उठाए गए बदस शोर 
सरकार बी योजना ) 
नैडरापीर द.. ए६डा0त ॥$घ8८ 
नं#एशावगड #* 800९ छ8४७॥८ बन 
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अम संघवाद 
(77०46 ए#ंग्रांगया) 


अमर क्र की परिभाषा, उहड्रय, कार्य, लाभ, हावियाँ, श्रम संघ ऑर 


मजदूरी, श्रम वधों के प्रकार, ग्रविक्नाली श्रम संघ को. विज्येषताएँ 
(एएब१९ एदाठ्ताइ१--0 अप 0ण९८०ए७5, एपाला0ा३, /4एक॥- 
ब8९०४, 9530 ४ग38९5, ॥308 (07008 & १/३४९३, ए८४ जे 
युएब06 एच्रा०ज5, (३/३०९४॥४०5 ० 8 500॥8 77368 एत0॥) 





श्रम सध ग्रौद्योगीकरण की देन है। ग्रौद्योगीकरण के साथ श्रमिकौ की 
सख्या मे वृद्धि हुई है । श्रमिक अ्रपती कार्य की दशाग्रो व आ्राथिक स्थिति को सुधारने 
हैतु धीरे-धीरे सगठन बनाने लगे | विकसित देशों में ग्राज सुहृढ एवं सुसगठित श्रम 
संघ हैं जितके द्वारा सामूहिक सौदाकारी (00॥60०0५६ प्ह्टआा॥ह) के भ्राधार पर 
कार्य की दशाप्रो श्रादि में सुधार करवाया जाता है । ब्रिदेन जैसे देश में श्रम सघ का 
देश वी राजनीति पे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकित भारत पसे विक्रासशील 
देशो मे ग्रभी श्रम सघ सुहृढ एवं घुसगठिव नही हो पाए है क्योकि श्रमिक प्रधिकाँशत. 
अशिक्षित हैं, श्रम सघो के नेता श्रमिकों में से तही है तथा श्रम सधो की वित्तीय स्थिति 
भी सुहृद नही है। जैस्े-जेसे श्रमिक अपने भ्रधिकारों व कत्तंब्यो के प्रति सजग होगे 
ग्रौर सरकार का सहयोग रहेगा तो धीरे-धीरे श्रम सध विकसित देशों के श्रम सघो 
के समान ही सुदृढ़ एवं सुसगठित हो जाएँगे । 

श्रम संघ की परिभाषा 
(ए0शथी।एओ70! ए प्र४0९ (गंगा) 

विभिम्न विद्धानों ने श्रम संघ को अलग-अलग परिभाषा दो है * कुछ 
महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ विम्नलिखित है-- 

श्री एवं श्रीमती वेब्वस के अनुसार, “श्रमिक सघ वास्तव में मजदूरी पर 
निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के उनके काम की दशाएँ बनाए रखने पंयंवा उन्हे 
सुधारने के लिए बनाए गए स्थायी संगठत हैँ ।7ै 

वी वो गिरो (५. ५. ७) के ग्रनुमार, “श्रमिक सघो से हमाटा अभिप्राय 


3... 3द8४ < कटवाला20 ॥ 288 . पहए त॑ प786त4 एका०्काडा, ए | 
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2 ओद्योगिक सम्बन्ध 


ऐसे संगठनों से है जिनका निर्माण ऐब्छिकर रूप में सामूहिक शक्षित के झ्राधार पर 
श्रमिकों के हित्तो को रक्षा के लिए किया जाता है । 7 
प्रोफेषर लेस्टर (8 ै .6४(८) के मत मे, श्रम सघ “श्रम्तिवों का वह 
सघ है जिसका मुझूय रूप से इसके सदस्यों को रोजगार दशाग्रो को बताए रखने अथवा 
सुधारने हेतु गठन किया जाता है । 
प्रो फ्लिप्पो (8 कर 5॥790) के अनुसार “श्रम सध श्रमिकों का संगठत 
है, जिससे सदस्यों के सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक हितो को प्रोत्साहन, सरक्षण 
एव सुधार, सामूहिक शक्ति द्वारा किया जाता है //3 
श्री ए सी जोन्स (& ० 707०$)ने लिखा है कि “एक श्रमिक सघ अनिवार्य 
रूप से श्रमिको का ही सगठन है मालिकों, सहमागियों अथवा निजी श्रमिकों का 
नही । * 
इस प्रकार श्रम सघो की विभिन्न परिभाषों मं विभिन्‍न पहलुग्रो पर जोर 
दिया गग्मा है । 
वी प्म्निहोत्री (४ 8£7॥0०07) के भ्रतुतार _ श्रमिक सघ श्रमिको और 
मालिकों, श्रमिकों भ्रौर राज्य के बीच पारस्परिक मामलों के सम्बन्धो का नियमन 
करते है उदाहरणाथे रोजगार को दशाएँ मजदूरी का नियमन, राष्ट्रीय जीवत झौर 
प्रन्य क्षेत्रो मे समठित समूह के रूप मे श्रमिकों की सहभागिता ॥ * 
श्रसिक सघ के उद्देश्य 
(0ाआंण्लाए९5५ ७ 77906 ए०) 
श्रमिकों के सगठनो को समय समय पर विभिन्‍न सामाजिक झाथिक एवं 
राजनीतिक गआ्रानदोलनो ने प्रभावित कमा है। विभिन्न विचारकी ने भी श्रम सघो को 
प्रभावित किया है । श्रमिक सघो के प्रमुख उद्देश्य निम्न है--+ 
(।) अ्रमिको में पारस्परिक भाईचारे एद सहयोग की भावता वा विकास 
करके उनको सगठित करता 
(2) श्रमिको के कार्य एवं मजदूरी से सम्बन्धित समस्याआा पर विचार 
करना और उन्हे वेधानिक रूप से दुर करना । 
(3) श्रमिक एवं मालिको के बीच सहयोग की भावमा उत्पन्त करना । 
(4) श्रमिक सघ अपने सदस्यों की बीमारी अथवा अन्य कठिनाइयों हेतु 
कोप रखने का काय भी करते हैं । 
(5) सामाजिक सुरक्षा योजनाओ उदाहरणार्थ--रोग वीमा श्रोदीडेस्ट फप्ड 
सहकारी साख आदि को प्राप्त करन भे मदद वरना । 


# ॥ छल  ॥0०ए+ एक590008 क्र तर पाते छडपञ कफ | 
अरुाश है 4. 0000ए07०5 ठँ [890७४ 9 539 

काफ्एण्5 8 शरण ण॑ एटाइणाएढ] कग्राउडलाला। छ 449 
बगाध्ा 4 (वात एदाण्यजञ प॒ज्तवछ क ३ 

+ैहहारगीत 7. [840क्‍अंशब] करे०७0०055 9 ]5098, 7970 एफ 3॥ 
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(6) हडताज्न की घीषणा, सगठन और उसे चलाने तथा मालिकी झादि से 

समभौता वार्तों करना एवं शान्तिपूर्वेक भगडों का निबटाना । 

(7) सदस्यों को आवश्यकता पडने पर कानूनी मदद करना । 

(8) सदस्यों की सामाजिक, आथिक एव शिक्षा सम्बन्धी श्रावश्यक्ताश्रो वी 

पूति करना । 

ग्रह आवश्यक नही है कि श्रमिक सधो द्वारा उपयुवत उद्देश्यो के झन्तर्गंत ही 
चलना पडता है। श्षमिक सध के विक्रास एवं उनके उद्देश्यी को देश का झऔद्योगिक 
विकास तथा देश को सामाजिक और राजनीतिक दशाएं प्रभावित करती हैं । 

श्रम सघ के कार्य 
(#जाला०णा$ ण प्रा406 एआा०णा७) 

श्रमिक सधो के कार्यों को तीन भागो मे विभाजित क्या जा सकता है-- 

कार्य की दशाओं से सम्बन्धित कार्य (ातक्षिनाएणवों फप्राएव005) --- 

श्रमिकों री काय दशाप्रो से सम्बन्धित सभी कार्य इसके श्रस्तर्गत श्राते हैं, 
जैसे पर्पाप्त सजदूरी दिलाने के फिए प्रथा करना बाय दी दशप्मो मे खुघार करना, 
कार्य के घण्टो मे कमी करना, मालिकों से उचित व्यवहार प्राप्त करने हेतु प्रयास 
करना झ्रादि । इन उद्देश्यो वी प्राष्ति हेतु श्रमिक सघ सामूहिक सौदाकारी, हृडतालो 
तथा काम धोरे करना आ्रादि तरीको का सहारा लेते हैं। श्रमिक सघो के इन कार्यो 
को “लडाकू कार्य (]श॥॥४॥६ ० हड्ठॉगधाड़ एप्रा०0०१७) कहते है । 

2 सामान्य ज़ीवनस्तर से सम्बन्धित कार्य (8४0४-0०) ॥९७७॥४६४) --- 
इन कार्यों से श्रमिश्े के जीवनस्तर में वृद्धि होती है। उनकी कार्य-कुशलता मे वृद्धि 
होती है | श्रमिक स्घ सदस्थो मे पारस्परिक सहयोग एव प्रम की भावता को प्रोत्साहित 
करते हैं श्रौर श्रमिकों का शैक्षरिक एवं सांस्कृतिक विकास करना श्रमिकों के लिए 
कल्याण कार्य की ध्यवस्था करना पुस्तकालय वाचनालय सस्ते ऋण सस्ते भ्रनाज 
व झ्रावास की व्यवस्था ऋदि करना । ये सभी कार्य श्रम्रिक सघो की आथिक दशा 
पर निर्भर करते है। इन कार्यों को बस्घुत्व प्रेरक कार्य भी कहा जाता है । 

3 राजनीतिक कार्य (20॥॥८७ [0७९०॥०४$) --श्रमिक सो द्वारा देश की 
राजनीति को प्रभावित करने का कार्य भी किया जाता है। वे श्रम दल का ग्रठन 
करते है तथा अपने सदस्यों झो जिताकर ससद्‌ या विधान-सभाओ मे भेजते हैं । ब्रिटेन 
जैसे देश मे श्रम सरकार का कई बार गठन हुम्रा है । हमारे देश में श्रमिक सबी का 
इतना महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है फिर भी सरकार की श्रम नीति को प्रभावित 
किया गया है। 

श्रस संघ के लाभ 
(430एश्रा4४९५ ० एप््चतर एग्रांणा$) 
श्रम सघो के कार्यों से यह-पता चलता है कि इन समठनो द्वारा अमिको के 
प्राधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हितो का पूरा पूरा ध्यान रखा गया हैं। फिर 
भी इन सघो की आलोचना की जाती है । श्रमिक समठत के अग्रलिखिंत लाभ हैं-< 


हों 


4 ओऔद्योगिव सम्दध 


. पारस्परिक बन्घुत्व व सहयोग को भावना को श्रोत्साहन--इन सगदनों 
के माध्यम से श्रमिक एवं दूसरे के निकट झात हैं। उनमे पारस्परिक प्रेम व सहयोग 
की भावना मे वृद्धि होती है। इससे उनकी साभूहिक सौदा करने वी शक्ति बढती है 
जिससे शक्तिशाली पूंजीपतियों ठरा उतका शोपण नहीं हो पाता है । 

2 कार्यकुशलता में वृद्धिइन संगठनों द्वारा श्रमिको की शारोरिण, 
मानसिक, रामाजिक एवं आयित दशाग्रो म सुधार वरने वा प्रयास क्या जाता है। 
इससे उनके जीवतस्तर और वार्य-कुशलता में वृद्धि होती है । 

3, उचित मजदूरी-क्षमिक सघो के विकास से श्रम्रिको को कम मजदूरी 
देकर उनके शोपण करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई । 

4. प्रौद्योगिक शान्ति--शुह्द श्रम सघो के क्ररणा से उनकी सामूहिक 
सौदाकारी शक्ति बढती है। वें मालिको के साथ बेंठकर विभिन समसस्‍्याग्री को 
आसानी से निबटा लेते हैं ॥ इससे हडताले तथा तालाबन्दी कम होती है ग्रौर 
औद्योगिक शास्ति को इससे प्रोत्साहन मिलता है ॥ 

5 ब्रादर्श श्रम नीति के निर्माए में सहयोग--अ्रसिक सधो द्वारा मपने 
प्रतिनिधियों को सस॒द तथा विधान सभाओं हेतु चुतकर भेजा जाता है। वहाँ ये 
ससर्‌ अपने विचारी द्वारा श्रमिको के हितो को सरकार के सम्मुख रखते हैं । इससे 
एक ग्रादर्श श्रम नीति के निर्माण में सरकार को सहयोग मिलता है । 

श्रमिक सगठनो से हानियाँ 
(05मपपच्चा/ 82९5 छा 77906 (॥00॥5) 

श्रमिक सगठनों के इतने लाभ होने के बावशद भी इनकी ग्रालोचना वी जाती 
है । इनकी हनियाँ निम्नलिखित है-- 

4 ओऔद्योगिक प्रशान्ति--श्रमिक सघ कभी-कभी उद्योगों मे अच्छे उत्तादन 
के तरीकों अथवा विवेकीकरण ([२७[0॥॥87/09) की यौजता को लागू करते का 
विरोव करते है। श्रमिक सच नेताग्ो के बहकावे मे झ्राकर श्रमिक हडताल करते हैं। 
इस झोद्योगिक प्रशास्ति मे राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट ग्राती है। 

2 राजनोलिक स्वार्थ--श्रमिक सघ के नेता अधिकाशत किसी न किसी 
राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखत हैं । वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि हेतु अरमिको को उकसाते 
हैं और उनके दारा हडतालें करवाते है ॥ 

3 श्रम का कृत्रिम झ्रभाव पंदा करनॉ--कभी-क््भी श्रमिक सध अपने ही 
व्यक्तियों को बार्य दिलाने हेतु श्रमिकों की पूर्ति पर नियन्त्रण लाभ देते हैं और इसके 
परिणामस्वरूप उद्योगपतियो की श्रमिक प्राप्त रही हो पाते है । 

श्रम सघ झाँर मजदूरी 
अकसर एण्ड & ए४४४६०5) 

यह सामान्य विचार है कि श्रम सघ अपने सदस्यों की सौदाकारी शकित में 
सुघार करके श्रमिकों की मजदूरी म वृद्धि कर सकता है। प्रतिष्ठित ग्रथेशास्त्रियो 
(088८३! 80०7००7४७) का मत था कि श्रम सघो द्वारा मजदूरी नहीं बढ़ाई जा 


् 
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सकती है। यदि मजदूरी बढाई जाती है तो इससे लाभ घटेगा प्लौर लाभ घटने से 
औद्योगिक उत्पादन तथा श्रम की माँग मे गिरावट झ्राएगी और बेरोजगारी फैल 
जाएगी ग्रत बेरोजगारी को दूर करते का एक मात्र उपाय मजदूरी मे कमी करना 
है । मजदूरी का तिर्धारण सीमान्त उत्पादकता द्वारा क्या जाना चाहिए । 

आधुनिक अर्थशास्त्रियो के अनुस्तार श्रमिक सघ मजदूरी वो प्रभावित करते 
हैं। प्रत्यक्ष रूप से श्रमिक सघ मजदूरी को प्रभावित नही करते हैं वल्कि अन्य आधिव 
शक्तियों के साथ सहयोग से मजदूरी मे स्थायी रूप से वृद्धि वी जा सम्ती है। मह 
दो तरीको से सभव होती है-- 

॥ जिन सस्यानों में श्रमिकों को उनकी सीमान्‍्त उत्पादकता के मूल्य स बस 
मजदूरी देकर शोपण किया जाता है वहाँ श्रमिक सघ श्रमिकों की सामूहिंव 
सौदाकारी शक्ति में वृद्धि करके मजदूरी को सीमान्व उत्पादकता के भूल्य के बराबर 
बढाने म॑ सफल हो जाते हैं । 

2 श्रमिक्र सध श्रमिकों की सीमास्त उत्पादवता म॑ वृद्धि करने हेतु मालिको 
से उत्पादन वे अच्छे उरीके प्रषणाने तथा सदस्पो की बार्प-कुशलता मे दृष्धि पर जोर 
दे सकते है। जब श्रमिको की सीमान्‍्त उत्पादकता भे वृद्धि होगी तो मजदूरी भी 
आसानी से बढाई जा सकती है । 

3 श्रमिक सघ कुछ व्यवक्षायो में श्रमिको की पूर्ति पर नियन्त्रण करवे' 
मजदूरी में वृद्धि करवाने मे सफल हो सकते है लेकित यह कई बातो पर निर्मर 
करता है-- 

() वस्तु को ब्रन्य विकल्प से प्राप्त नही किया जा सकता, (॥) वस्तु बी 
माँग वेलोचदार है तथा इसकी कीमत बढाई जा सकती है, (॥॥) वस्तु की कुल 
लागत का श्रम छोटा भाग हो । 

इस प्रकार, श्रमिक सघ ने केवल मौद्विक झ्राय का सीमान्‍्त उत्पादकता मे वृद्धि 
करके ग्रथवा पूत्ति पर निमन्‍्तश् लगाकर ही बढाने म सफल होते है, बल्कि मालिका 
पर दबाव डालकर श्रम व रोजगार की दशाओ्रो में सुधार करके वास्तविक मजदूरी 
मे वृद्धि करवाने मे सफल हो जाते हैं । 

श्रम सघों के प्रकार 
(797७5 ० प्राच्नत6 एत0त5) 

श्रमिक सगठनो क॑ कई प्रकार होते हैं-- 

27 कायट यूनियन (८८८ एवा0०5)--इन्हे श्रमिक सघ भी कहा जा सकता 
है । एक ही व्यवसाय अयवा कुछ सम्बन्धित व्यवसायों मे बताया गया श्रमिक सपध 


इसके प्रल्तगेंत ग्राता है । उदाहरणशाने--अहमदाबाद बुनकर सघ ६ #पाएण्ए३७5० 
५ए४४४७४ ए70॥) इसी प्रकार का सगठन है । 


2 श्रौद्योगिक सघ (70७ एणणा$) --एक ही उद्योग में विभिन्‍न 


व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिक्रों का सगठन इसके अन्तर्गत ग्राता है। उदाहरणाथ 
सूती वस्त्र उद्योग मे श्रसिक सघ बनाना । 


6 प्रौद्योगिक सम्बन्ध 


3 फेंडरेशन ([एशवक्षक्राण्ग०)--विभिन्त संघो को मिलॉकर एक बडा 
सग्रठन बनाया जाता है। यह श्रमिक्नो में एकता वी भावना पैदा करने हेतु बनाई 
जाती है। उदाहरणार्थ--अ्रहमदाबाद टेक्सटाइल फेडरेशन ॥ ये फेडरेशन स्थानीय, 
प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं । 

शक्तिशाली श्रम सघ की विशेषताएँ 
((एजान्रशशाडा९ड त0त 3 5णाए परीब06 एशांणा) 

श्रमिक सघो द्वारा न केवल श्रमिकों के कार्य व रोजगार कौ दशाओं में 
सुधार करके उनको उचित पारिश्रमिक दिलाने का कार्य किया जाता है बल्कि ये 
श्रमिकों के कल्याणकारी कार्ये उदाहरणा्थ--शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रावास 
व्यवस्था झ्रादि काय करते हैं । गत इन कार्यो के सफल सम्पादन हेतु श्रम सघो की 
निम्न विशेपताएँ होना आवश्यक है-- 

4 श्रधिक सदस्यता--श्रमिक सघ सुहढ व सुसगठित तभी होगे जब उनकी 
संदस्य संख्या श्रधिक होगी । इससे उनवी सामूहिक सौदाकारी भे वृद्धि होती है । 

2 सुहृद घित्तोय स्थिति--श्रम सघो की वित्तीय स्थिति कमजोर होने पर वे 
विभिन्‍न प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक नही कर सकते हैं। लम्बे समय तक हडतालें 
नहीं कर सकते तथा त ही कल्पाणकारी कार्य बडे पंमाने पर प्रदात किए जा सकते हैं। 

3 श्रम नेता श्रसिकों मे से ही हों--एक सुहृद श्रम सध के लिए यह श्रावश्यक 
है कि इनके नेता श्रमिकों में स ही होने चाहिए क्योकि वें ही सदस्यो के हितों को 
अच्छी तरह से नियोजको के सामने रख सकते हैं । 

4 शिक्षित सदस्य--एक सुहृंढ श्रमिक सघ हेतु यह भी ग्रावश्यक है कि 
सदस्य शिक्षित हो । यदि सदस्य शिक्षित होगे तो उन्हे झपदे अधिकारों तथा कत्तब्यो 
का पूरा घ्यांत होगा। 

5 नियमित चन्दा--श्रमिक सघ की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
सदस्यो द्वारा नियमित रूप से च॑न्दा दिया जाए | इससे सदस्यों में यहू भावना उत्पन्न 
हाती है कि उन्होने प्पने संगठन मे चन्दा देकर योगदान दिया है । 

6 मालिको और सरकार द्वारा सान्यता--सुहृढ श्रमिक सघो के विकास हतु 
यह झावश्यक्र है कि मालिकों और सरकार द्वारा इनके महत्त्व को मान्यता दी जाए। 
ऐसे वातावरण में अम सघ अधिक विकास करने मे सफल हो सकगे । 


इंग्लैणड, अमेरिका और रूस में 
४ श्रम संघवाद : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 


(#छशार रिठ्रांपमा दी बैलींसशशाशाफ ण 7#०466९ ७.०5 
॥7स्‍स्‍0#॥, ०७58, द<095586 :७ टख्ा#ण०ार० 5६घ०)) 


॥५०७-०-०-०-०-७- 





इस्लेण्ड, श्रम्नेरिका प्लौर रूस मे श्रम सघवाद का ध्रारम्भ--सर्व प्रथम 
औद्योगिक क्रान्ति इग्ल॑ण्ड मे आई झौर इसके परिणामस्वरूप तेजी से भौद्योगिक 
विकास हुश्रा । ओौद्योग्कि विकास के साथन्साथ श्रमसघ भी बनते लगे । 
आज इगलैण्ड, अमेरिका और रूस औद्योगिक विकास में सभी विकसित देशों 
मे सबसे भागे हैं । इस झौद्योगिक विकास के साथ साथ श्रम सघो का बिवारा हुमा । 
इन देशों मं झ्राज सबसे अधिक सुहढ श्रम संघ पाए जाते हैं। इगलेण्ड और अमेरिका 
में श्रम सधो को देश की उन्नति से एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाने लगा 
है। श्रम सम्बन्धी कार्यों समभौतो, श्रम-कल्थाण सामाजिक सुरक्षा आदि में श्रम सघ 
महत्त्वपूरा भूमिका भ्रदा करते है। सामूहिक सौदाकारी सुहृढ होने के वारण सरकार 
एक पक्षीय निर्णय भहीं ले सकती है । इगरलेण्ड मे तो श्रम सघो ने राजनीति में भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभायी है। श्रम दल वी कई बार सरकार भी बनी है। इस प्रवार 
तीनो ही देशो में सुहृढ श्रम सघो तथा उनकी श्रम मामला मे महत्त्वपूर्ण भूमिका वे 
कारखा इनका ग्रष्ययन आवश्यक हो जाता है। अन्य देशो मं थ्रम सघ इतने सुहृढ 
एवं सुसगठित नही हैं । 


अब हम तीनो ही देशा के श्रम सघा एवं उनकी काय प्रणाला का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करेंग । 


इगलंण्ड से श्रम सघ 
(77408 प्रांगण क॥ तसाए्र/क्षा0) 
ब्रिटेन के श्रम्रिक सघ औद्योगिक ज्रान्ति की देन है। औद्यागिय ऋस्ति स पूर्व 
भ्रधिकाँश उद्योग घन्दे घरो भे ही चलाए जाते थे। इस स्थित्ति मं श्रम संघो की 
आवश्यकता महसूस नही हुई । परन्तु एक ही वस्तु का उत्पादन करन वाजें कुशल 
कारीगरो के सगठन (८८४९ 6७745) मच्य युग मे देखने का मिलते है ! मालिक 
वे सजदुर स्वय श्रमिक ही होते थे ॥ इनका कार्य दस्तकारो को सरक्षरा प्रदान करना 


भा। आधुनिक श्रम सघो का विकास ओद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हुआ । ये 
विस्तृत आधार पर सगठित किए जाते है । 


8 ओौद्योगिक सम्बन्ध 


आधुनिक श्रम सघो का विकास 
((7णशा ठा ०व६॥ पः06 एजांणा5) 
आधुनिक उद्योगों के विकाप्त के परिणामस्वरूप प्लाधुनिक श्रम रुघो का 
विकास हुग्रा । कारखाना प्रणाली के परिणामस्वरूप श्रमिकत्र श्रौर मालिक के रूप मे 
अलग-अलग वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ्ना । प्रारम्भ में श्रमिकों वा शोपण होता था और 
शोपणा के परिणामस्वरूप ही श्रमिक सघो का विकास हुमा । प्रारम्भिक वर्षों में 
श्रम दशाओं का नियमन राज्य द्वारा किया जाता था। श्रमिक और मालिक किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ) जेसे-जंसे औद्योगिक क्रान्ति के पश्चा३ देश 
का ग्रौद्योगीकरण हुश्ना, मजदूरी निर्धारण तथा श्रम दशाग्रो श्रादि के तियमन वार्य 
सरबारी हाथ से निकल कर मालिको के हाथ मे चले गए। फलत श्रमिकों का गोषण 
होने लगा । सत्‌ 792 में मित्रता समिति ग्रधिनियम (गराष्यावाज $5टशा65६ 8०) 
द्वारा कुछ श्रम हितकारी कार्य करिए जाते थे जैसे श्रमिकों को बेकारी तथा बीमारी 
के दिनो मे सहायता प्रदान करना । 
श्रमिकों भे असन्तोष आरी रहा ग्रोर वे सघ विरोधी श्रधिनियमो को समाप्स 
करने हेतु आन्दोलन करते रहे । फ्रासिस प्लेस नामक दर्जी ने अनेक वर्षों तक इन 
अधिनियमों को समाप्त कराने का कार्य किया। ग्रन्त मे, सत्‌ 854 में ससद्‌ के 
फ्रान्तिकारी नेताओ्रो विशेषकर जोसफ ह्य,म की सहायता से एक ऐसा अधिनियम पास 
कराया जिसके अम्तयत श्रमिको को मजदूरी और कार्य के घण्टो के प्रश्त पर मालिको 
से बातचीत करने हेतू सध बनाने की ग्रनुमति प्रदान की गई । परन्तु इस भ्रधिनियम 
से कई हडताले हुई झ्लौर देश मे झ्ौद्योगिक ग्रशान्ति फैल गई ॥ 
सत्‌ 825 के एक अधिनियम द्वारा श्रम सघो को मान्यता दी गई। इससे 
देश मे अनेक श्रमिक सधो का निर्माण हुआ । परन्तु अधिकाँश सघ छोटे व स्थानीय 
थे | सन्‌ 85 में श्रमिकों का एकीकृत या विलीतीकरण समान (2॥04/ह4या»०१ 
80००५ ० &॥8४०८३७) की स्थापना हुई | सन्‌ 874 में श्रम सघ ग्रधितियम 
(7५808 ए॒005$ ४८ ० 87] )वना, जिसके प्रन्तर्गत श्रमिक सघो को प्रथम बार 
वैधानिक मान्यत्ता प्रदान की गईं । किसी भी सघ को उद्योग के हितो के विरुद्ध कार्य 
करने पर अवैध घोषित लही किया जा सकता था । श्लमिक सघो को मित्रता समितियों 
के रजिस्ट्रार के पास पजीयम कराने का अधिकार था । कोई भी पजीकृत श्रम सघ 
भूमि व इमारत अपने स्वामित्व में रख सक्रता था। श्रम सघ के कोष को भी 
सरक्षण प्रदान किया गया । इस अधिनियम से अधिकांश बुशल श्रमिकों द्वारा श्रमिक 
सघ बनाने को प्रोत्साहन मिला । लेकिन सन्‌ 874 के पश्चात्‌ अकुशल श्रमिक भी 
श्रम सघ बनाने में जुट गए ।॥ सन्‌ 900 की ट्रैफवेल रेलवे कम्पनी की हडताल के 
कारण श्रम सघ पर क्षतिपरूतति देने का दायित्व ठहराया गया । इससे लोगो का 
श्रम सधो में विश्वास कम डोने लगा । लेकिन सन्‌ 906 में औद्योगिक सर्घ 
अधिनियम (7605078] ॥)596५ #टल ० 906) के ग्रन्तगंत न्यायालयों को 


शास्तिपुर्वंक घरना तथा सघ के कार्यों के विपय मे कोई भी मुकदमा लेने के लिए 
मना कर दिया गया। 


इग्लेण्ड, प्रमेरिक' और रूस मे श्रम सघवाद एक तुलनात्मक ग्रध्ययन 9 


श्रम सघ अधिनियम, 93 (ग्र॒ाबवत6 [प्राणा$ &ल ण॑ ]93) के अन्तर्गत 
श्रमिक स्रघो को राजनीति मे भाग लेने और इसके लिए धन एकत्रित करने की छूट 
दो गई। इसके लिए झलग से कोप बनाने की छूट दी गई | 
प्रथम महायुद्ध (94-9) में श्रमिक सध अधिक शक्तिशाली बने। युद्ध 
काल मे हडतालें समाप्त कर दी गई । परल्तु युद्ध की स्थिति के कारण नई-नई 
श्ौद्योगिक समस्याएँ उलन्न हुईं और श्रमालय प्रतिनिधि (8007 $८७७१0 ) ग्रान्दो लन 
के रूप मे एक नया श्रम सघ आन्दोलन प्रारम्भ हुआझा। युद्ध के पश्चात्‌ मंदी झाई 
इससे बेरोजगारी फंली। श्रमिकों द्वारा हडतालें की गई। श्रम सघ भ्रधिनियम, 
927 (प7३08 एग्रा००४ 8० रण 927) द्वारा हडत्तालो को ग्रवेध घोषित कर 
दिया गया। सन्‌ 946 में श्रम सघ अ्रधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई कि 
प्रत्येक सदस्य द्वारा राजनीति कोप में चन्दा देना होगा जब तक्र कि वह छूट के लिए 
प्रार्थना न करे । 
सधो की वर्तमान स्थिति और भगठन 
(एश६४६४६ ?0॥ञ0णा श्वाव 09था5ब007 06 एंग्रा075) 
दूसरे महायुद्ध काल में इगलेंण्ड मे श्रम सघ आन्दोलन का तीब्र गति से विकास 
हुथा । इस ग्राभ्दोलन द्वारा श्रमिको के हितो तथा कल्यारा हेतु बई कार्य किए गए । 
आज इगलेण्ड मे अधिकाँश उद्योगों मे कार्यरत श्रमिक, जिनमें कृषि श्रौर जनोपयोगी 
सेवाएँ भी सम्मिलित है, श्रम सधो की सदस्यता प्राप्त कर ली है । इगलौण्ड मे 
श्रम सघ प्रान्दोलन 200 वर्षे पूर्व कुशल श्रमिकों के सगठन के रूप मे शुरू हुआ था ! 
लेकिन झाज सभी प्रकार के सामान्य तथा अ्रकुशल श्रमिक भी इसमे सम्मिलित कर 
लिए गए है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ थम सघ की सदस्यता में 25% की वद्धि 
हुई । सन्‌। 946 मे ब्रिटेन मे थम सघ की सदस्यता 87,।4,000 थी । सन्‌ 957 मे 
यह सस्या बढकर 9,700,000 हो गई ।! सद्‌ 963 के ग्रन्त मे यह सझया बढकर 
9 97 000 हो गई थी ।% 

, दो शताब्दियों पूर्व इगलेंण्ड मे श्रम सघ केवल कुशल दस्तवारो से प्रारम्भ 
हुआ था और बाद में यह सामान्य श्रम एव अकुशल वर्गो मे भी फैल गया,। हाल ही 
के वर्षों मे यहे कल, सुपरवाइजरी तकनीकी और प्रशासनिक श्रमिकों में भी 
विद्यमान हैं। कुछ श्रम सघो की सदस्यता को योग्यता व्यावसाधिक ग्राधार है तथा 
अधिवाँश की औद्योगिक है |3 

सब्‌ 972 के अन्त मे ब्रिटिश श्रमसघो की सदस्यता लगभग ]] मिलियन 
थी। 466 श्रमसध थे जिनकी 77% सदस्यता 25 वेडे सधो में थी जिनकी सदस्य 
सख्या 00,000 तथा इससे अधिक थी । गत दो दशकों मे श्रम सघ सदस्यों की 
सख्या इनके एकीकरण ( विाशेइश्ाव0 ) से कम हुई है (४ 


] में ९ बशाव [ब0०ए ?0छढ0७ & 5०5 जला, ए 22 
2. के के आह 48000 8००7०0०8 9 478 हि 

3. छा, 975 80 0फिल्बा पछा090०६, 9 346 

4. छांध०, 975 &5 0पलगा प्थाकण्ण, छए अब 
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कुछ सो दे ञ्र तगेत एक या बहुत से दस्तकारी समूह झाते है, जबकि दूधरी 
ओर किसी एक ग्रयवा ग्रधिक उद्योगा द्वारा श्रमिक सध बनाए यए है । प्रत्येक संध 
को अपने कार्य मे स्दायत्तता प्राप्त है । इस प्रकार ब्रिटेन में श्रमिक संघ स्थानीय, 
जिला एव राष्ट्रीय स्तरों पर वताए गए हैं। अब श्रमिक सघ विभिन्‍न प्रकार के श्रमित्री 
कलकों, तकतीको और सुपरवाइवरो-सभी मे फ़ैल रहा है। व्यापार परिपदें (प790४ 
(०एण॥०॥/$) भी विभिन्‍न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बीच सहमोग की भावना 
उत्पन्न करने के लिए स्थापित की गई हैं । ब्रिटेत का श्रम सथ झगन्‍्दोलन कुशल 
श्रमिकों के श्रम सगठना के रूप में बहुत ही सुहृढ है । सबसे महत्त्वपुर्णा श्रम सभों का 
वार्य सामुहिक सौदाकारी द्वारा मालिकां के साथ विभिन्‍न सममझोते करना है । 

इयर्लण्ड में फेडरेशन (]720८790०75) की स्थापना भी कर दी गई है। 
इन बाय नीति निर्धारण करना है । डगलौण्ड में केन्द्रीय सगठन ट्रेड यूनियन काँग्रेस 
(]78086 (9900 0७७ह॥८४५) के हाथ में है | अधिकाँश श्रम प् इसी से सम्बद्ध 
है । इसकी स्थापना सन्‌ [868 से की णई थी । यह श्रम सामलो की ससद है । 
इसकी एक सामान्य परिषद्‌ (0छा2ज! (0प7०॥) का गठन सत्‌ 92] मे किया 
गया था। द्रेड यूनियन काँग्रेस को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है । यह सरकारी 
विभायो भौर सगठित श्रमिकों के संगठनों के बीच विचार-विमर्श एवं परामर्श की 
कडी का काय करती है । 


ब्रिटिश श्रम सधो की सफलताएँ 
(6 थी6एक्ा९॥5 04॥6 क्रागाओं वाबतंठ एाए7075) 

ब्रिटेन के श्रम सघो का श्रमिकों की दशाओ्ों को सुधारने तथा उनके कल्याण 
मे वृद्धि करने के रूप में महन्वपूर्ण एवं प्रशसतीय काये किया है । इसकी सफलताएँ 
निम्नलिखित है-- 

] कार्य की दशाओ्री मे सुधार--ब्रिटेत के श्षमसधो द्वारा श्रमिको के कार्य 
की दशशाएँ सुधारने तथा श्रम कल्याण के कार्यो के रूप मन महत्त्वपूर्ण योगदान दिया 
है । आज इगलौैण्ड की सभी मिलो मे प्रकाश, वायु जल सफाई क्‌ पर्याप्त सुरक्षा 
आ्रादि सुविधाएँ विद्यमान है । इन सबका श्रेय श्रमिक सधो की दिया जा सकता है । 

2 सधो द्वारा कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था--अ्मिको को भालिकों श्र 
सरकार से अनेक प्रकार की सुविधाएँ एव सुरक्षा दिलाने के अलावा श्रमसघ भी 
श्रमिकों हेतु कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करते है । बीमारी दुर्घटना, मृत्यु आदि 
की दश्शा में श्रमिक संघ मदद करते है। श्षम सघ अपन सदस्यों को आथिक सहायता 
भी देते हैं। कुछ संघो द्वारा सदस्यी हेतु आराम देने के लिए विश्वाम गृहो ((:00५४३/९४- 
06४७8 उप077९$ ) की स्थापना भी की गई है । 

3 कानूनी सरक्षण --श्रमिक सघ अ्रपने सदस्यो को दुर्घटना अथवा भ्न्य 
किसी श्रकार की काबुती कार्यत्राही के समय कातुनी सहायता देकर उनकी मदद करते 
है । उसको भर से मुकदमा लडत है तथा समभौते की वातचीत करक भागडे को 
निबटान का प्रयास भी करते है ! 


इग्लैण्ड, अमेरिका ्ौर रूस मे थम सघवाद एक तुलनात्मक अध्यवन प्‌ 


4. शैक्षणिक सुविधाएँ--प्रवेक श्रमिक सघ अपने सदस्यों दो बौद्धिक एवं 
सामान्य उल्तति हेतु शिक्षा सम्बस्बी सुविधाएँ प्रदान करते है। श्रमिको के शैक्षणिक 
सच (#गाएक्ष> 2877७॥०गथ ह58009॥07) झौर श्रम गरह्मविद्यालयों की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ (ए०ाज[ (०णढा ० 7,0०0 (०॥6६६5) की स्थापना वी जा चुगी 
है जहाँ विभिन्न विषयो के अध्ययन हेतु सदस्यों वो छात्रवृत्तियाँ भौर झाथिक 
सहायता प्रदान वी जाती है ॥ 

5 कारखाना समिति की स्थापना--ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन वांग्रेस ने मिल 
मालिको के साथ पूरा सहयोग करने हेतु स्थायी श्रमिक क्षतिपूर्ति एव कारखाना 
समिति (8्ाधाए शण]ताक्षाए (०राएशाइथाता क्षाएं 78७०५ एगाप।॥।66) 
की स्थापना की गई है यह श्रमिकों के सर्वागीण विश्वास हेतु मिल-मालिकों से 
विचार-विमर्श करती है । 

6 श्रीद्योगिक शान्ति--ब्रिटेन के श्रम सघो का देश की श्रौद्योगिक प्रणाली 
तथा औद्योगिक सम्बन्धो की मशोनरी में महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ग्रौद्योगिक सम्बन्धो 
को सधुर बनाए रखन मे सफल रहे हैं । इससे कम विवाद उत्पन्न होने है । 

4. श्राबास समस्या--श्रमिक-सघो ने सदस्यों की भ्रावास समस्या की ओर 
भी ध्यान दिया है। इसकी उन्होने उपेक्षा नही की है । 

इस प्रकार, विटेन के श्रमिक सघो स सरकार ग्राथिव, सामाजिक और सुरक्षा 
सम्बन्धी विपपा पर विचार-विमर्श करती है। इनका इतना अधिक महत्त्व बढ़ गया 
है कि इनकी उपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता है । 

अमेरिका मे श्रमसंघ 
(466 एग्रंणा5ता 06 ए 5.6 ) 

“अमेरिका मं श्रममगठनो का इतिहास बहुत पुराना है । भ्रमेरिका मे कार्यरत 
लोगो द्वारा संगठद, सरक्षण प्रौर व्यावसायिक हितो की उन्नति के अधिकार तथा 
सामूहिक सौदा करने श्रौर यदि आवश्यकता हो तो हडताल करना आदि एक रिवाज 
और कानून बन गया है ।/२ 

प्रमेरिका म स्वतन्त्रता की घोषण्या के पूर्व (सत्‌ 7776) भी दस्तकारी एव 
घरेलू उद्योगों में लगे श्रमिको ने श्रमसघ बना रखे थे। जैसे-जैसे औद्योगीकरण हमा 
वैसे वैसे श्रमिको और मालिको के बीच की खाई बढ़ने लगी। सत्‌ ।770 के झास- 
पास में विभिन्‍न व्यापारों के कुशल श्रमिको ने सध बनाना शुरू कर दिया था लैंकिते 
ये अस्थायी सगेठन थे। सबसे पहले स्थायी सगठन के रुप में सब 7%4 मे 
फिनाडेल्फिया के जूता बनाने वालो ने सगठन बनाया । सन्‌ 827 में विभिन्‍न 
व्यवप्तायों मे लग्रे श्रमिको ने सगठन बनाने शुरू कर दिए! 

ग्रह-युद्ध (86-65) ठया इसके पश्चात्‌ श्रम सघो का काफी तेजी से 
विकास हुम्ना | आधुनिक उद्योगों की स्वापता तथा उनके तीज विकास से श्रम सघो 
को प्रोस्साहत मिला । सन्‌ 870 तक कई व्यापारों मे राष्ट्रीय स्तर के सघ बने । 


]. #कशह है ८. पर्व एशलाग 4 हद इ०ल०७, 9 99 
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राष्ट्रीय श्रम सघ से अप्नन्तुष्ट होकर लडाकू प्रवृत्ति वाले श्रम सधो ने सद्‌ 
869 में फिलाडिल्फिया में सर्वप्रथम एक्र सामान्य सघ की स्थापता की | यह सर्व 
प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया श्रम सब था। इसे नाइट्स ग्रॉफ लेबर 
((पाहा( ०४ 7.900प) कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज वी रचना 
करना था जिसमे भ्रमिक्रो को उचित प्रतिफत मिले और उनका चहुँमुखी विकास भी 
हो सके | इनके कार्यक्रमों में 8 घण्टे प्रतिदित का्यें, स्त्री श्रमिकों के लिए समान 
मजदूरी, वाल श्वमितों का उम्मूलन, चोट के लिए क्षतिपु्ति श्रादि थे | इसका प्रभाव 
अकुशल श्रमिकों पर भी पडा । श्रमिकों मे अप्तन्तोप व्यापक रूप से फैल गया था । 
इसलिए सन्‌ 883 में एक स्थायी श्रम समिति तथा सन्‌ 884 में राष्ट्रीय श्रम 
संस्थान (िद्चाएणावा छषा2४० ० ॥.30007) की स्थापता श्रम वे सम्बन्ध में श्रावडे 
एकत्रित करने हेतु की गई । 

श्रम का भ्रमेरिकी सघ (#एक्रांटशा एश्पशनांगा रण 7.90007) -- सन्‌ 
488! मे छ दस्तकारी सधो त्रे,मिलकर सगठित व्यापारों और श्रम सघो के सघ 
(फशकदाबाा0ा णी 025९0 पृश्च्7ट5 घा6 70०ण (धा०ाड # 0770) 
की स्थापना की गई । सन्‌ ।886 में जब नाइट्स ऑफ लेबर ने दस्तकारों सघो 
को मान्यता देने से इन्कार कर दिया तो कई दस्तकारी सघो ने भ्रलग से एक अमेरिकी 
श्रम संघ (#& 7 4..) की स्थापना की जिसम बाद मे # 07.7, ए सभी 
मिल गई । अमेरिकी श्रम सध का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा गौर श्री गोम्पर्स के विचारों 
से यह प्रभावित रही । इसकी सदस्य सख्या सन्‌ 899 में 350 000 से बढकर 
सन्‌ 904 मे !,675,000 हो गई । इसमे 90 राष्ट्रीय सघ शामिल थे ।* 

विश्व के श्रोयोगिक श्रमिक (907579॥ ५४०चःशड ० ९ /ण]०४ 0०7 
मे ५४ ७ )--प्रमेरिकी श्रमसघ की स्थापना के पश्चात्‌ मालिको की ओर से कम 
सघो का बिरोध किया जाने लगा। मालिक अपने समभौतों से मुकरने लगे तथा 
जनता के विचारो को प्रभावित करने लगे | कई मालिकों ने हडतःलों को समाप्त 
करने और श्रमिकों की सनोभावना को कमजोर करने हेतु वंज्ञानिक प्रवन्ध की योजना 
लागू की | मालिकों की इस प्रकार की नीति से क्षुब्ध होकर उग्रवादी श्रमिकों ने 
अमेरिकी श्रम सघ को छोड़कर ग्रलग से एक सगठन बनाया, जिसे विश्व के औद्योगिक 
श्रम्रिक (760व्। ए/07#८5$ ० ८ ५४०70) कहा जाता है। इस संगठन ने 
सामूहिक सौदाकारी के स्थान पर प्रत्यक्ष कायेवाही के माध्यम से श्रमिको की दशाओं 
को सुधारने का विश्दय क्रिया । प्रथम महायुद्ध भे इस सगठन ने युद्ध विरोधी कार्य 
किया जिसके परिणामस्वरूप इसे दण्डित कया गया। इसके कार्यालयों को बन्द 
करवा दिया तथा इसके कार्येकर्ताओं को जेन मे डाल दिया । 

अ्रथम महायशरुद्ध काल मे नियोजकों और श्रम सगठनों के बीच निकट का सम्बन्ध 
रहा । राष्ट्रीय थुद्ध श्रम प्रमण्डल [स्‍पश्ञाएए4] फब्रा 7.39007 040) के माध्यम 
से श्रप्तको की शिकायतों को दुर क्रिया जाता था । अमेरिकी श्रम सघ ने कार्यकुशलता 


3३. बा ४ #क/णक्ररवा॑ हएणाएफाए छ॑ 7.28907 खतत 55247 ५ राउत्ट,.. 3] 
हु 
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के माध्यम से मजदुरी वढाना और सघ विसेधी तथा उत्तरदायित्व-हीतता भी भावना 
को समाप्त करने के लिए कई कार्यक्रम अपनाए । 


तीसा की महान मंदी (929 33) मे श्रप्तिवरों मे वेरोजगारी फेल गई। 
इस आर्थिक सकट से देश कौ अवैव्यवस्था को उबराने हेतु नवीन आशिक नीति 
(7८७ 7068) अपनाई गई | इसके लिए राष्ट्रीय औद्योगिक रिक्‍्बरी अ्रधिनियम, 
933 (]पि०0व [040ध ह९००४८७ ०६ ० 933) पास कया गया । 
इस अधिनियम के प्रन्तगंत प्रत्येक उद्योग मे उचित प्रमाप स्थापित किए गए थे । 
अमेरिकी श्रमसघ की सदस्यता 40% बढी। सन्‌ 935 मे इसती सदस्यता 
3 मिलियन से अधिक हो गई थी । 
आोद्योगिक सधवाद-औद्योगिक सगठन हेतु काँग्रेस (770057एव १0॥0589- 
(एमाह्ठा०55 ॥07 उतरे 08क्का5480-८ ॥। 0 )--सन्‌ 880 से 930 
तक भ्रमेरिकी श्रम सघ म दस्तकारी सघो. (९४ 00075) का भ्रभुत्व रहा | १ई 
नीति (४९७ 7059]) के प्रन्तगेंद विभिन्‍न छैड़ों मे झौद्योगिक सघ (]त0७8008॥ 
(0005) बनाएं गए । अमेरिकी ध्वस सघ को 8 यूनियनों ते मिलकर झ्ौद्योगिव 
सधवाद वी स्थापना की । सी झ्राई ओ की स्थापना से कई उद्योगों में बड़े पैमाने 
पर सघो की स्थापना की गई। अमेरिकी श्रमसघ के विभाजनसे 0 ॥ 0 का 
प्रभाव बढा । दस्तकारी सघो मे अ्रद्ध-कुशल शौर अकुशल श्रमिक भाग लेने लग । 
दूसरे युद्धकाल झ्ौर इसके पश्चात्‌ श्रम-सघवाद (/एणाओ पा08 मा0 
#नीथ 500000 ५४०]३ ए४४०)--सगठित श्रमिको ने दूसरे महाग्रुद्ध मे सरकार का 
साथ दिया । युद्ध उत्पादन मण्डल (9४४7 ?70072000 8044) के सरक्षण मे 
श्रमप्रवन्‍्ध समितियों ([.80000 १(8098थ7०॥६ 00000702०9) की स्थापना वी 
गईं । त्रिपक्षीय राष्ट्रीय युद्ध श्रममण्डल (प्रक्वाण्राथे ज़द्य क0श 80०४) द्वारा 
प्रत्यक्ष सहभागिता प्रदात की गई | सन्‌ १945-46 में कई लम्बी हडतालें हुई । सन्‌ 
947 के श्रम प्रबन्ध अधिनियम (7900७ क्थिक्डश्णया ैल ० 947) 
जिसे कि टेफ्ट हा्ेले अधिनियण्त कहा जाता है, के अन्तर्गत श्रम सघो की कछ 
क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाएं गए । इसके अन्तर्गत श्रमिकी वी अनुचित बार्मवाहियों 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । मालिकों की अनुचित कार्यवाहियों पर भी प्रतिबन्ध 
लगाया गया । 
सच [955 में ए. एफ एल और सी आई शो; दोफ़ो को पललफ्पर.ए. एफ 
एल सी भाई झो की स्थापना को गई । दोनों की सदस्य सख्या 5 मिलियत थी । 
अमेरिकी गभ्रथेव्यवस्था मे श्रम सघो ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अम्तगोत 
कुल सदस्यता का 80% से भी ग्रधिक्त भाग शामिल था। यह संगठन एक सघ ने 
होकर राष्ट्रीय श्रर अन्तर्राष्ट्रीय सघो का संघ है । इससे 00 से भी अधिक राष्ट्रीय 
और सअन्तर्राद्यीय सघ आते हैं । 6! हजार हे भी अधिक स्थानीय सघ भी शामिल 
किए गए है। 7 6 मिलियन राष्ट्रीय और ब्रस्तराष्ट्रीय सो मे से [4 8 मिलियन 
८ एफ एल सी आई ओो से सम्बद्ध थे। श्रम सघो की एकता और सहयोग की 
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उन्नति हेतु यह एक स्दृवन्त्र सघ है । 50 राष्ट्रीय सघो की सदस्यता । लाख या 
इससे प्रधिक सदस्यहा सन्‌ [965 ओर सन्‌ !967 के श्रम सा्यितरी सस्थान वी 
राष्ट्रीय और गन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ वी निर्देशिका वे अनुसार इनकी सख्या 286 थी। 
जो कि स्थानीय श्रम सघों के माध्यम से कार्य करती हैं और इनकी सदस्य सल्या 
20 मिलियन श्रश्मिक थी, जिसमें से 8%, महिला श्रमिक थे ३! इन अ्धिवाँश श्रम 
सघो म स्थानीय स्वायत्तता पायी जाती है जिनमे राष्ट्रीय नेतृत्व द्ारा किसी प्रवार 
कय हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इससे श्रम सघो और इनके सदस्यों में धनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित होते है। श्रव अमेरिकी श्रम संघ आन्दोलन में एक बग विशेष के 
आन्दोलन के स्थान पर कार्य और मजदूरी की और उत्सुकता की और अधिक भुकाव 
देखने को मिलता है। अमेरिकी श्रमसघ निजी उच्चम को सहयोग प्रदान करता है $ 
ग्रमेरिकी श्रमसघ शाजनीति से स्वतम्त्र है तथा श्रम दल के अभाव में भी श्रमिक 
संघा का राजनीघ्ति पर काफी प्रभाव है । 

अमेरिकी श्रम सघ सम्ताज का एक अ्रभिन्न अग है। मॉलिक श्रमिकों पर 
8वी सदी की भाँति हावी नहीं है । श्रव॑ मालिकों का दृष्टिकोण श्रम सघो पर 
प्रतिवन्थ के स्थान पर उन्हे रचनात्मक कार्य करने वाले सघो के रूप मे देखने का 
हो गया है। राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड की सहायता से श्रमिकों ने विवेक ग्रौर सूचना 
के प्राधार पर सवों का चयन क्रिया है। प्रबन्धक का यह दायित्व है कि वह मह 
निर्धारित करे कि-- 

(।) एक विशिष्ट सघ एक रचतात्मक तथा कार्मेशील सगठत होगा 

या नही । 

(2) बहुमत से श्रमिक इस सघ को चाहते हैं प्रथवा नही । 

यदि ये दोनी प्रइने सकारात्मक है तो श्रमिको मे अच्छे सम्वन्धों को प्रोत्साहित 
करें | यदि ये दोनों प्रश्न नक्रारात्मक है तो प्रवन्धक को यह वैधानिक भ्रधिकार 
श्राप्त है कि वह इन सघो के निर्मार/ का विरोध कर। सधो को झपनी नीति, 
व्यवहार और हृष्टिकोश से प्रबन्धको के साथ श्रमिकों का प्रतिनिच्ित्व करता चाहिए३ 
गत दशक में श्रम सधो द्वारा जीते गए चुनावों को सख्या में कमी झ्राने क्षगी है। 
इसके कुछ कारण है उदाहरणार्थ-कुछ श्रम सघ नेसाग्रों का प्रतिकूल प्रचार प्रबन्धको 
द्वारा स्वतन्त्र भाप के अन्तगत्त श्रमिश्षों का विरोध करने की स्वतन्त्रता, छोटी 
कम्पनियों मे सपठन करने मे कठिनाई, अन्तर सघ प्रतियोगिता, सफेद कॉलर वाले 
आअमिको को सगठित करने से बठिनाई आई ४ 


अनिवार्य सघवाद (एण्राएप४णए पंणणागडा) को ध्यान मे रखत्ते हुए 
प्रत्येक प्रवस्धक को अपने दृष्टिकोण्य को तिर्धारित करना होगा । इस सिद्धान्त का 
<५ करने बालो का कहना है कि इससे व्यक्तिगत स्वतन्तता समाप्त हो जाती है। 


.. य47 कर ऋाबइगैंको. 8०एए०त/५5 ण १.व००फ गाते 5०2 शल्मोब्वाल, 9 35 
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अनिवायें सघवाद से श्रम सगठतो के वित्त तथा सहयोग में सभी सहयोग वर प्वेगे । 
जिससे सघ के महत्त्व को कम करने के प्रयास निष्प्रभावी होगे। 

श्री बी अग्निहोत्री (४ &ह87॥०07] के अनुसार, “ग्रमेरिकी श्रम सघ 

का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों की ओर से सामूटिक समझौते प्राप्त करना है ।”? 
यही कारण है कि कई उद्योगो के मालिव इस बात वो मातकूर चतते हैँ कि बिना 
श्रमिक सधो के सहयोग के कार्मकुशलतए छा प्राप्त नही किया जा संकता । श्रम सघो 
के माध्यम से लगभग वतंमान समय में ),50,000 सामूहित सौदे था प्रसविदे 
(एगोप्नाएठ शड्राध्यपरशाह$ 0 0०7५७४९५) कार्यशीन है। श्रमिकों वे सामुहिक 
सोदो के लिए केवल व्यक्तिगत इक्रादर्या के श्रमिकों यो ही नहीं वल्वि विभिन्न 
इकाइयों तथा विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों को भो सम्मिलित क्या जाना चाहिए । 
अमेरिकी श्रम सघ आन्दोलन वहाँ के 7.99007 [श्या2३०यथा। रिव्कुण्याताहए थाएं 
70॥8900507० 8८ ० 959 से नियमित व नियन्त्रित क्या जाता है । इसी 
अधिनियम से श्रमिको की मजदूरी और ढार्य को दशाओरो वा निर्धारण होता है । 
अमेरिकी श्रम संघ आन्दोलन के इतिहास में सद्‌ 955 का बर्ष एवं सुनहरा वर्ष था 
जवाक दो पारस्परिक विशेधी सगठता (& 7 [, प्रौर 0० । 0. ) का 20 बर्ष 
बाद एबीकररण (8० ९व9607) हुआ । #&8-८0 से 34 राष्ट्रीय श्रम सघ 
सम्बद्ध है प्रौर सब 968 प्रेकुल !8 पिलियन सगठित श्रमिकों प्रेस लगभग 
3 75 मिलियन थक इनके सदस्य थ ।£ अमेरिकी श्रम सगठतन का इतना सुहढ 
विकास हुआ है कि यह सार्वजनिक चुनावों म अपन प्रत्याशी वो पूरा सहयोग देत 
है जाति भेदभाव का विरोध करते है तथा शिक्षा हेतु समान दर्ज की भौग करते हैं । 
रूस में भ्रम संघ 

(77908 छरणा5 ॥ 6 छ, 8 5. रे.) 
इस देश में श्रम सघ का प्रादुर्भाव सन्‌ 905.7 भले हड़ताल समितियों, 
कारप्षाना समितियों एव श्रमिकों द्वारा स्थावित अन्य संगठनों के माध्यस मे हुा । 
डस एक समाजवादी राष्ट्र हैं। प्रारम्भ में रूसी थम सघो वत बाय श्रप्रिको बी बाय 
की दश/भ्रो मे खुधार करना था । बोल्णेविक पा्टों के नेतृत्व मे भ्रम मथों ने रूसी 
क्रास्ति मे भी महत्वपूर्ण योगदान दिया सब्‌ 928 प्रे श्रम सभो को समाजवादी 
नीति लागू करने की प्रोर लाया गया । भ्रव श्रम घघो का कार्य श्रमिकों की हार्ये ही 
दशओओ सही सुधार करना नही है, बल्कि अ्रमिक्रो मे अनाएं.. देने 
हक बला काल के हब बे किए जते कम एल व ही 
धुधार करते है तथा विभिन्न कारछानों मे विवेकीर्क हर 

पोजन। को भी लागू करवाते है। सव्‌ 957 भरे थम सधो वी 50वीं व्षगॉर्ठ सं 
गई थी ज़िसम 50,000,000 मजदुरो और वेवर भोगी श्रमिक ये डूनमे से 
47,000,000 श्रमिक श्रम सघा के सदस्य हैं।* 97। में सदस्मता 9 2 मिलियन थी 


हे 46: ॥7. छाएणअतडा! २२९ 
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तालिका 
सोवियत छस में श्रमिक संध झारदोलना 
बे सदस्यता सघो भी संख्या 
907 245335 652. 
905 40009 न 
909 33000 5 
]942 5000 65 
3933 45000 4]8 
4947 35009009 976 
492] 8500000 न+ 
4932. 46500000 न 
]939 25 मिलियन 68 
949 28500000 67 
954 40420000 43 
959 52780000 5 
प974 902 मिलियन 25 


८० 5 2 2-3 नर सर 

यद्यवि श्रससघ सरकारीट मशीनरी का एक महत्त्वपूर्ण अग हैं फिर भी उनका 

कार्य सरकारी भ्रफसर से सामूहिक सौदा करना है। रूस में श्रमिक्री के कार्य की 

दशा्री एवं मजदूरी का निर्धारण भव भी श्रम सघो और प्रवन्धको के बीच सामूहिक 

सौदाकारी शक्ति के माध्यम से होता है । लेकिन यह सामूहिक सौदाकारी पूंजीवादी 
देशो से भिन्न होती है । 


इस देश में श्रम सघो का सगठन उद्योग के स्तर पर होता है । सबसे नीचे 
करसाना समिति अथवा स्थातीय समिति (4००५७ 0०४) (0०॥॥॥66) होती 
है जिसका उत्पादक इकाई द्वारा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर किया 
जाता है | प्रत्येक समिति द्वारा जिला स्तर, जिला स्तर द्वारा प्रान्तीय स्तर बचा 
प्रान्तीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव के माध्यम से श्रम सघो का गठत किया जाता 
है । सर्वोच्च श्रम सघ का गठन श्रम सघों के अखिल सध परिषद (4[-ए7007 
(ए00णा6![ रण ६6 प्रए४6० 9973) के रूप में होता है । यह सभी श्रमिकों के 
लिए काय्ये करती है ! रूस श्रम सघ ग्रान्दोलन थमसधो के विश्व सध (००३ 
छ€वधथ007 ०4 प्7896 ए77०75) से सम्बद्ध है । 


3. 3७७८४ ग.0-7496 एपाग्या 59३7० 70 है 5 5 >9 436 
2 सोवियत रूस में श्रसिक सप् आन्दोलत अशोक कुमार भण्डारो, आधिक चेतना, सितम्बर- 
अक्तूबर, 8974, पृष्ठ 2) 
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रूसी श्रम सध का साम्यवादी स्वरूव प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ वी देन है । 
यह स्वरूप ऐब्छिक् सस्था त्तवा राज्य सस्या के बीच की स्थिति है * सदस्यता 
ऐच्छिक है। 

सन्‌ 960 भे रूस मे 22 श्रम सघ थे जिनकी कुल सदस्य संख्या 53 
मिलियन थी । प्रो वी ग्रग्तिहोत्री के अनुसार “रूसी श्रस सघ सेंडधान्दिक श्राधार 
पर क्षितिज रूप भे दो आधारो पर गठित किए गए हैं!-- 

(।) किसी भी एक कारखाने, राज्य, फार्म ग्रथवा भ्रन्य किसी सस्‍््था में 

लगे व्यक्ति एक ही सघ से सम्बन्धित होते हैं । 

(2) प्रत्येक सध श्रथे-व्यवस्था के किसी एक भाग से सम्बन्धित होता है । 

रूस मे श्रम संघ हमे समन्वय वी हृष्टि से समानास्तर रूप मे--गणतन्न, 
क्षेत्रीय, आदि देखने को मिलते हैं। एक हो इकाई के सभी श्रमिक विभिन्न 
व्यदसायों के भेद को छोडकर एक ही सध में शामिल होते है | सभी श्रमिक सदस्य 
होने के कारण सदस्यता का स्तर ऊँचा होता है ॥ 

रूस में श्रमिक्रों पर हडताल करने का प्रतिबन्ध नही है । फिर भी वे हडताल 
नही करते हैं क्योकि उत्पादन के साधन उनके हैं। विवादों की रोकने तथा निबटाने 
के लिए कई निकायो (800॥९5) की व्यवस्था है, उदाहरणार्थ श्रमसघ, कारखाना 
समितियाँ और उत्पादन समितियाँ ! इन सभी समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधि 
होते है । 

रूसी श्रम सधो द्वारा विविध प्रकार के रचनात्मक कार्य किए जाते है 
उदाहरणा्थे--पचवर्षीय योजनाओ्रो के लक्ष्यो की पूर्ति, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, 
श्रमिकों के जीवन स्तर म वृद्धि करना आदि श्रमिकों को उत्पादन की नवीन नीतियो 
से परिचित कराने तथा उनकी कार्यत्रुशलता भे वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न भी 
किया जाता है। श्रमिक सधो द्वारा श्रमिकों हेतु श्रावस तथा मनोरजन केन्द्री का 
निर्माण करने में उद्योगो की महायता करते हैं | उनके द्वारा श्रम शिविर, पुस्तकालय, 
वाचनालय, व्यायामशाला आदि की भी व्यवस्था की जाती है । 


रूस, ब्विटेन और प्रमेरिका के श्रम संघ की तुलना 
(ह (णाए़श्ा$0 ० 77806 शाएंणांडा  एऐ. 5. 5, ए., 
छाष्टाक्नात थ्ात ए. 8. 8.) 
तीनो देशों के श्रमसधों का तुलनात्मक ग्रध्ययन तिम्त बिन्दुओ्ओो के आधार पर 
किया जा सकता है-- 
3 श्रम सधो को सुदृढ़ता--वीनो ही देशो मे श्रम सघो द्वारा एक महत्त्वपूर्ण 


श्रम शक्ति को जन्म दिया गया है। सभी श्रमिक शिक्षित होने के कारण सुददृद एवं 
सुसुगठित श्रम सघ के महत्त्व को भली भाँति समभते हैं । 


4. अैडार्ीशाव्र ढ7 + [तत्व रेड्ाउ005 था [06:2, 9-37 


8 औद्योगिक सम्बन्ध 


2. श्रम शक्ति की प्रकृति--तीनो ही देशो में धरम शक्ति स्थायी हे और वह 
प्रौद्योगिक क्षेत्रों म स्थायी रूप से रहने लगी है | इसके परिणामस्वरूप श्रम प्रवासिता, 
भ्रनुपस्थिति तथा श्रम परिवर्तन की दर ऊँची नही पायी जाती है । 

3 श्रमसघो का गठन--तीनो ही देशो भें थम सधो का गठन राष्ट्रीय श्राघार 
पर किया गया है। स्थानीय, जिला स्तरीय, प्रान्तीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर 
श्रमसघों का गठन किया गया है तथा तीनो ही देशो मे राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक 
सर्वोच्च सघ है जिससे सभी सच सम्बद्ध है। 

4 श्रम सधो का नेतृत्व-रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में श्रमिक संघोके 
नेता श्रमिकों मे से ही हैं। जब भी कोई झौद्यागिक विवाद होता है तो उसको प्रस्तुत 
करने मे श्रमिक नेता किसी प्रकार की कमी नही रखते हैं । 

$ कार्य दशाप्रो श्रोर मजदूरी का निर्धारण--सुहद एव तुसगठित श्रम सघ होने 
के कारण तीनो ही देशो म श्रमिको की कार्यदशाप्रो तथा मजदूरी दरो का निर्धारण 
सामूहिक सौदाकारी द्वारा होता है। इसके अन्तर्गत श्रमिकों और प्रवन्धको के 
प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है | लेकिन रूसी थम सो द्वारा किया गया 
सामूहिक सौदाकारी ब्रिटेन-तथा अमेरिका से भिन्न है क्योकि रूसी श्रमिक सघ सरकार 
के प्रधीन है तथा उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व है । रूसी सरकार 
का स्वय का दायित्व है कि वह औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निबदाने के 
निरन्तर प्रयास करती रहे । 

6 हडताल का प्रधिकार--तीनो देशो मे श्रससघो को हडताल पर जाते को 
पूर्णो स्व॒तस्त्रता है फिर भी रूसी श्रमिक हडताल पर नहीं जाते है क्योकि उत्पादन के 
साधनों पर सरकारी स्वामित्व है । 

॥ वित्तीय स्थिति--तीनो देशों के श्रम सघो की वित्तीय स्थिति सुहृढ होने 
के कारण उनके द्वारा सदस्यों के लिए विभिन्न शंक्षशिक, मनोरजन, चिकित्सा, 
वाचनालय, पुस्तकालय, सेलकूद, आदि सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों की 
व्यवस्था की जाती है। श्रम सघो की स्वय की इमारतें हैं और स्थायी कर्मचारी रखे 
जाते है। 

8 श्रौद्योगिक विवाद--औद्योगिक विवादों को रोकते तथा निबटानै के 
लिए श्रौद्योगिक मशीनरी बनी हुई है । सामूहिक सौदाकारी तथा भगडों को निब्यया 
जादा है शऔौर इसके अ्रसफल होने पर वे हडताल पर नाते है। हडताले ब्रिटिश व 
अमेरिकी श्रम सघो का अन्तिम हथियार है जबकि रूसी श्रम सघ हडताल पर नहीं 
जाते हैं । 

9 श्रम सधो मे प्रतिस्प्डों--ठीनो देशो मे अन्तर-यूनियन प्रतिश्पद्धों नहीं हैं 
जैसा कि भारत में पाया जाता है तथा सभो श्रम सघ केल्द्रीय क्रम सघ (एल्पाएथे 
77806 एए05) से सम्बद्ध हैं ॥ 

9 राष्ट्रीय महस्‍््व--तीनो ही देशों मे श्रम सध देश के राष्ट्रीय उत्पादन 
बढ़ाने भे सरकार को पूर्णो सहयोग प्रदान करते है। रूसी श्रम सघो का कार्ये अब केवल 
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श्रमिकों की दशाओं को सुधारने तक ही सीमित नहीं है, वल्कि ये सरकार की 
समाजवादी नीतियो को लागू करने के कार्यकम से भी सम्बद्ध हैं। 

ब्रिटेन व अमेरिका के श्रम सघ एक पूँजीवादी प्रथ॑व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य 
करते है । वे सरकार वा विरोध भी कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष दार्यवाही हेतु हडताल 
पर भी जा सकते हैं । ब्रिटेन मे राजनोति पर भी श्रमिकों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा 
है श्रौर कई बार श्रमिकों की सरकारें बनी हैं। अमेरिका मे श्रमिक सघो का सरकार 
को श्रम नीति प्रभावित करने भे योगदान रहा है, लेकिन कोई प्लग से श्रम दल 
(.80007 0279) बनाया हुआ नही है। रूस मे श्रमिक प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं बर 
सकते हैं श्रौरन ही उनका सरकार पर प्रभाव है क्योकि राज्य स्वय उत्पादन 
के साधनों का स्वामी है तथा सरकार का यह दायित्व है कि श्रमिको के हितो की 
सुरक्षा करे । दूसरी ओर श्रमिक सघ भी सरकार की विभिन्न पचवर्षीय योजनाम्ो के 
लक्ष्य प्राप्त करते तथा समाजवादी नीतियो को लागू करने में सरकार का एकजुट 
होकर साथ देते है । 


भारत में औद्योगिक श्रम का 
तु विकास और इसकी मुख्य 
विद्येषताएँ ' 


[670#फे ग #िवप$धांग 690ए7 ॥7 #वी7 दे ॥8 दोर्श 
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ग्रादिकाल से ही भारतीय समाज में श्रमिक का महत्त्वपूर्ण स्थात रहा है। 
प्राचीन भारतीय्र समाज चार वर्गो--्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र एव वैश्य में बेंटा हुआ था। 
वैश्य वर्ग ही खेती, उद्योग एवं व्यापार में लगा रहता था । प्राचीन ग्रन्थो विशेष रूप 
से कौटित्य के प्र्धशास्‍्त्र तथा मनुस्मृति आदि से पता चलता है कि उन दिनो मे 
श्रणिक्तो वी दशा सन्तोषजनक थी । श्रम्त सपठतों को सरकार की झोर से प्रान्‍्यता 
प्राप्त थी $ शासक ही श्रम विदादो का निवटारा किया करता था 

हमारे देश की ठुल् जनसरूपा वा 80% प्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 
70% जनरुख्या कृषि कार्य मे लगी हुई है। ग्रापीण अर्यव्यवस्था मे जढता (8/8878- 
(०७) पायी जाती है क्योकि एक ओर जनसस्या का भार अधिक बढ गया है तथा 
दुसरी ओर रोजगार के भ्रवसरो की कमी है । !9वी शताब्दी मे अन्य विकपम्तित देशों 
की भाँति हमारे देश का प्रीद्योगिक विकास तीव्र गति से नहीं हो सका क्योकि एक 
और कृषि की प्रधानता तथा दूसरी झ्ोर भारतीय समाज की विशेषताएँ ऐसी थी 
जिससे औद्योगिक विकास के मार्ग मे प्रनेकानेक बाघाएँ आई । 

ब्राचीन भारत में औधोगिक श्रम-- सब 49 8 की भौद्योगिक झायोग॑ रिपोर्ट 
के प्रनुसार, “जिस समय ग्राधुनिक उद्योग-घम्घो की जन्म भूमि पश्चिमी यूरोप मे असम्य 
जातियाँ निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासकों की सम्पत्ति व शिल्पियो 
की उच्चकोटि की कला के लिए प्रसिद्ध था ।” इसी बात को ब्रिटिश इतिहासकार 
एडवर्ड था्नेटन ने लिखा है कि, "नील नदी को धाटी में जब पिरामिड देखने को 
मिलते थे, तब आधुनिक सम्यता के केन्द्र इटली व ग्रीस जगली अवस्था मे थे, उस समय 
भारत घिएव के देभव व सम्पत्ति का केन्द्र था / प्राचीन समय मे भारत के श्रमिक 
प्रगत्ति की चरम सीमा पर थे कि उस समय भारत को 'विएव की ग्रौद्योगिक उद्योग 
चन्दे, कार्येशाला'(!9075003॥ एएठप्:द्योषए ०१९ एद ए००4)कह्यू: जाता, था. ।. 

इतनी विकसित अर्थव्यवस्था के होने के बाबर द भी सन्‌ 659 तक हमारे 
देश मे उत्पादत के बड़े उद्योग नही थे। अधिकाँश उत्पादन छोटे छोटे कारखानों 
प्रथवा कुटीर उद्योगो के रूप मे चलाए आते थे। प्रत्येक ग्राम मे कुम्हार, बुहार, 
सुनार, रगरेज, बढई, तेली आदि रहते थे । वस्तु विनियम प्रणाली प्रचलित थी । 


भारत मे श्रौद्योगिक श्रम वा विकास और इसवी मुख्य विशेषताएँ £॥| 


बचत सोने के रूप मे रखी जाती थी । बैकिग तथा वित्तीय सस्थाओं का विकास नहीं 
हो पाया था। सद्‌ 757 से सन्‌ )88] के काल मे भारतीय कुटीर उद्योगों के 
पतन के कारण भूमिहीन श्रमिको को सख्या बढ़ने लगी और उनमे वेशेजगारी फल 
गई अंग्रेजी शासन की जड मजबूती से जम जाने के कारण नए सामन्त वर्ग का उदय, 
देशी राजा व नवाबो का अन्त, विदेशी निमित माल से प्रतिस्पर्दा, स्वतन्त्र निर्यात- 
आ्रायात की नीति ग्रादि तत्त्वो का प्रादुर्भाव हुआ । 


9वों सदी मे श्रौद्योपिक श्रम--भारतीय उद्योग धन्यो का विनाश होने से 
हस्त-कला मे लगे श्रमिक शहरो को छोडकर ग्रामीण क्षेत्रों म आकर बसने लगे । इससे 
एक शोर क्ृषपि पर जनसख्या का भार बढ़ने लगा तथा दूसरी ओर भ्रूमिहीन श्रमिकों 
की सख्या में वृद्धि हुई सद्‌ !853 में प्रथम बार रेलबे लाइन बिछाई गई झौर 
49वी शताब्दी के भ्रन्त तक विभिन्न यातायात के साधनों का विकास हुश्ना । विदेशी 
वस्तुएँ हमारे देश में बिकने प्राती थी और उनवी प्रतियोगिता से हमार उद्योगधन्ते 
चोपट होने लगे ।! 9वी शताब्दी मे ग्रैग्रेज व्यापारियों द्वारा बागानों,खानो, यातायात के 
साधनों तथा उद्योगी श्रादि में श्रपना वार्ये शुरू किया । इसके परिणामस्वरूप विभिन्न 
क्षेत्रों मे श्रमिकों की माँग बढ़ी । इससे बडे पैमाने के कारखानी का विकास किया जाने 
लगा । उदाहरणार्य सूती वस्त्र उद्योग में मिलो की सख्या सव्‌ 879-80 ई भे 85 
से बढकर ध्न्‌ ।93-4 मे 264 हो गई । इन मिलो में कार्यरत श्रमिकों वी संख्या 
क्रमश 39,537 और 2,60,847 थीं। जूट मिलो की सख्या 22 से 64 हो गई 
थी । इनके झ्रतिरिक्त इस अदृधि मे अन्य उद्योगो का भी जन्म हुआ, उदाहरणार्थ- 
कागज, सीमेन्ट, लौह एव स्पात्त, पैगनीज, चमडा झादि । 


इस शताब्दी में मालिको द्वारा श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती 
थी | का के घण्टे भी श्रधिक थे । वाल और महिला श्रमिकों से रात को कार्ये लिया 
जाता था। सब्‌ 88 से पूर्व कोई कारखाना श्रधिनियम नही था । यहाँ श्रम बहुत 
सस्ता था। इससे ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग के मालिको को ईर्ष्या हुई ओर उन्होने 
भारत के सेक्रेटरी प्रॉफ स्टेट से मिलकर सब्‌ 88। भे सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम 
पाप्त करवाया । १9वी शत्ताब्दी के अन्त तक श्रमिक भी मालिको द्वारा किए जाने वाले 
शोपर के विरुद्ध आवाज उठाने लग गए थे । उन्होंने हडताल रूपी शस्त्र का उपयोग 
शुरू कर दिया था । 

फ्रश्पषश सूयेपगे। के केप्सेपेय यूजी। और पव्शपज्ञ लगे हुए थे । प्रै। गा्डीगल 
के अनुसार--“उद्योगो पर तिर्मर जनसरूया 2,05,824 थी, जिनमे से बाभान उच्चोग, 
वस्त्र उद्योग, खान उद्योग तथा परिवहन सम्बन्धी उद्योगों मे क्रमश 8,]0,407, 
5,57,589, 2,44,087 तथा ,25,]7 व्यक्ति काम करते थे, अर्थात्‌ जतसख्या 
का 8% भाग केवल चार बइ उद्योगो से लगा हुआ था 7 

भयम महायुद्धे और उसके पश्चातु श्रौद्योगिक श्रम--प्रथम महायुद्ध 


॥. (बसा ववपश्ञाउक ह९ए०(ए७॥०क ण॑ [9त3, ए वाक-व5 
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(94-8) म॑ युद्ध सामग्री के कारखानों में थ्मिकों की काफी माँग बढ़ी। 
गुद्धकाल मे बम्वई मे सूती वस्त्र मिलो का काफी विकास हुआ । पे. बंगाल में शूट 
प्रौर कोयला उद्योग, उड़ीसा वा मप्र में खोह एवं स्पात उद्योग का विकास हुप्रा । 
उत्पादव भी तीज्े गति से बढ । युँद्ध के प्रारम्भ मे कारखानों की सख्या 2,936 थी 
वह अन्त में बढकर 3436 हो गई । श्रमिको की सस्या इन कारलानों में 9$ लाख 
से बढ़कर ! लाख हो गई । इस अवधि में औद्योगीकरण अवियोजित था। इसमें 
कई दोप ये । उदाहरणार्थ थ्रमिकों की कार्य क्री खराब दशाएँ, निम्न जीवन-स्तर, 
सामान्य व तकनीकी शिक्षा का अभाव आदि । इस प्रवधि मे श्रमिसो की कार्य- 
कुशलता निम्न थी, मजदूरी व उत्पादकता भी कम थी तथा कार्य के घण्टे अधिक ये। 
प्रो दौरा एलटी (ए /#॥869) के अनुसार, “कच्चा माल तथा औद्योगिक 
सम्भावताओं की हृष्टि से भारत उस समय घवादय था, किन्तु निर्माणी-उपलब्धियों मे 
बह गरीब था [१ इस अ्रवधि में सूती व डूट मिलो का काफी विकास हुआ्ना क्योवि 
विभिन्न देशो की भाँग की पूर्ति इन्ही मिलो द्वारा की जाती थी । 

प्रथम भह्यगरुद्ध काल मे उद्योगों की काफी प्रगति हुई, उन्होंने काफी लाभ 
कमाया । स्व 920 में भरदी ग्राने से वस्तुप्ो की माँगों में कम्री आ गई । सब 96 
में भौद्योगीकरण की भावी सभावताग्ों पर सिफारिश करने हेतु औद्योगिक झ्रायोग 
(फापे॥॥तर्ण (०गराप्य/४500). नियुक्त किया गया | इसने देश को प्रात्मनिर्मर 
बनाने के लिए देश के औद्योगीकरणा मे सरकार को योगदान देने कौ सिफ्नारिश की । 
सब्‌ 92। मे राजकोपीय आयोग (9)8०8] (०॥79॥$507) नियुक्त किया गया । 
इसने विभेदात्मक नीति को व्यापार हेतु अपनाने की सिफारिश की । इससे तीब्र 
प्रोद्योगीकरण का मांगे प्रशस्त हुआ । 

विश्वव्यापी महान्‌ मन्दी (929-33) के परिणामस्वरूप उद्योगों पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी फैल गई | कृषि मूल्यों मे गरिरावद श्रानें से कृषको 
की क्रय-शक्ति घद गई । इससे धरेलू वरुतुप्रो की माँग घट गई । इसी प्रवधि में श्रम 
क्षतिपूति भ्श्विनिमम !923, भारतीय श्रम सघ अधिनियम 4920, भारतीय श्रम 
संघर्ष अधिनियम 929, भारतोय कारखाना अधितियम 929, बम्बई झौद्योगिक 
विवाद अधिनियम 4938 प्रादि महत्वपूर्ण श्रम अधिनियम पास किए गए । 

दूपरे महायुद्ध (!939-45] मे फिर भारतीय उद्योगों के विकाप्त को 
एक महख्वपूर्ण अवसर मिला । उद्योगी को पूछ उपयोग किया गया झोर पहले से 
अधिक पारियों मे कार्य चलाया गया 

सबसे महत्त्वपूर्ण प्रति औद्योगीकरण के क्षेत्र मे स्वाधीनता के पश्चात 
सद्‌ 948 के श्रौद्योगिक नीहि प्रस्ताव वी घोषणा से शुरू हुई । विभाजन के कारण 
उद्योगो का बैटबारा अमान रहा । प्रो सी एत बवील के अदुसार कुल 2,675 
(स्थानों में से भारत में ,462 ब्रौद्योगिक सस्थान रहे । इस्र प्रकार राजकोषीय 


३. ॥# 4७ ह0ए00णावर 08एश०एफढया 6 7505, ए 29 
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आयोग के अनुप्तार कुल झोद्योगिक सस्यानों दा 9% भारत में तथा शेप 9% 
वाकिस्तान के हिस्से मे आया | झब भारतीय पचवर्षीथ् यौजनाप्रो के अन्तर्गत 
ओऔद्योगीकरण के तीव्र विकास के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं | दूसरी योजना 
पूर्ण रूप से ग्रौद्योगीकरण से सम्बन्ध रखने वाली योजना थी। सब 936 में 
मजदूरी भुगताद ग्रधिनियम, 946 में श्रौद्योगिक रोजगार अधिनियम, / 947 में 
झद्योगिक बिवाद ऋधिनियम, 948 में न्यूनतम सजदूरों ग्रधिनियम, कारखाना 
अधिनियम झौर कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम पास क्षिए गए। स्वतस्वता के 
पश्चात्‌ श्रम-विधान मे विभिन्न अधिनियमी की वाढ ही झा गई है । कारखाना 
अधितियम, 948 के श्रस्तर्गंत तीन प्रकार के कारखानों को शामिल क्रिया गया है- 


(!) वे कारखाने जिनमे शक्ति के साथ 0 या 0 से प्रधित श्रमिक कार्ये 
करते है, 


(2) वे कारखाने जिनमे बिना शक्ति वी सहायता से 20 या 20 से झधिक 
श्रमिक कार्य करते हैं, 
(3) वे कारखाने जिन्हे ग्रधिनियम की धारा 55 के प्रन्तर्गत राण्य सरकार 
हारा सम्रप-सम्य पर लाया जाता है 
भारतीय प्र्ये-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र मे श्रमिकों की सबसे प्रधिक सख्या 
कारखानो मे लगी हुई है | शत्‌ 97] की जनगणना के अनुसार बारखानों मे 
कार्यरत श्रमिकों की प्रतिदिन श्रौसत सख्या 508 लाख है। सब्‌ 797] की 
जनगणनावुसार भारत में कार्यरत जनसक्या का वितरण निम्न प्रकार है*--- 
भारत मे कार्परत ज़नसल्या का वितरण 











पुरुष स्त़ियां कुल 
कुल जनसख्या 28,39 36,6)4 26,40,। 3,95 94.79,49,809 
७ 82%) (48 ।8%) (00%) 
कुल श्रमिक 44,90,75,36 3,2,98,263 48,03,73,399 
(52 50५.) () 85%) (3292) 
(3) काश्तकार 6,89,0,236 92,66,47] 4,8.6,707 
(38%20%) (54%) (43 34) 
(7) कृषि श्रमिक 3,6,94,984 4,57,94,399 3,74,89,383 
(7 59%) (8769) (26 39) 
(00 पशुप्लत, बायए्नादि 35.!3 848 7,82,953 42,96 800 
हि (8 9520 (43%) (2398%) 
(9) बानें ॥/ ले 0 22082 
(५) निर्माणकारी, मरम्मत सेवाएँ कं (०५) मर 
(४) घरेलू उद्योग 77 3,30,824 22) जीव 
74% 2. 
(४) घरेलू उद्योग के 6 कक रे 
अलावा 98,50,808 8,64,997 3,07 5,805 
(546%) (489) (5 9452) 


4, 06/8--4 ॥२८ट४29%2 #एपण्दा, 4975, छ 29/-92 
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पुरुष स्त्रियाँ कुल 
(४0) विर्माण 20,],83[ 2,03,477 22, 5,308 
0 2%) (%0 (25%) 
(५) व्यापार और वाणिज्य 94,82,044 5,56 99 ],00 38,245 
(5 26%) (38%) (5 57%) 
(शाह) यातायात, सम्रह 
एवं स्दशवाहन 42,55,257 ],45,फ्रब4 44 0,20 
(236%) (98%) (2 44%) 
(५) अस्य सेवायें 4,35.36.539 22,28,936 4,57,65,475 
(75%॥ ( 24%] (8 74%) 
(5) गैर-श्रमिक 3,486],478 23,27,4932 36,75,76,40 
(4750५%0 (88 ॥5%) (67 08%) 





उपरोक्त आॉक्डो की सहायता से हम कुल जनसख्या में पुरुष व महिला 
श्रमिकों का पअ्नुपात देस़ सकते हैं तथा विभिन्न उद्योगो एवं व्यवसायों मं श्रमिको का 
बितररश्ा भी देख सकते हैं । 

भारत मे श्रोद्योशिक श्रम की विशेषताएँ 

((क्काशांजाी९ए5 06 एप तांत्र | 0007 9 ॥09) 

श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्णोा साधन है ) यह मानवीय साझन है । एवं 
दिन का श्रम बेकार जाने पर बह वापिस काम में नही लाया जा सकता क्योंकि श्रम 
नाशवान होता है । इसी प्रकार यह अन्य साधनों की तुलना में कम गतिशील तथा 
उत्पादक होता है । यह सामाजिक, अधिक, राजनीतिक एव भ्रन्य प्रकार के तत्त्वो से 
प्रभावित हीता है । ये सभी विशेषताएं श्रम के उत्पादव के साधन के रुप में पायी जाती 
हैं। अब हम यह्‌ देखेंगे कि भारतीय ग्रौद्योगिक श्रम की विशेषताएँ कौन-कीन-सी हैं । 

प्रवासी प्रवृत्ति (४४:४07४ (॥ड78८७)--भारतीय श्रमिकी की सबसे 
प्रमुख विशेषता उसकी प्रवासिता है। श्रमिक झविकॉशतमा ग्रामीण क्षेत्री से औद्योगिक 
क्षेत्रों मे ग्राकर कार्य करते हैं । वे ऊँची मजदूरी पाने की इच्छा से आते हैं । जनेसरुपा 
का अधिक भार, कुटीर गौर छोटे पैमाने वे उद्योगों का पतन, भूमिहीत श्रमिक, 
समुक्त परिवार प्रथा, निम्त जाति के साथ सामाजिक दुव्येवहार तथा अन्य सामाजिक 
अपराधों के परिणामस्वरूप श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों को छोडकर शहरी क्षेत्रों मे आकर 
रहने लगते हैं । शहरी क्षेत्र का वातावरण, आवास की कमी, गंदगी तथा ग्रन्य 
दूषित बुराइयो के परिणामस्वरूप वे उद्योग को छोड़कर वापिस गाँवों को चले जाते 
हैं। इस प्रकार प्रवासिता स्थायी न होकर अस्थायी है। यही कारण है कि हमारे देश 
मे एक स्थायी श्रम शक्ति का अभाव है; शाही श्रम आयोग, 793॥ (805० 
(०070७७६।०५ ०9 [.वछ०००) के अनुसार “उन्हे शहरो की ओर उकेला जाता है, 
दे शहर वी और झाकपित नही होते ॥शा (पक८७ छाल #घशाल्त, ॥० फ॒रशील्त ६७ 
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इस प्रवासी प्रवृत्ति के कारण उद्योगों की कार्य-कुशलता तथा उत्पादकता पर 
गहरा प्रभाव पडता है। श्रप्तिके को भी धाथिक हानि उठानी पड़ती है । शहरो मे 
वरिवार सहित त्‌ रहने के कारण श्रमिक अनेक सामाजिक बुराइयो उदाहरणाथे 
शराबखोरी, जुआयोरी, वेश्यवृत्ति ग्रादि का शिकार हो जाता है । श्रमिक सघो का 
सुहृढ एवं सुबंगठिव विक्राश नहीं हो पाता है। श्रमिक्रों में अनुपत्यिति और श्रम 
परिवर्तन की दर में वृद्धि होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप एक स्थामी श्रम 
शक्ति का विकास नही हो पाता है । 

2. प्रनुपस्यिति एवं श्रम-परिवर्तेव (#फेड्शार्शिज्रा शाह ॥.णाए पणा- 
०ए४९०४)--भारतीय श्रमिक अबने कार्य पर नियमित रूप से नहीं झाते हैं । वे अपने 
कार्य से अनुपस्थित रहते हैं। शहरी क्षेत्र मे कार्य निरन्तर रूप से करना पडता है 
तथा कार्य की दशाएँ भी खराब होती है । इससे श्रमिक उततता जाता है। जलवायु 
दरिवर्नन, फप्तल कटाई व बुबाई, न्यायालय व मुकदमे वाजी, श्रम प्रवासिता, 
बीमारी, राति की पालियाँ, शहरों से झावस की खराब दशाएँ, सामाजिक दुराह्याँ, 
ओ्रौद्योगिक बीमारियाँ व दुर्घेटवाएँ, प्रबन्धकों का दुग्यंवहार आदि कारणों से भारतीय 
श्रमिक श्रथने कार्य पर विभ्रमित रूप से नहीं झाने के कारण भ्रनुपस्थिति वी दर 
ऊँची पामी जाती है । 

इस ऊँची अनुपस्थिति की दर से न केवल श्रमिकों को कम मजदूरी तथा 
स्थायी लाभो में कमी के रूप में हानि होती है, बल्कि मालिकों, समाज ग्रौर राष्ट्र को 
भी इससे हाति होती है। श्ौद्योगिक उत्पादन में ग्रिराबट तथा समाज को उचित 
मूल्यों पर वस्तुएँ वही मिल पाती हैं ॥ 

भारतीय श्रमिकों मे श्रम परिवर्तन (7.3800 'रधाए०४७) की विशेषता 
भी देखने को मिलती है । भारतीय उद्योगी से नए श्रमिकों द्वारा उद्योग थे प्रवेश 
करना तथा पुराने श्रमिको को उद्योग को छोडने की प्रवृत्ति को श्रम परिवर्तन कहा 
जाता है । भारतीय श्रमिक मे यह प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है जिसके कई कारण हो 
सकते हैं। श्रमिको की मृत्यु, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, उद्योग में भावी उन्नति के 
अवसरो की वसी, कार्म बी खराब दशाओं का होना, श्रमिकों मे अनुभासनहीनता, 
श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति, बदली प्रथा, ग्रामीण क्षेत्र से लगाव भ्रादि के कारण 
अमिक परिवर्सेन की दर ऊँची पायी जातो है | 

श्रम पस्क्ितेन की ऊँची दर से श्रप्िको,ध्रम सगठनो, मालिकों व राष्ट्र सभी को 
हाति उठानी पडती है। श्रमिकों को स्थायी लाभ प्राप्त नही होते है । मालिकों को 
स्थायी श्रम शक्ति नहीं मिल पातो है। श्रम सघ सुहृढ व सुसंगठित झ्राधार पर 
विकसित नही हो पाते हैं। कार्यकुशलता मे कमी होने से उत्पादन पर गहरा प्रभाव 
पडता है जिससे सप्ताज ब राष्ट्र को हानि होती है । 

3, भझ्ज्ञानता एवं शिक्षा का निम्न स्तर [[80णद्नार6 गए ठ.0फ प्ल्श्स 
ववोशि॥०ए)---भारतीय श्रमिक अज्ञानी एवं अशिक्षित हैं । सच 97! की जनगणना 
के अनुवार कुल जनसख्या क्य 29 45% भाग शिक्षित है । श्रमिको की शिक्षा का 
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स्तर और भी निम्व है। शज्षा के निम्न स्तर से उनमे तकनीकी ज्ञान, सामान्य शात 
झादि की कमी होते से उतकी कुशलता को नही बढाया जा सकता है। अन्नातता का 
भूल कारए भी शिक्षा वा निम्त शिक्षा स्तर है। खानो और बागान श्रमिको में 
अधिक्षा का प्रतिशत क्रमश 8996 और 87:2 है। भारतीय झ्रौद्योगिक श्रमिकों 
में प्रशिक्षा व अनज्ञानता के कारणों में शिक्षा घुविधाओं वा भरभाव, तिर्बनता, घत वा 
असमान वितरण, व्यावसायिक प्रशिकश केन्रों का ग्रभाव ग्रादि प्रमुख हैं । इस क्षेत्र 
में सब 958 में श्रमिकों की शिक्षा हेतु केद्रीय मण्डल (ऐ०श4 गि शैणश५5 
&800०वध0।) की स्थापना की गईं है। इस योजता के बस्तर्गत शिक्षा अधिकारी 
(80024007 0प्रिष्श ) श्रमिकों के अव्यापक (श०तःथ/४ 7८4०४) तैयार करके 
कारखानों मे श्रमिको की शिक्षा हेतु भेजे जाते हैं। लेकित प्रभी भी श्रेमिकी की 
शिक्षा का स्तर निम्न है । 

4, निम्त जीवत स्तर (7.0. जिशापेशत ण वश) --भारतीय 
औद्यौधिक श्रमिकों करा जीवत-स्तर तीचा है। अधिकाँश श्रमिकों को इतनी कम 
मजदुरी मिलती है कि उतती न्यूवतम आ्रावश्यक्रताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जब 
निम्न ग्राय होती है तो इससे रहन-सहन का स्तर भी तिम्त पाया जाता है। 
प्रो नर्कसे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अ्रविकसित देशो में पूँजी निर्मा की पमस्‍्याएँ” 
(?77णैढवा5 री वव| एव! कगए॥॥॥00 क एतत2१९४४०७९0 00च70708 )मे बताया 
है कि किस प्रकार एक निधनता का दुष्चक्र (श८्धणा5 शाधं& एज 000७0) किसी 
भी देश को निर्धन ही बनाए रखता है । इसी प्रकार भारतीय औ्रौद्योगिक श्रमिकों ही 
आय निम्न है क्योकि उतकी उत्पादकता कम है श्रौर निम्न आग होगे के कारण 
उसका जीवन-स्तर भी निम्न पाथा जाता है और निम्म जीवन-रतर से मिम्न करय 
कुशलता, निम्न उत्पादकता और निम्न आय वी प्रक्रिया चलती रहती है भौर इस 
प्रकार भारतीय औद्योगिक श्रमिक इस निर्धनता और निम्न जीवत-स्वर के दुष्चक् 
में फैसा रहता है। 

5. निम्न कार्यकुशलता (7.0७ ॥2॥/0आा०१)--भारतीय औद्योगिक श्रमिकी 
को कर्य-कुशलता पाश्यात्य श्रमिको की तुलना में बहुत कम है । इस्लेण्ड के श्रमिक 
जितना कार्य भारतीय श्रमिकों द्वारा किया जाता है। निम्न कार्य-क्षमता के पीछे 
कई कारण है । निम्न मजदूरी दर, खराब कार्य की दशाएँ, ठुदाने उत्पादन के तरीके, 
मालिको का व्यवहार, झावास आदि तत्त्वो के कारण निम्न कार्य-कुशलता पायी जाती 
है। झ्त कार्य-कुशलता को दूर करने हेतु उपरोक्त कारणों का निवारण करता होगा । 

6 घुद्ढ एवं सगठित भ्रम संघ का ग्रभाव [करपे ण 8 आड़ भा 
भ्रशा-0ाहश्रा.8४7 906 एश०)--भारतीय औद्योगिक श्रमिकों में एकता का 
प्रभाव है। श्रमिको मे प्रवासिता की प्रवृत्ति, अनुपस्थिति, श्रम परिवर्तन, ग्शिक्षा व 
अज्ञानता ग्रादि कारणों से हमारे देश मे श्रमिकी के सगठतों वा सुहृद एवं सुसगठित 
बिकास नहीं हो पाया है। भारतीय आौद्योगिक श्रमिक पाश्चात्य देशों की भाँति श्रम 
शक्ति का एक स्थायी भाग नही है । श्रम सघ दुर्बल होने के कारण उनकी सामूहिक 
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सौदाकारी शक्ति दु्बंल है और मालिक उनका शोपण करता है । साथ हो अशिक्षा 
तथा अज्ञानता के कारण वे नियमित रूप से चन्दा नहीं देते है और न ही श्रम सघो 
के महत्व को समभते हैं। श्रम सधो के नेता भी थरमिकों में से ने होकर बाहर 
व्यक्तियों मे से होते हैं । 

|, सामाजिक व घामिक विचारधारा (500ंशे & एऐशापणा५ ॥एव७)--- 
आरती श्रमिकों की प्रमुख विशेषता उनके सामाजिक एवं धामिक हृष्टिकोश्ट से 
सम्बन्धित है । सामाजिक रीति-रिवाज तथा घामिक दृष्टिकीर के कारए श्रमिक की 
गतिशीलता, उत्पादकता, नियर्मित उपस्थिति आदि मे बाघक होते हैं । जाति प्रथा, 
संयुक्त परिवार प्रथा, छुप्नाछृत, भ्रादि सामाजिक एवं घामिक दृष्टिकोणों का परिणाम 
है । इन विशेषताओं से श्रमिक्र की कार्य-कुशलता पर विपरीत प्रभाव पडता है। 

निष्कर्ष---26 जून, 975 से आपातकालीन स्थिति की घोषणा तथा 
| जुलाई, 975 को हमारी प्रधान भन्‍्त्री श्रीमती इन्दिश गाँधी द्वारा घोषित नवीन 
आधिक कार्यक्रम के थन्तगंत श्रमिकों मे भी एक नव चेतना का उदय हुआ है। प्रव 
श्रमिकों थे यह विश्वास पक्का घर कर गया है कि उनके हितो की पुर रूप से रक्षा 
की जाएगी । (। जनवरी, 976 को दिल्‍ली मे हुए राज्यो के श्रम मन्त्रियों के 
सम्मेलन में भी विभिन्न श्रम पहलुओ पर विचार-विमर्श किया गया है तथा बघक 
मजदूरों के पुनर्वास का सकह्प लिया गया है (! 

समान कार्य हेतु महिला श्रमिकों को समान वेतन देने हेतु केद्रीय सरकार ने 
26 सितम्बर, 975 को प्रध्यादेश जारी कर दिया है जिसके भ्रन्तर्गेत महिलाओं के 
साथ किसी तरह का विभेद नहीं क्रिया जाएगा ।# 

इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में प्रनुशासन एवं पू्ों लगन के साथ सम्बन्धित 


सह्थानों में कार्य करने की भावना जाग्रत हुई है जो कि राष्ट्रीय हित की एक 
सहस्‍्वपूर्ण कडी का कार्य फरेगी । 


]. रशजश्यात पत्विका |2 जनवरी, 976 
2. हिन्दुस्तान टाइम्स 25 जनवरी, 976 


भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम- 
| अनुपस्थितता एवं श्रम-परिवर्तन 
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आ्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि हेतु यह भ्रावश्यक है कि औद्योगिक श्रमिवी की 
ग्रनुपस्थिति और श्रम परिवर्तेत की दर न्यूनतम हो | भारत जैसे विकासशील देश मे 
आ्रौद्योगिक श्रमिको की अनुपस्थितता तथा श्रम-परिवतंन की दर ऊँची पायी जाती है 
धम बनुपस्यितता का प्र्थ (१९४॥08 ० 7.#०ए७ #08श॥९श४३४)--- 
साधारण भाषा मे झनुपस्थितता का भ्र्थ काम पर उपस्थित न होने से है । भारतीय 
श्रमिक की यह एक प्रमुख विशेषता है। इसका श्रमिक की का्य-कुशलता पर गहृहा 
प्रभाव पडता है । इसकी परिभाषा सर्वश्रथम भारत सरकार के श्रम विभाग के परिपत्र 
में दी गई थी । इसके अनुसार “काम पर आते वाले कुल निर्वारित श्रमिकों मे से 
जितने प्रतिशत श्रमिक कोम पर वही आते, उस अनुपात को ही श्रमिकों की अनुपस्थित 
दर कहा जा सकता है । इस प्रकार अ्रनुपस्थित दर का अनुमान लगाने के लिए हमे 
काम पर उपस्थित होने वाले निर्धारित श्रमिक्रों की सख्या तथा वास्तव में श्रनुपस्थित 
व्यक्तियों की सल्या ज्ञात होती चाहिए ।” एक श्रमिक का काम पर उपस्थित होगा 
तब माना जाता है जब उसके लिए कार्य है तथा श्रमिक को भी इसका मालूम हो 
झोर मालिक भी पहले से ही यह मालूम नहीं कर सके कि श्रमिक कार्य पर उपस्थित 
नही हो सकेगा । 
एक श्रमिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसे श्रनुपस्थित तभी 
मोना जाना चाहिए जबकि उसका नाम कार्यशील श्रमिको की सूची में से तिकाल 
दिया गया हो। अनुपस्थिति मासिक झ्राधार पर तैयार वी जाती है ! 
अनुपस्थितता की सीमा (एडाशा। ० 405शा८थंह्ध)--इसके निर्धारण 
हेतु पर्याप्त एवं सही आँकड़ो का अभाव पाया जाता है। आँकडो को एकत्रित करने 
में कोई वैज्ञानिक आ्राधार नही अपनाया जाता है । गनुपस्थितता से सम्बन्धित आँकडे 
एकत्रित करने वाली विभिन्न सस्याग्रों द्वारा झलग-्यलग सिद्धान्तों को ग्रपनाया जाता 
है । उदाहरणार्थ वम्बई सूती दस्त्र मिलो मे किसी श्रमिक के भनुपस्थिंत होने पर उसे 
भनुपस्थितता के श्रन्तर्गत रख लिया जाता है जबकि दूसरी झोर ग्रहमदाबाद की मित्रो 
में किसी श्रमिक के भ्रनुपस्थित होने पर यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति कार्य 
करता है तो उसे अनुपस्थितता के अस्तर्गत नहीं माना जाता है । इस प्रकार 
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अनुपस्थितता की सीमा जानने में दो कठिनाइयाँ आती है । एक ओर इससे सम्बन्धित 
आँकडे एकत्रित करने वाली सस्थाओ के तरीकों में अतमानत्ता वा पाया जाना तथा 


दूसरी झोर बदली श्रमिक (880॥ [.29०77) होने पर अनुपस्थितता की गणना 
न करना । 


विभिन्न कारखानो द्वारा अनुपस्थितता से सम्बन्धित मासिक ऑँक्डे एकत्रित 
करके श्रम सस्थान, शिमला ([.290प5 प्ृण&8७, $0॥7[9) को भेजे जाते है। यह्‌ 
संस्थान इन आकडो को तैयार करके 'इण्डियन लेबर जर्नलस' में निकालता है! कुछ 
महत्त्वपूर्ण उद्योगो मे इससे सम्बन्धित ऑँकढ़े एकत्रित विए जाते हैं। खानो के मुरुष 
निरीक्षक को प्रनिवायय रूप से इस पर आँकडे एकत्रित करके भेजने पडते हैं । दूसरे 
उद्योगों के लिए यह ऐच्छिक है । 


शाही श्रम आयोग, [934 (॥₹०ए8[ (०शाप्ार्धआग 00 [.860070, 493[] 
के अनुसार, “प्नुपस्थिति एक जटिल शर्ते है जिसमे बिततने ही कारणों से होने 
वाली प्रनुपस्थिति शामिल की जाती है। प्रम्मवत कुछ ऐसे प्रबन्धक हो जो पहले से 
ही यह बता सर्ें कि कौन से श्रमिक काम पर नही है, इसलिए नही हैं दि वे इधघर- 
उधर टहलने गए हैं अयवा वीमार है या छुट्टी पर गए है भौर फिर लौट झाएगे भौर 
फिर इसलिए वह श्रमिक भी जो छोडने के सद से नही गए, अनुपस्थित समझे जा 
सकते हैं ।” 


ग्रनुपह्थितता की दर निम्न सूत्र से निकाली जा! सकती है-- 


स्थितता -+ *ीगिव दिनो की हानि की संख्या 
0002 कुल विधारित श्रमिको वी सख्या ४2३ 
उदाहरणाथ किसी कारखाने मे कुल निर्धारित श्रमिको की सत्या 000 है तथा 


सानव दिनो की हानि की सरगा 200 है तो इस सूत्र के अनुसार अनुपस्थितता की दर 
20 प्रतिशत होगी । 


इण्डियत लेबर ईयर बुक, लेबर बजट तथा अन्य प्रकाशनों के अनुसार 
सत्‌ !970 में विभिन्न कारखानों से अनुपस्थितता की दर अलग-अलग रही है। 
बागानो में 9 से 23 श्रतिशत, कोयला सानो में 72 6 प्रतिशत से 235% सूती 
वस्त्र सिलो मे 77 प्रतिशत से 27 5% ऊती मिलो भे 8 6 प्रतिशत से 44 33%, 


इजीनियरिंग उद्योग मे 06 प्रतिशत से 89%, तक अनुपस्थितवा की दर 
पायी जात्ती है । 
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जुन, 972 में कुछ निर्माणकारी उद्योगों मे कारणों के अनुसार श्रम 
अनुपस्थिति प्रतिशत मे निम्न प्रकार थी!-- 





तत्व 





हि छू 
उद्योग दर रू रू | अग रि र कुंल 
कक हि हि & 

लोह व स्पात (बिहार) 38 06 86 02 23 82 5 
हथियार (उ प्र) 8 4 36 - 935: | 9 435 ]62 
सीमेद (बिहार) 62 85 3]4 29 49 78 
माचिस (महाराष्ट्र) 
सूती मिलें 25 06 78 74 35 0 9 
मद्रास 49 ॥02 ->-- 82 5-9. 9 ]57 
मदुराई 34. 55 63 36]6 १52 


ऊनी मिलें (घारीवाल) 55 33 77 05 60 ]65 


उपरोक्त उद्योगो म सर्वाधिक श्रनुपस्थिति दर का प्रतिशत 7 8 सीमेंट 
(विहार) उद्योग में रहा है तथा न्यूनतम माचिस (महाराष्ट्र) उद्योग मे रही है । 

ग्रधिकाश उद्योगों मे सवेतव अनुपस्थिति रही है लेकित मद्रास की सूती मित्रो 
(मद्रास व मदुराई) मे बिना वेतन के अनुपस्थिति श्रधिक रही है जो कि स्वयं 
श्रमिको को मौद्रिक हानि उठानी पडती है। सामाजिक अ्यवा धामिक कारणों से 
श्रम अनुपस्थिति का प्रतिशत झधिक रहा है। 

श्रनुपस्थितता के कारण (08756 ०॥ 405शा८्शषा)--भारतीय उद्योगी 
में ध्नुपस्थितता की दर भिन्न-भिन्न है तथा इसके कारण भी अलग प्रलंग हैं। फिर 
भी सामान्य रूप से अनुपस्यितता के निम्न कारण है-- 

7. बीमारी (5/00855)--भारतीय उद्योगो मे ग्नुपस्यितता का प्रमुल 
कारस बीमारी है। श्रमिक के कार्य की दशाएँ तथा रहने की दशाएँ खराब हैं। 
इससे ऋई फैलने वाली बीमारिया जैसे--हैजा, चेचक और मतेरिया-आरदि के कारण 
बह बीमार हो जाता है तथा कुछ व्यावसायिक बीमारियाँ (0ल्‍०7एश०एं 
20/868585) के कारण भी वह बीमार रहने लगता है । 

2 रात्रि पारियाँ (घ९४४ 5॥/5)--श्रमिको की अनुपस्ब्ितता का कारण 
रात्रि की पारियाँ होना भी है। दित की पारी की ठुलना में शंत्रि की पारी मे श्रमिक 
ढ्वारा कार्य कठिनाई से होता है। वह सुविधाजनक नही होती है । भ्रतः वह रात्रि 
की पारियो में अनुपस्थित रहन लगता है । 

3 श्रम प्रवासिता को प्रवृत्ति (शाहाबणए (फाइटॉश ण वक्कण्वा)-- 
भारतीय उद्योगो मे अधिकाँश श्रमिक ग्रामीण है तथा उनका गावो से लगाब रहता 





4. #€ $#ऋशाब [0 घेएतक्षा३ & उत्सव $०एपाह ए 78 


श्रम अवुपस्थितता एवं श्रम परिवर्तन उा 


है। वे फ्नल काटने तया फसल बुवाई व अर्थ पारिवारिक तथा सामाजिक उत्सदी 
पर अपने गाँव जाते रहते है । इस प्रदृत्ति से धमिवों में थनुपस्थितता की ऊँची दर 
पायी जाती है ! 

4 कल्याण कार्पों की अपर्वाप्तता [[720शपए४८३७ . श॑ भैधशि० 
3५धत्त6/5)---मारतीय उद्योगों में माविकी द्वारा श्रमिकों हेतु कल्याणकारी कार्य 
नही किए जाते है। पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद, मनोरजन, केन्टीन झ्रादि का 
प्रभाव होने के कारण श्रम्तिक कार्य से ऊव जाता है तथा वह कार्य से ग्रतुपस्थित 
रहने लगता है। इसी प्रकार थम सघा द्वारा भी वित्तीय कमी से ये सुविधाएँ प्रदान 
नही को जाती है। ५ 

5 रोजगार की प्रधुरक्षा (47500ए07) ए॑ फज्ाए०एथा)--भारती व 
उद्योगों में कार्य रत श्रमिक मध्यस्यों के द्वारा भर्ती विए जाने के कारण उतका 
रोजगार स्थायी नही हो पाता है । मौसमी उद्योगों (8०880708 ]7908॥768 )में बसे 
ही श्रमिकों को कुछ महीनों के वाद रोजयार से हदा दिया जाता है। इस प्रकार 
अमिक को प्रपना रोजगार सुरक्षित मासूम न होते से वे कार्ये में रुचि नही रखते है 
तथा अनुपस्थित रहने लगते है । 

6 प्रस्य कारण (008 (8५5९४) --भारतीय उद्योगो में श्रप्तिको की 
अनुपस्थितता की दर ऊंची होने के ग्रन्थ कारण भी हैं । इनमे श्रौद्योगिक दुर्घटनाओ्रो, 
सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवो, शरावखोरी, जुप्राखोरी, कठोर कार्य को प्रकृति, 
जॉबर का दुृष्यंबहार, ऋणाग्रस्तता झादि प्रमुख है। इनसे श्रमिक प्रधिव अनुपस्थित 
रहने लगता है । 

प्रनुपस्थितता के प्रभाव (व्लिड रण #9घशाश्शि॥0)--श्रमिकों की 
अनुपस्थितता के कारणा न कैवल श्रमिकों को ही हानि होती है बल्कि भन्‍्य वर्गों 
उदाहरणार्थ--मालिको, उपभोक्ताप्रो, समाज एव राष्ट्रीय प्रथ-व्यवस्था को भी हानि 
होती है । ये प्रभाव निम्न है-- 

4 श्रमिकों को हानि--यदि श्रमिद अनुपध्यित रहता है तो उसे 'न काम 
ने मजदूरी' के सिद्धान्त के प्राधार पर ग्राथिक हानि उठानी पडेगी । उसकी मजदूरी 
कम होने से उसका जीवन स्तर गिर जाता है । 

2 मालिकों को हानि--जब श्रमिक वाय॑ पर थनुपल्यित रहते है तो मालिको 
को अपने कारखाने के उत्पादन की निरन्तर बनाएं रखने मे कठिनाई होती है। 
श्रमिकों की तलाश करती पडती है। अतुपस्थित रहने से नए श्रमिकों की भर्ती की 
जाती है जिनकी कार्य-कुशलता निम्न होती है । मालिक को 'दुसटी रक्षा-पक्ति 
(5६००९ ॥98 9 0८व0०) रखनी पढ़ती है जिससे भविष्य मे हंडताल होने का 
मय रहता है तथा उस पर भी व्यय करना पडता है । 

3. प्रनुशासनहीतता--अ्रभ्िकों में अनुपस्थितता की श्दृत्ति से श्रमिकों से 
अनिषमितता भरा जादी है । इससे श्रमिकों का प्नुशासत समाप्त होने लगता 
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प्रनुशात्षनहीवता से औद्योगिक उत्पादन को निरन्तर बनाए रखने में कठिवाई 
प्राती है! 

4 श्रम व पूजी के बीच संधर्ष--धमिकों वी अनुषस्थितता के कारण श्रमिकी 
को हानि होती है तथा मालिक इस हाति से बचने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को 
रोजगार पर सगाकर उत्तादन करता है और इसके परिणामस्वरूप बदलती श्रमिक 
(990॥ ॥.90007) को प्रोश्साहन मिलता है। उन्हे रोजगार देने के लिए स्थायी 
श्रमिकों को अनिवार्य रूप से अवकाश ग्रहएा करता पडता है। इससे दोनो वर्गों में 
संघर्ष उत्पन्त हो जाता है । 

5 राष्ट्रीय उत्पादन में कमो--थमिको की ग्रनुपस्थिनता के कारण उत्पादन 
निरन्तर बनाए रखने मे कठिनाई झ्राती है । श्रमिकों की कार्यक्रुशलता कम हो जाती 
है । झकुशल श्रसिको को रोजगार दिया जाता है। इनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय 
उत्पादन में गिरावट ग्राती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है श्रौर उपभोक्ताओं को 
ऊँची कीमत पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं । 

श्रनुपस्थितता को रोकने के उपाय (श5ग्र९5 ॥0 ऐशा०४९ 4050१- 
<कं४आ) --अनुपस्यितता के प्रभावों को समाप्त करने के लिए हम निम्नलिखित 
उपायों को काम में ले सकते हैं-- 

] कार्य की दशाग्रों में खुधार--अ्रमिको की अ्नुपस्थितता को कम करने 
के लिए हमे कारखानो में कार्य की दशाओ में सुधार करना होगा। कारखाने में 
सफाई, रोशनदान, प्रकाश पश्चे तथा अच्छे श्रौजारो की व्यवस्था करनी पड़ेगी । कार्य 
के धण्टो में भी कमी करनी होगी । इससे श्रमिक झचि लेकर कारखाने में कार्य 
करेगा । 

2 उचित मजदूरी--श्रमिको की ग्रतुपस्थितता की दर को कम करने के 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक है छि उसको उचित पारिश्रमिक दिया जाए। इससे 
श्रमिकों को प्रधिक आय प्राप्त होगी और वह कारखानों मे कार्य करने के लिए 
आाकषित होगा । 

3 श्रौद्योगिक दुर्घटना व बीमारी से सुरक्षा--श्रमिकी की अनुपस्थितता को 
कम करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रौद्योगिक दुघंटनाम्रों को कम किया जाएं। 
इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों (8४607 07८०5) की नियुक्तियाँ की जाएँ । इसके 
साथ ही मशीनों को ढक कर रखा जाए व प्रशिक्षित व्यक्ति ही इन मशीनों की 
देख-रेख के लिए रखा जाए | बीमारी के लिए उचित चिकित्सा की व्यवस्था की 
जाए । छूत की वीमारियों को समाप्त करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा पहले से ही ठोस 
कदम उठाने चाहिए । सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए ! 


4. छुट्टी की व्यवस्था--अधिकाँश झौद्योगिक श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राते 
हैं और उनका गाँवी से लगाव होने के कारणा सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवो, फल 
की बुवाई व कठाई, आराम के लिए वार-बार अपने गाँवी को जाना पडता है | इस 
अनुपस्यितता को वियमित करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिको के लिए उचित 
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सबेतत छुट्टियों की व्यवस्था की जाए। थदि सवेतन छुट्टियाँ कम पडने पर बिना वेतन 
के छुट्टियाँ दी जानी चाहिए । झाने-जाते का किराया भी दिया जाना चाहिए। इससे 
अमिको का कारखानो से भी लगाव होया और वे अधिक अनुपस्थित नही रहेगे । 
5. उचित आवश्स व्यवस्या--भारतीय श्रमिक ग्रामीस क्षेत्रों से ग्राकर 
औद्योगिक क्षेत्रों में रहते है । वहाँ उनको ऐसी बस्तियों मे रहना पड़ता है जहाँ पर 
सानद तो बया जानवर भी नही रह सकते | इन खराब ग्रावास व्यवस्था के कारण 
अमिक अपना परिवार नहीं रख सकता है तेथा कई सामाजिक बुराइयो उदाहरणाये 
शरावणोरी, जुप्राखोरी, वैश्यावृत्ति, अपराध आदि का शिकार हो जाते हैं और 
अनुपस्थित रहने लगता है॥ अत प्रवन्बको, श्रम-सग्ठनों, समाज-सुधारकों एव 
सरकार का यह दापित्व है कि श्रमिकों के लिए उचित आवास व्यवस्था की जाए, 
जिससे कि उनकी ग्रतुपस्थितता की दर को कम किया जा सके । 
6 उचित शिक्षा की व्यवस्था--उपस्थितता को कम करने के लिए यह 
आवश्यक है कि भ्रौद्योगिर श्रमिकों के लिए उचित शिक्षा की ब्यवस्था की जाए। 
जव श्रमिक शिक्षित होगे तो वे अपने दाभित्व को समर्भंगे तथा कार्य पर नियमित 
रूप से उपस्थित होगे । इसके साथ ही उनके सगठन भी सुहृढ एवं सुसगठित होगे । 
7 कल्याण कार्यों की उचित व्यवस्था--्रौद्योगिक श्रमिकों को झान्तरिक 
सथा बाह्य श्रम कल्याण क्रियाओं वी पर्याप्त सुविधाएँ दी जानी चाहिए | कारखाने 
में विश्वाम-गुहो, केन्टीन, पीने का पानी, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने 
के बाहर श्रमिक्रो को पुस्तकालण, वाचनालय, मनोरजन चिकित्ता, खेलकूद, भादि 
सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए | इससे श्रमिक व्यस्त रहेगा तथा उसके सारे दिन 
की थकान दूर हो जाएगी। वहू कारखाते मे कार्य करने मे नियमित रूप से 
उपस्थित होगा + 
बम्बई सूती वस्त्र श्रम जाँच समिति (807049 वर८॥8 ऐ0०७४ छाव॒एए५ 
(0087॥/(68 ) ने अनुपस्थितत्ता को दूर करने के सबसे अच्छे सुझाव दिए है । इन 
सुझावों पर श्रम-अनुसघान समिति (7,890 ॥ए८थआह&/07 (०ज8०6) ने भी 
सहमति व्यक्त की है । इस समिति के अनुधार, “झनुपस्थितता कौ कमर करने का 
प्रभावपूरं तरीका कारखाने मे कार्य की उचित दशा, पर्याप्त मजदूरी, बीमारी एव 
दुर्घटना से वधाव की व्यवस्था एव श्राराम के लिए ग्रवकाश लेने की सुविधा है ॥/7 
अत बे हम यह चाहते है कि भारतीय औद्योगिक श्रमिक सियमित रूप से 
काम पर उपस्थित हो त्तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्य एवं रहने की 
दशाओं में सुधार किया जाए । सवेतन छुट्टियाँ दी जाएँ। जॉबर व ग्रवन्धकों का 
अच्छा व्यवहार श्रमिक्षो को मिलना चाहिए । कार्य के घण्टे स्यूनतम अधिनियम के 
अन्तर्गंद् हो । 

निष्कर्ष-- जुलाई, 975 को घोषित आर्थिक नवीन कार्यकरमों के कारस 


4.. छ्णार०१३ प्ण० [.ब७०ण घापणाऊ एग्या्रधव्क 9-34: 
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श्रमिकों की भ्रनुपस्थिति पर अवश्य ग्रनुकुल प्रभाव पडा है क्योकि सभी उद्योगों मे 
श्रमिकों को ख्यूनतम मजदूरी ग्रधितियम, 948 के प्रन्तर्गत मजदूरी का प्रभावपूरत 
कियास्वयन किया जा रहा है । इस्पात उद्योग में आपाव्‌ स्थिति से पूर्व 0 महीनों से 
चले भ्रा रहे मजदूरी विवाद को प्रवन्थक्ो एवं श्रोमिक्रो ने मिलकर निवटा लिया है 
शर 30 जुलाई, 975 को एक समभौता हो गया है ।' 

इसी प्रकार श्रमिकों को उद्योग मे एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में मानने पर 
विशेय जोर दिया गया है। नवीन झ्रा्थिक कार्य क्रम के ग्न्‍्तर्यत श्रमिकों का किसी प्रकार 
से भी भोपण नही हो सकेगा । इसके परिणामत्वरूप विभिन्न उद्योगों जैते-इस्पात, 
बिद्यूत, उत्पादन, कोयला, खाद, सीमेट, खनिज तेल आदि के उत्पादन में क्रमश 
5 9%, 2%, 2%, 43%,  8% और 70% वृद्धि हुई है ।? 

श्रम परिवर्तन 
(,शाएणा वरण्पाण्श) 

किसी उद्योग में थ्रमिको की सख्या में हुए परिवर्तंत को श्रम-परिवर्तन कहा 
जाता है। एक दी हुई भ्रवधि मे किसी कारखाने अथवा उद्योग मे किस प्रीमा तक 
पूराने श्रमिक उद्योग को छोडते हैं और नए अभिकत उद्योग में झाते हैं। श्षम 
ग्रमुसधान समिति (7.890ए ]ए७४8४/० (०0988) के प्रनुसार, “किसी 
निश्चित अ्रवधि मे किसी कारखाने के श्रमिकों की सल्या में होने वाले परिवर्तत की 
दर से भ्रम परिवर्तन परिभाषित किया जा सकता है । दूसरे शब्दों मे यह एक प्रकार 
से पुराने श्रमि्ो के किसी कारखाने की सेवाओं को छोड़ने तथा नए श्रमिको के भर्ती 
होने वी मात्रा का माप है ।”* ग्रत काम छोडकर जाने वाले श्रमिकों व नए श्रमिकी 
की सख्या के ग्राधार पर श्रम परिवर्तेत को मापा जा सकता है। 


भ्रम परिवतन के प्रभाव 
(झ6िए5 0 ॥.80007 एप्ाठर्टा) 

कुछ सीमा तक श्रम परिवतेन लाभदायक होता है। यदि पुराने श्रमिक 
प्रवकाश ग्रहेश करते हैं और उनकी जगह नए श्रमिकों को लगाया जाता है तो इससे 
बेरोजगारी दूर होती है । लेकित इस प्रकार का श्रम-परिवर्तत बहुत कम होता है । 
अधिकाँश श्रम-परिवर्तत श्रमिकों को त्याग-पत्र देने तथा मालिवों द्वारा उन्हे नौकरी 
सै निकालने से होता है । श्रम परिवर्तंत से समाज के सभी वर्गो-भमिकों, क्षम-सगठतों 
मालिको तथा राष्ट्रीय अबे-व्यवस्था को हानि उठानी पड॑ती है। श्रम पर्रिबर्तन के 
निम्न प्रभाव होते है-- 

, रोजगार को अस्थिरता (फक्रींगांए ण उफफाण्शाशा)--श्षम 
परिवर्तन से सर्व प्रथम श्रमिको को हानि उठानी पड़ती है ! श्रमिक्र कभी एक 
कारखाने मे कार्य करते हैं और कुछ समय बाद दूसरे कारखाने में काम करने लग 
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2 राजस्थात पत्रिका, 0 जनवरी, !975 
३. [8000 [॥रवडप्बप्रणा 0०्र्ातलढ उप रिच्छुणा 9 क्‍0 पर 
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जाहे हैं। उनको यह पता नहीं रहता है कि किस उद्योग में कितने समय तक बार्ये 
करना है । उतके रोजगार में अस्विरता पायी जाती है। स्पायी नही होन से उनको 
स्थायी लाभ उदाहरणार्थ-प्रोवीडेन्ट फण्ड, ऊँची मजदूरी, वृद्धावस्या को पेंशन ग्रादि 
नही मिल पाते हैं। उनको कार्वे-कुशलता भी घट जाती है । 


2 श्रमिक सधो को हानि--श्रम परिवर्तन के कारण श्रप्तिक उनके सगठनों 
मे सदस्य नहीं बन पाते हैं और न नियमित रूप से चन्दा दे पाते हैं। श्रम परिवर्तन 
हमारे देश में एक सुदृढ़ व संगठित श्रम-संघध आन्दोलन के विकास भे वाधा उपस्थित 
करवा है । 

3, प्रबन्धकों को हानि--थ्रम परिवर्तन से प्रवन्धकी को अपने कारखाने के 
उत्पादन को निरन्तर एवं निर्याध रखने बे लिए नए श्रमित्रों की भर्ती करनी पड़ती 
है भौर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पडती है । पुराने श्रमिको के चले जाने से 
कारखाने के उत्पादन वी मात्रा तया किस्म पर विपरीत प्रभाव पढ़ता है क्योवि 
श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाती है । 

4 श्रम भर्तों में अष्टाचार को प्रोत्साहन--श्रम परिवर्तन से पुराने श्रमिकों 
के चले जाने से उनके स्थान पर नए श्रमिक्र भर्ती किए जाते हैं। इन नए श्रमिकों 
की भर्ती मे म-यस्य (जाँवर, चौथरी मुरूहम, मिस्त्री आदि) रिश्वत लेते हैं तथा 
श्रमिकों का आथिक शोपश करते हैं। श्रम अनुमधान समिति के अनुसार, "भर्ती की 
विभिन एजेन्सियो से अधिकाँश उदोगो में भ्रप्टाचार और रिश्वतस्रोरी पनपती है । 
भर्त्ती करते वाले दलाल जिन्हें विभिन्न नाभो-सिरदार, कग्रानी, मुकद्दम, मिस्त्री आदि 
से जाने जाते हैं बे पुराने श्रमिको को नौकरी से निकाल देते हैं तथा नए श्रमिवों की 
भर्ती द्वारा अपनी जेबो को भरते हैं ॥/ 


$ भानदोय व भौतिक साधतो के श्रधिकतम उपयोग मे दाधा--श्रम परिचर्तन 

के कारण नए श्रमिक्रो की भर्ती होती रहती है तथा पुराने श्रमिक स्रस्थाव को 
छोडकर चले जाते है । इससे न तो मानवीय और न ही भौतिक साधनो का अधिकतम 
उपयोग हो पाता है । पुराने श्रमिको की यीग्यता का लाभ नहीं मिल पाता । उनकी 
कार्यकुशलता घट जाती है । इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है । 
श्रम परिवर्तेव का माप 
(श९४४ए7/९चल्‍८७६ ० [80007 प्‌ृप्ताजठफ्ट्ा ) 

श्रम, ग्रनुप्स्थिति, की. भाँति, दी. श्रण, एूरिवतेन, मे. ग्फस्फ्ाय पे; प्रल्पारो, का. ग्रमाव्य 
है | क्षम-परिवर्तन को सही रूप से मापना कठिन है। श्रम-परिवर्तन के मापन मे 
निम्न कठिनाइयाँ आती हैं-- 

६. सस्थान को छोडकर जाने वाले तथा प्रवेश करने वाले श्रमिकों के 
अनुपात के झ्राघार पर ही श्रम-परिवर्तेत को मापा जाता है, लेकिन इसके सम्बन्ध मे 
कारखानी हारा सही विवरण नही रखा जाता है। इसी प्रकार दोनो के अनुपात मे 
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भी श्रतमानता उस समय उत्पन हो जाती हैं जब रोजगार में उतार-चढाव उतन्न 
हो जाता है 

2 बदली श्रमिर्तों (850/ [8७०० ) के कारण भी श्रप-यरिवतंन माप 
कठिन है क्योकि स्थायी श्रसिकों को ग्रनिवार्य रूप से ग्रवकाश देकर बदली श्रमिको 
को रोजगार दिया जाता है। लेकिन वास्तव मे इससे श्रम परिवर्तन नही हो पाता है। 

3 ख्मन्परिवर्तत और अनुपस्थितता के अन्तर का स्पष्ट शात न होने से 
श्रम-परिवर्तंद को मापने मे कठिताई झाती है । वभी-की श्रमिक कार्य से प्रतुपस्थित 
रह कर बाद म॒ दो चार महीने वाद झा जाता है तो इसे भनुपस्थितता के अस्त्गंत 
रंखा जाए झ्थवा नहीं । यह भी कठिनाई श्रमन्यरिवर्तन के माप में झाती है । 

4 श्रमिक किसी उद्योग के एक सस्थान को छोड़कर दूसरे सस्यान मे कार्य 
करने लग जाता है तो इससे श्रम पररिवर्तत की दर तो बढ जाती है । लेकिन दक्षता 
को ग्राधार मानने पर उत्पादत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । भ्रत. इसे श्रम 
परिवर्तन के अस्तर्गंत रखा जाए अथवा नहीं क्योकि इससे कार्यकुशलता पर कोई 
बिपरीत्त प्रभाव नहीं पडता । * 

इन उपयुक्त कठिताइयों के कार विशिन्न भारतीय उद्योगो मे श्रम परिवर्तन 
की ऊँची दर होने पर भी हम इसको माप नही सकते हैं । फिर भी कई समितियों 
तथा प्रनुसघानकर्त्ताओं ने इसके माप के झ्राधार प्रस्ठुत किए हैं) श्रम परिवर्तत का 
माप निम्न सूत्र के ग्राधार पर किया जा सकता है-- 

कै. 
फ्ना 
इसमें पर श्रम परिवर्तन, $ संस्थान से अलग हुए श्रमिकों की सल्या 
($0ए22ध०ा ॥405), 7? संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों की सख्या तथा 
ह सस्थाव में नए श्रमिकों की सल्या (8०००४४०॥ 756०) को प्रदर्शित करते है । 
श्रम-परिवतेत की सीमा 
(छाशा। 0 स्‍.890ए वृष्ठा॥०श्श) 

शाही श्रम आयोग, 93! के अनुसार अधिकाँश कारजानो मे प्रति माह 
लगाए गए नए श्रमिक कुल श्रमिकों की सख्या का 5% थे । बम्बई वस्त्र श्रम जाँच 
रूमिति के अनुसार, “यद्यपि भारत के सभी सगठित उद्यागों मे श्रम परिवर्तन तीत्र 
गति के साथ पाया जाता है, किस्पु श्रम परिवर्तत की सीमा के सम्बन्ध भे थिश्वसमीय 
आँकडे उपलब्ध नही हैं । इनका प्रमुख कारण है--श्रम-परिवत्तंन के माप मे होने 
वाली कठिताइयाँ । प्रत जब तक विभिन्‍न सस्थाग्रो द्वारा श्रम परिवर्तत के सही व 
तच्चो भ्राकैडी अस्तुत नही किए जाते, तब तक श्षमपारवतर का ततमान प्रातैशत का 
कोई व्याधहारिक महत्त्व नही है 77 

भारतीय उद्योगों भे श्रम परिवर्तन का मासिक प्रतिशत अग्रांक्ित प्रकार से हैं । 
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सूती वस्त्र उद्योग मे 0 65% ऊनी वस्त्र उद्योग में 0 4%, सोने की खानों 
में । 60%, सीमेन्ट उद्योग मे 2९%, काँच उद्योग मे 2 %8, चावल की मिलो में 
3 %, झौर जूट उद्योग मे 9 6%, । सबसे भ्रधिक श्रम-परिवर्तत की दर जूढ उद्योग 
भें पायी जाती है। जिन उद्योगों मे रोजगार में उतार-चढाव होते हैं वहाँ भ्रम-परिवर्तन 
अधिक होता है जबकि इसकी विपरीत अवस्था में थ्रम-परिवर्तन कम होता है | फिर 
भी अनुपस्थितता की तुलना में श्रम परिवतंन हमारे देश में कम पाया जाता है। 
श्रम-परिवर््त पाशचात्य देशो की घुलना मे भारत में कम पामा जाता है क्योकि शहरी 
क्षेत्र मे बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्र मे अरद्धं-वरोजगारी विद्यमान होते के कारण 
दीर्घकाल तक श्रमिक कार्य पर लगा रहता है ६ 
श्रम-परिवर्तन के कारण 
((६9$65 07.8090फा [[परा॥0एटा ) 


श्रम-परिवतेन कई कारणो से होता है लेकिन मोटे तौर पर श्रम परिवर्तन 
दो करो से होठ है | प्रथम धण्िको दर स्यएए-दग देना तथा द्वितीय श्रमिकों को 
नौकरी से निकाल देना । श्रम परिवर्तन के विभिन्न कारण निम्नलिखित है-- 

] प्राकृतिक कारण (एप (४०५९६)-श्रश-परिवर्तन के कुछ बारण 
प्रकृति के नियम पर आधारित हैं जिन्हे मनुष्य नहीं रोक सकता है| इन कारणों के 
परिणामस्वरूप श्रमिको को कार्य छोडना पडता है और उनके स्थान पर सए श्रमिको 
को भर्ती क्रिया जाता है उदाहरणाएईं श्रमिको की भृत्यु औद्योगिक बीमारियों तथा 
दु्धंटना्रो के कारस्प श्रमिक का अ्रयोग्य हो जाना, अधिक आयु हो जाना आदि । 

2 श्रमिकों द्वारा स्याग-पत्र देना (ए८अं204600 एए क्रणो(क्ष४) --श्रम 
परिवतेत श्रमिको द्वारा काम छोडने ग्रयवा नौकरी से स्तीका देने से भी होता है । 
श्रमिक त्याग-पत्र दूसरे व्यवसाय में अपनी उन्‍्नति अथवा मालिकों के व्यवहार से 
क्षुब्न होकर दंता है । श्रमिको द्वारा त्याग-पत्र कई कारणों से दिए जा सकते है-- 

(१) कारणानों मे कार्ये की दशाय्रो का ठीक न हीना, (॥) उचित मजदूरी 
ने मिलना, (70) अधवास की अ्रच्छी व्यवस्था न होना, (४४) अस्वस्थत्त्ता त्तथा 
बीमारी, (५) दृद्धावस्था तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ, (४) दूसरी जगह अच्छी 
नौकरी का मिलना, (५॥) मालिकों के दुग्यंवहार, (४!) श्रम-प्रवासिता अथवा 
गाँव से श्रमिकों का लगाव, (75) सवेतन छुट्टियाँ च मिलना आदि । 

3. मिल-मालिकों हारा नौकरी से निकाल देना (फिछागाइछ्था क$ 
शाए०ए९४$) ---श्रम परिवर्तन मिल मालिकों द्वारा ध्रप्तिको को सौकरी से निकाल 
देने के कारण होता है। मिल-मालिक श्रमिको को कई कारणों से नौकरी से निकाल 
देते हैं। श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासतात्मक कार्यवाही डुराचरण से श्रमिकों को 
नौकरी से अलग किया जा सकता है। श्रमिकों मे अकुशलता तथा उनके द्वारा 
हडताला में भाग लेने पर भी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उनको जगह 
नए श्रमिक भर्ती करिए जाते है। मौसमी उद्योगों में कार्य प्रा होते ही श्रमिकों को 
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नौकरी से निकाल दिया जाता है। मजदूरी बिल को कम करने हेतु भी मिल- 
मालिक अधिक ऊँचे वेतन वाले श्रमिकों को निकाल कर नए श्रमिकों को नीची 
मज्दूरी पर भर्ती कर लेते हैं । 

4. बदली प्रशाती (290 8:900)--श्रमिकों की श्रनुपस्थिति भें बदली 
श्रमिक रखे जाते हैं जिन्हे रोजगार देने के लिए पुराने श्रमिकों को अझनिवायें छुट्टी पर 
जाना पडता है। इससे श्रम-परिवर्तन की दर ऊँची पायी जाती है । 

5 प्रन्य कारण (0067 (श्ला5८5)--श्रम-परिवतेत होने के अन्य कारण 
भी हैं। इससे उद्योग से पुराने श्रमिक चले जाते है तथा नए श्रमिकों की भर्ती की 
जाती है । वे निम्न हैं+ 


(3) ऊँचे जीवन-स्तर की लालसा तथा भ्रन्य कारखानो झथवा स्थानों में 
ऊँचे वेतन के ब्राकपंणा से श्रम-परिवर्तन, 
(7) मनोवैज्ञानिक कारणों से श्रम-परिवतंन । उदाहरणार्थ सयुक्त परिवार 
प्रथा, ग्रामीण वातावरण, पारिवारिक स्नेह श्रादि । 
(॥॥) भध्यस्थों हारा श्रमिको का शोषण करने के कारण श्रम परिवर्तम । 
वे नए श्रमिको की भर्ती करते है तथा पुराते श्रमिकों को निवाल 
देते हैं । 
(४) व्यापार-चक्रो (7790०/8097८85 ०५०७५) के कारण रोजगार के 
अ्रवसरों मे उतार-चढाब, 
(५) प्ुद्ध-काल मे श्रमिकों की प्रधिक माँग के काश्ण ऊँची मजदूरी का 
श्राकपंरा, 
(४) धर्म, भाषा, रहत-सहन, जाति आदि की भिन्‍नता से श्रम-परिवतन । 
श्रम-परिव्तत को कम करने के उपाय 
(४६४४पा७४ 0 ९१७७७ [.ए0०ए पृप्पराव0ए७) 

श्रम-परिवतन से श्रमिको, प्रवन्धको, समाज व राष्ट्र कौ हानि होती है । इस 
हानि से बचने के लिए श्रम परिवर्तन की दर को घटाना आवश्यक है। इसके लिए 
निम्न उपायो को काम में लाया जा सकता है। 

 श्रप्तिकों की भर्ती में सुघार--श्रम-परिवर्तेत को कम करने के लिए यह 

आवश्यक है कि श्रमिको की भर्ती मच्यस्थों ढ्वारा त्त की जाए। श्रमिको की भर्ती 
प्रत्यक्ष रूप से श्रम ग्रधिकारियो अथवा कारखाना प्रवन्धको द्वारा की जानी चाहिए । 
रोजगार कार्यालयों की स्थापना बड़े पेमाने पर की जा सकती है। इन कार्यालयों से 
श्रमिकों की भर्ती मे व्याप्त अ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है तथा श्रम-परिवर्तन 
को कम किया जा सकता है । बदले पद्धति को भी निर्यान्त्रत किया जाना चाहिए 
जिससे स्थायी श्रमिको को अनिवाय॑ छुट्टियो पर नही जाना पड़े । 

2. अ्मिको के कार्य एवं रहने को दशाओ मे सुघार-कारखानो मे रोशवदान, 

खिडकियाँ, सफाई, प्रकाश, स्वच्छ वायु ग्रादि उपलब्ध होने से कार्य करने मे श्रमिक 
रुचि रखेगा । इसके साथ ही श्रमिक की आवास व्यवस्था को भी खुधारा जाना 
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चाहिए जिससे श्रमिक अपना परिवार साथ रस सके ग्रथवा अ्रन्य सामाजिक बुराइयो 
ते दूर रह सके । 

3 श्रप्तिक की प्राधिक दशा और भ्रम कल्याण में बृद्धि--भ्रम-परिवतेन को 
कम करते के लिए यह जहरी है कि श्रमिक्रों को पर्याप्त मजदूरी दी जाए। जब 
उचित मजदूरी मिलेगी नो श्रमिक एक व्यवसाय को छोडकर दूसरे व्यवसाय में नही 
जाएया। श्रम कल्याण मे वृद्धि करते के लिए कारखानों मे श्रमिकों के लिए केन्टीन, 
पीने लायक पानी, विथामग्रह आदि की सुविधा होती चाहिए तथा कारखानों के 
बाहर वाचन(लग, पुस्तकालय, मनोरजन, चिकित्सा, झ्ावास, खेलकूद भ्रादिकी 
सुविधाएँ श्रमिकी हेतु प्रदात की जानी चाहिए । इससे श्रमिक्रों में श्रम परिवर्तन 
कम होगा। 

4 सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था--ध्रम-परिवर्तत को रोकने के लिए यह 
अव्यन्त श्रावश्यक है कि दुर्घटनाशो, औद्योगिक वीमारियो वेरीजगारी छुँटनो, झ्रादि के 
लिए श्रमिक वो साम्डक सुरक्षए प्रदाद भी जएली चाहिए | इसमे श्रमित्र भविष्य वी 
आनिश्चितताओं में भी क्राम करता रहेया । 

5 सवेतन छट्टिपो की व्यवध्या-श्रम-परिवर्तेत को रोकने हेतु भारतीय 
पौद्योगिक श्रमिको को पर्योष्त सख्या मे सवेतन बुट्टियाँ देना आवश्यक है। जब 
छुट्टियाँ स हो तो बिना वेतन के डुद्टियाँ प्रदान करनी चाहिए । इससे श्रमिक श्रपवे 
गाँव साम।जिक, पारिवारिक एवं धामिक उत्सवी पर जा सकेगा और इससे श्रम 
परिवतंभ को कम किया जा सकेगा । 

बम्बई श्रम जाँच समिति ने श्रम-परिवर्तत को कम करने हेतु श्रमिकों की 
भर्ती में सुधार करते को एक महच्चपूर्ण उपाय बताया है। इसके आतिरिक्त श्रम 
परिवर्तन को रोकने के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना, मध्यस्थों के ग्रधिकारो 
पर उचित नियन्त्रण, कामिक विभाग का सगठन झ्रादि उपाय काम मे लेने चाहिए । 
वर्तमात समय मे स्थायी श्रम शक्ति एवं कम श्रम परिवर्तन हेतु यह भी झ्रावश्यकः है 
कि कार्य की दशाप्रो मे सुधार किया जाए, पर्याप्त मजदूरी दी जाए एवं श्रमिकों को 
प्रदन्ध से सहभागिता प्रदाद की जाए | इससे भारतीय झौचोगिक श्रत्रिक पाश्वात्य 

देशी की भाँदि स्थायी श्रम शक्ति (88७6 |9७90७ ए०7०७) का निर्माण कर सकेंगे 
तथा सप्त-परिवर्तन और अनुपस्थितता से होने वाले दुष्परियामों को रोका जा 
सकेगा ) 
भारतीय सा्वेजनिक क्षैत्र मे श्रम 
(व00पा वा 6 वाताजा एच्णार 5600०) 

भारतीय ग्रे व्यवस्था मे सावेजनिक क्षेत्र का महत््वपूं स्थान है। सा्वेजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों का श्रय॑ उद्योगो का स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के अधीन हो 
लेकिन यह आ्रावश्यक नही है कि प्रबन्ध और स्वामित्व दोनो ही सरकार के हाथ मे 
हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का महत्त्व इस बात पर निर्भर करवा है कि उनकी 
स्थापना के पीछे क्या उह्ँ श्य है २ ५ 


रा 
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भारत से मिथ्ित बर्थ व्यवस्था को ग्रपनाया गया है जिसके गअल्तगत निजी द 
सार्वजनिक क्षेत्रों का साथ-साथ विकास हो सकेगा । भारतीय नियोजित अर्ध-ध्यवस्था 
में समाजवादी समाज की स्थापना को महत्त्व दिया गया है। इसके उद्देश्य वी पूर्ति 
के लिए यह झावश्यक है कि सार्वजनिक क्षैत्र भें अधिक से श्रधिक उद्योग स्थापित 
किए जाएँ | सन्‌ 948 में प्रथम औद्योगिक नीति के प्रस्ताव की घोषणा की गई 
श्रौर सद 956 भे दूमरी विस्तृत ग्रौद्योगिक नीति की घोषणा को गई है। इसके 

अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो को अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान किया गया । 

सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योग विभिन्‍न प्रकार के होते है । प्रथम प्रकार के वे 
उद्योग हैं जो सरकारी विभागो द्वारा चलाए जाते हैं-उदाहरणाथ्थ रेलवे, डाक व तार 
विभाग आदि । द्वितीय प्रकार के वे उद्योग जो वेधानिक निगमो ($/भाए।ण) 
(०फ्॒»॥073) के ग्रम्तर्गंत चलाए जाते हैं, ज॑त्ते भारतीय ख्राद्य निगम, राज्य 
व्यापार निगम, भारतीय उर्वरक निगम आदि | तृतीय प्रकार के वे उद्योग जो 
कम्पनियों के रूप मे चलाए जाते हैं गौर इनका प्रजीयन स्वरकारी कंम्पनी के रूप मे 
भारतीय कम्पनी भ्रधितियम, 956 के अन्तगंत होता है ॥ 

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र मे श्रम ([.#0०७ 47 तावाशा ?फ७।० $९९४०)-- 
विभागीय क्षेत्र के सावेजनिक उद्योगों मे लगे कमंचारों सरकारी कमंचारी है, जबकि 
सरकारी नियमों और कम्पनियों मे काये करमे वाले कर्मचारी तकनीकी हष्टि से भिन्‍न 
हैं । प्रौद्योग्क कर्मचारी भारतीय ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 947 (वावशाय 
)890/25 #० ० 947) के अझन्‍्तमंत श्राते है जबकि श्रत्थ कमंचारी नहीं। 
बेन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गाना के अनुसार 7966 मे सरकार के कुल 
औद्योगिक श्रमिको का 84% रेलवे, रक्षा तया तार एवं डाक विभाग में काम 
करते थे । 
भर्ती वार तरीका 
(४९(४०0$ ० (९७ प्रा€ण ) 

सार्वजनिक क्षेत्र मे भर्ती प्रत्यक्ष एवं रोजगार कायलियों के माध्यम से की 
जाती है! व्यवहार मे प्रत्यक्ष रूप से भर्ती का तरीका प्रधिक पाया जाता है। 
सार्वजनिक उद्योगों में ठेका श्रम पद्धति ((एणाएशट उ.कैणा इ5जशशा॥) प्रचलित 
है | लौह एवं इस्पात उद्योग में ठेका श्रम पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय श्रम 
सघ कांग्रेस (7४70८) ने इस प्रथा को समाप्त करने की माँग की है| सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगो में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती तथा चयन का कार्य 
ईमानदारी और योग्यता के श्राधार पर होना चाहिए + व्यवहार मे यह देखा गया है 
पैक चयन सीमीत के प्रध्यक्ष अथवा सदस्यो आदि ने अपने सम्बॉस्धयों का चयत किया 

है । इससे कर्मचारियों में मोवज्ञानिक असन्तोष (759णाण०्ड्टाएघ 0॥००7/६॥0) 
फँल जाता है । अ्रत डॉ ग्रेहदा एव डॉ माहेश्वरी के अनुसार, ' सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्योगो में चयन सही होना चाहिए क्योकि धास्तव में श्रम ग्रसच्तोष किसी भी 
कारखाने मे भ्रही से शुरू होता है। यहां यह वताना व्यर्थ नही होगा कि साक्षात्कार 


“श्रम भ्रनुपस्थितता एवं श्रम-परिवर्तेन 4 


प्रक्रिया सुनने के लिए चयत स्वतन्त्र होना चाहिए । इसमें गोपनीयता रखने से सदेह्‌ 
उत्पस्त होता है । इसलिए सदेह की सम्मावनागो को दूर कटने का प्रयास किया जाना 
चाहिए ।”! विभिन्‍न प्रकार की नौकरियों के चयन का तरीका भी समान है । चयन 
बेज्ञानिक झ्राघार पर होना चाहिए ॥ इससे दुघंटनाएँ, अनुपस्यितता तथा थ्रम- 
परिवर्तन कम हो सकगे । जिस क्षेत्र मं कारखाना लगाया गया है उस क्षेत्र के लोगो 
को रोजगार मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
अमिको को दिया जाने वाला प्रशिक्षण विशिष्टीकरण पर भाधारित होता है । 
इसके कारण श्रप्िक एक या सीमित वर्ग की नौकरी के योग्य ही रहता है । ग्रत 
प्रशिक्षण ऐसा दिया जाए कि श्रमिक एक कार्य से दूसरे काये मे एक ही कारखाने में 
जा सके । इससे एक ओर श्रम-परिवतंत कम होगा और दुसरी औोर श्रम की 
झधिकता से होने दाली बेरोजगारी को कम्म किया जा सकेया | 
इन उद्योगों के कर्मचारियो की पदोन्‍तति वरिष्ठता तथा योग्यता दोनो के 
मिश्रण के ग्राघार पर की जानी चाहिए 
अविकसित देशो मे कुशल, प्रशिक्षित एवं शिक्षित कर्मचारियों के श्रभाव मे, 
विशेष रूप से उच्च पदो मे, सार्वजनिक उद्योगों को चलाने मे बडी दछधिनाई क्य 
सामना करना पडता है। 
काये के घण्टे (ल०्ग्रा$ ० १४७८६)--भ्राराम, श्रसिकों के स्वास्थ्य एव 
उनकी कार्यकुशलता से वृद्धि हेतु कार्य के घण्टो मे कमी करने के महत्त्व को स्वीकार 
किया गया है। यह सरकारी विधान श्रम सघवाद, श्रमिक्ो की बढती हुई सौदाक्ारो 
शक्ति भ्रौर तकनीकी परिवतंनों द्वारा ही सम्भव हुग्ना है । 
कारखानो में (0 90089) वयस्क के लिए 48 घण्टे प्रति सप्ताह और 
9 घण्टे प्रतिदित, जबकि बच्चों व किशोरों के लिए यह ऋमश 4-5 घण्टे प्रतिदिन 
रखा गया है । इनको बोच मे आराम भी दिया जाएगा । 
खानो में (0 (0६8) काम करने वाले श्रमिकों हेतु वार्य के घण्टे ऊपर 
कार्य करने वालो के लिए 9 घण्टे प्रतिदिग और 48 घण्टे प्रति सप्ताह जबकि खानो 
के प्रन्दर कार्य करने वाले श्रमिक्रों को 8 घण्टे प्रतिदिग और 48 घण्टे प्रति सप्ताह 
रखे गए हैं । 
चागानों में (पा एआधशधण)) कार्य करते वाले वयस्क श्रम्रितो और बच्चो 
वे किशोरों के लिए क्रश 54 घण्टे श्रौर 40 घण्टे प्रति सप्ताह रखे गए हैं । 
प्रीर्तीदेन के घण्टे नीश्चत नहीं है फिर भी काये का फेलाब [8फाव्यक०र्द ) 
42 घण्टे से अधिक नहीं होगा । 
संवेतन उुट्टियाँ कारखानो में वयस्कों व बच्चो को ऋण 20 दिन और 
$ दिल कार्य करने पर एक-एक दिल की मिलेगी । 
खानो के अन्दर और ऊपर कार्य करने वाले श्रमिकों को एक-एक दिन का 
सवेतन भ्रवकाश क्रमश 6 दिन और 20 दिन कार्य करने पर मिलेगा 


॥ हा वैएटकहव बहाव 0 384#2अजफ्र। ५. ए७७॥० 906६७४08 & ॥७णफ्या व0003, 
4974, 9 23 " 
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वागानों में वार्य करने वाले श्रमिकों को वयस्क श्रमिक को 20 दिन कार्य 
प्र श्रौर बच्चे को 6 दिद कार्ये करन यर एक एक दिन का सवेतन भ्रवकाश मिलेगा। 

प्रो मेहता एव प्रो माहेश्वरी के प्नुतार “देश के संगठित क्षेत्र के कृल 
रोजगार (79 39 लाख) का सद्‌ 973 में [] 89 लाख अ्रथवा 62 5% 
सार्वबनियः उद्योगों मे था तथा शेप 67-50 ल्वास अर्थात्‌ 37 5 प्रतिशत निजी क्षेत्र 
मे था। जयकि यह प्रतिशत सन्‌ 96 भे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में क्रमश 
583 एवं 4[ 7 था ।! इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र म रोजगार मे वृद्धि हुई है । 
सा्वजनिव उद्योगों का रोजगार प्रशासन, तकनीकी, कल एवं सेवा, मनोरजन एवं 
खेल-कूद ग्रादि विभागों में ग्रधिक लगा हुग्रा है। जबकि निजी क्षेत्र बा अधिकाँश 
रोजगार बविक्रप खिज व खानों और ग्रक्रुशल श्रमिको के रूप में पाया जाता है। 
ग्रधिक कमेंचारियों वे कारण उत्पादन लागत ऊँची ग्ाती है । 

मजदूरी (५४०४८५)--श्रमिक को उप्तकी सेवाओ्रो वे बदते दिया जाने वाला 
प्रारिश्रमिक ही मजदूरी वहलाता है । श्रम उत्पादन का एक साधन है । मजदूरी का 
भुगताय समयानुप्तार तथा कार्यानुसार क्या जाता है। हमारे देश मे ग्रभी राष्ट्रीय 
मजदूरी नीति नही बनाई गई है। मौद्विक मजदूरी मे स्थिरता नहीं है क्योंकि मुद्रा- 
स्थिति हमारे देश में विद्यमान है। हमारी विभिन पंचवर्षीय योजनाग्नों मे मजदूरी 
नीति निम्न प्रकार स रही है-- 

प्रथम पचवर्षीप योजना--सार्वजनिक एवं तिजी छषेत्रो भ मजदूरी समान होनी 
चाहिए । बेतन-मण्डलो (३४०४८ 80905) को स्थायी आधार पर नियुक्त क्रिया 
जाना चाहिए। मजदूरी की विभिन्‍नताग्रो को दूर किया जाना चाहिए और न्यूवतम 
मजदूरी भ्रिनियम 948 को प्रभावपूर्णा ढग से लागू क्या जाए। 

बूसरी पचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज बी स्थापना के उद्देश्य को 
प्राप्त करने हेतु विभिन्न उद्योगों मे मजदुरी थोई स्थापित करने व उतके द्वारा दी 
गईं स्रिफारिशो को प्रभावपूर्णा तरीके स लागू करने की योजना बनाई गईं है। मजदूरी 
गणना (५४७९८ (८॥४०५) का कार्य भी इस योजना काल में किया गया । 

तोसरो पचवर्षोय घोजना भे श्रौद्यागिक एवं कृषि श्रमिक को न्युवत्म 
मजदूरी दिल्लाने का दायित्व सरकार द्वारा लिया गया। सद्‌ 965 में मजदूरी 
उत्पादन और कीमतों के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करने हेतु एक भ्रध्ययन देते 
नियुक्त किया गया । लकिन संत 962 व सन 965 के चीनी थे पाकिस्ताती 
ग्रात्षमण[ों से इस क्षेत्र मे कुछ भी प्रगति नहीं हो सके । 

चौथी योजना मे श्रमिकों वी मजदूरी मे कीमत सूचकाक के अनुसार वि 
की गई | इस वृद्धि से उत्पादन लागत म वृद्धि हुई भौर पुन महँगाई बढ गई । 

पौचबीं पचवर्षीम मोजना--इसके अन्तगंत कीमतों मे स्थिरता रखने के लिए 
मजदूरी की वृद्धि को श्रम उत्पादकता से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। श्रमिकी 
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की उत्पादकता मे बृद्धि के लिए अच्छा भोजव, पोपाहार एवं स्वास्थ्य स्तर, शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण का उच्चस्तर, अधिक उत्पादक तकनीकी और अनुशासन में सुधार आ्रादि 
पर जोर दिया गया है । 

न्यूनतम मजदूरी प्रदान करमा आवश्यक है ! लेक्नि बिना रोजगार वी 
गारन्‍्टी के न्यूनतम मजदूरी का कोई महत्त्व नहीं है। प्रमगठित क्षेत्रों मे न्यूनतम 
पजदुरी के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावपूर्णा ढग से लागू नहीं किया जाता है । अत 
राष्ट्रीय स्तर धर इस न्यूनतम मजदूरी को उचित एव भ्रभावपूर्ण ढण से लागू किया 
जाना चाहिए । 

सावंजनिक एव निजी क्षेत्रो के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा तैयार क्या 
जाता चाहिए । इस प्रकार पाँचत्री योजना काल भे विचार किया जाएगा | कीमत- 
मजदुरी-आय नीति (2708-9/92०$ ]॥00776 ?९०॥०५) को पाँचवी योजना से 
महत्त्वपूरा स्थात दिया गया है | इससे स्थिरता के साथ बिकास एबं सामाजिक न्याय 
की प्राप्ति हो सकेगी । इन तीनो मे घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा तीनो म॑ उचित सन्तुलन 
भी आवश्यक है। हाल ही में हमारे प्रधान मन्जी द्वारा घोषित नवीन ग्राथिक 
का्ेक्रमों (१४८७४ 86०॥०७॥० ९:0ह74७0८5) से कीमतों में गिरावट श्राई है। 
इससे श्रमिक वर्ग प्रौर गरीब वर्ग के लोगो को राहत मिलेगी तथा देश में एक 
निश्चित कीमत मजदूरी ग्राय नीति के लिए माग प्रशस्त होगा । 

श्रमिक विवाद औ्ौर सम्बन्ध (,॥00णए 590/९5 शा0 एश॥0098 ) --- 
गत दशक में सार्वजनिक उद्योगों में विवादों को सख्या में वृद्धि हुई। शोपक व 
शोषित के भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । श्रौद्योगिक विवादों से किसी न 
किसी रूप मे श्रमिको में पाए जाने वाले असन्तोष का पता चलता है । प्रतिवर्ष 
2 करोड रुपये की हानि श्रम दिनो की हानि के कारए से होती है । केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारो के उद्योगों मे समान रूप से ही श्रौद्योगिक विवाद देखने को मिलते है। 

प्रौद्योगिक विवादों के कई कारस्ा हो सकते है । इनमे मानव विमित कारण 
तथा ग्राधुनिक औद्योगीकरण की जटिलताओं की देन है । विभिन्न कारणो के श्राधार 
पर होने वाले विवादों से देखन पर पता चलता है कि सबसे भ्रधिक विवाद मजदूरी 
और भत्तो से सम्बन्धित होते हैं । डॉ मेहता और डॉ भाहेश्वरी के अ्रनुसार यह 
सब 496-62 मे 20 4 प्रतिशत था जो बढ कर सब्‌ 97-72 में 37! रहो 
गया । इसी प्रकार बोचस, कर्मचारी और छटनी, ईंट्टी और कार्य के घण्टो, अनुशासन, 

अन्य कारणों का प्रतिशत क्रमश सब्‌ 96] 62 मे 6 9%, 29 3%, 3% 30 4 था 

वह बंढकर सब 4978-72 भें 30 6%,25 65 3 3%,3 8% एवं 20 8% हो गया । 

कुल विवादों की सख्या सन्‌ 96-62 में 357 थी बह बढ़कर सन 
972-73 मे 2/37 हो गई। इन भगड़ों मे सम्मिलित श्रमिक्रो की सख्या 52 
हजार से बढकर 227 हजार हो गई। इसी अवधि मे मानव दिनो की हानि 499 
हजार से बढकर 2750 हज़ार हो गई 
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हा औद्योगिक सम्बन्ध 


अ्रश्नल्न से दिसम्बर, 974 की ग्रवधि मे बिहार मे 38 बड़ी हडतालें हुईं । 
सार्वजनिक क्षेत्र मे 58,00,353 कार्य दिवसों तथा निजी क्षेत्र मे इसी ग्रवधि मे 
7,24,642 कार्य दिवसों की हानि हुईं है। रेलवे हडदाल के दौरान और देश के 
विभिन्न भागो में सन्‌ !973-74 मे छुटपुट आन्दोलनो के परिणाम स्वरूप 24 
करोड़ ₹ की हानि हुई है ग्रौर इसके कारण्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 0 गुवी से 
भी ग्रधिक हानि हुई है 7? 

लेकिन ग्रापातकालीन स्थिति तथा मवीत आधिक कार्यत्रम की घोषणा 
(। जुलाई, 975) के पश्चात हडतालों, कार्य दिवसो कौ हानि आदि शुन्य रहे हैं 
क्योकि सरकार ने श्रमिकों के सभी विवादों को 3 अगस्त, 975 तक निपटाते की. 
घोषणा कर दी थी तथा शेप विवादों का पचतिर्णंय व मजदूरों एवं प्रवस्धको के 
सामूहिक प्रयास्त से निपटाने पर जोर दिया गया था ।2 

सार्वजनिक उद्योगों के प्रवन्धको पर श्रम कानूनो और नियमनो का लागू न 
करनी, श्रमिकों को अनुचित व्यवहार भोर ग्रनुचित श्रम व्यवहार, श्रम-सघों को 
मान्यता न देना, ग्रनुशासत सहिता को स्वीकार ओर लागू व करना ग्रादि ब्रारोप 
लगाए गए हैं । श्रमिकरी को प्रथन्ध मे सहभागिता देने के क्षेत्र मे भी सन्तोषजनक प्रगति 
नही हुई है । 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों मे ग्रौद्योगिक सम्बन्ध सन्‍्तोष॑जनक नही रहे हैं। 
इसके निम्न कारण दिए गए हैं-- 

] सरकारी नीतियो को सा्वेजनिक एवं निजी क्षेत्र मे समान रूप से लागू 
नही किया गया था । सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्धकों ने कई त्रिपक्षीय नौतियों तथा 
प्रस्तावों को लागू नहीं किया था ॥ साथ ही कई प्रस्तावों से सांजनिक क्षेत्र को छूट 
दिलवा दी गई थी | इससे श्रमिक ग्रसन्तुष्ट थे । 

2 सार्वजनिक उद्योगों में अच्छे प्रशासको को ही प्रवन्धकों के पद पर नियुक्त 
कर दिया गया था। भ्रच्छे प्रवन्धक हेतु अच्छे प्रशासक का होना ग्रावश्यक नही है । 
इससे उतमे ताताशाही, लालफीताशाही तथा जिम्मेदारी दालने श्रादि के दोप पाए 
जाते हैं । 

3 सार्वजनिक उद्योगों के विस्तार को अपने आप में एक साधन सानने के 
कारण प्रबन्धको का महत्त्व कम हो गया है । 

4. श्रमिक सध अपने नेता्रों के सहारे राजनीतिक दल से मिलकर अ्रपता 
कार्य करवा लेते हैं अब्कि प्रवस्थक ऐसा करके लाभ नहीं उठा सजते हैं । 

श्रव मधुर औद्योगिक सम्बन्धी के लिए सरकारी नीतियों को सार्वजनिक 
क्षेत्र मे पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो को निजी 


]. लोकतत्त की मर्यादाएँ--निदेशक, जनतम्पर्क निदेशालय दाजल्थात जयपुद, जुलाई, [975 
के पृष्ठ 2 
2. राष्ट्रीय अनुशासत के तोस दित सूचना एच ब्रतारण मद्वाल्य, भारत सरकार, पृष्ठ [!. 
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क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करना होगा । श्रमिकों वो भी राष्ट्रीय हित मे 
अपने असन्तोष को कम करना चाहिए । 

निष्कर्षं--केन्द्रीय सरकार ने विश्िन्न प्रमुख उद्योगों मे राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
समितियों (२४079 7007$078] (०७02६) वी स्थापना करने का निश्चय 
किया है जिससे कि सम्बन्धित उद्योग की विभिन समस्याग्रो जेसे--ले ग्रॉफ, छेंटनी, 
बन्द करना ग्रथद घीमे कार्य करने की प्रवृत्ति, घेराव अथवा हडताल पर पूर्ण रूप 
से ध्यान दिया जा सके । ये समितियाँ प्रवस्ध मे श्षमिकों की भागीदारी की योजना 
को क्रियान्वयन का कार्य भी करेंगी। 8 मार्च, 976 को केन्द्रीय सरकार ने बागान 
उद्योग हेतु एक द्विपक्षीय समिति (89908 (९०४॥(९6) की स्थापना वी घोषणा 
कर दी है। इसमे श्रमिकों एव प्रबन्धकों के 9-9 प्रतिनिधि होगे ! यह समिति विभिन्न 
समस्याग्रो पर विचार करेगी जिससे कि कार्यकुशलता, उत्पादन झौर उत्पादकता, 
किस्म तियन्तण तथा क्षमता के पूर्ण उद्योग में सुधार किया जा सके ।९ 

भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी वी गिरिने भी श्रमिकों की उपादकता और उद्योगों 
के विकास हेतु श्रमिकों एव प्रवन्धको के मतभेदों को दर करने हेतु एक सुन्यवस्थित 
व्यवस्था करने का सुझाव दिया है जिसे सरकार की सहायता से विभिन्न उद्योगों मे 
श्रम-प्रवन्धकों के आपसी सहयोग मे वृद्धि करके ही प्र/प्त कियां जा सकता है ॥? 


4. पावतंएशंवा 0765, उैैद्वाएी 8, 976 
2. प्लातप्रशब] पत्णाह5, छ2०, 4, 976 


भारत में श्रम संघों के कार्य, 
संरचना, वित्त एवं नियोक्ताओं 
के संगठन 


(णात्तंगराड, 5#9८६०7९ द धितक्क८ट6 ० ॥79व6 एक9त 
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श्रम सघ को परिभाषा (0०70000)--भी वी. वी गरिरि के अनुसार, “अम- 
संघ श्रमिकों के ऐच्छिक सगठन है जिनके द्वारा सामूहिक कार्यवाही से उतके हितों की 
रक्षा की जाती है ॥"१ 

श्री एवं श्रीमती वेब्बस के अनुसार, “श्रम सध श्रमिकों की कार्यदशागों को 
बनाएं रखने एवं उतमे सुधार करने हेतु बढाए गए स्थाई सग्रठ्त है ।”* 

श्री वी अग्तिहोत्री के अनुसार, “ये रोजयार की दशाओ, मजदूरी का विभमत, 
राष्रीय जीवन एव अन्य क्षेयों मे एक संगठित वर्ग के रूप मे श्रमिकों की सहभागिता 
ग्रादि सम्बन्धित पारस्परिक मामलो मे श्रमिकों और मालिकों, श्रप्तिको और सरकार 
के बीच सम्बन्धो का नियमन का कार्य करते है ।"3 

इस प्रकार श्रम सघ श्रमिकों के सगठन हैं जिनके माध्यम से श्रमिकों की कार्य 
की दशाओ में सुधार करके उनके वल्यार्‌ मे वृद्धि की जाती है । 

श्रम सध के कार्य (फएा९0णाड ० परीडव6 ऐ/ग्णा5)--श्रमिक संगठनों द्वारा 
अ्रपने सदस्यों के वल्याण के लिए कार्य किया जाता है। ये संगठन अपनी सामूहिक 
सौदाकारी शक्ति से मालिकों पर दबाव डालकर सदस्यों की कार्य की दशा तथा 
रहने की दशा में सुधार करवाने में सफल हो जाते हैं । श्रम सघ के कार्यों को मोटे 
तौर पर तीन भागो में विभक्त किया जा पकत! है । वे तिम्नन्रिखित है--- 

2 रोजगार से सम्बन्धित कार्य (7शक्रणाणओं #शाशा88)-्रे कार्य 
श्रमिक जहाँ कार्य करता है, उससे सम्बन्ध रखते है । ये रोजगार से सम्बन्धित दक्ञात्री 
में सुधार करने हेसु किए छाते हैं। इन कार्यों का उद्देश्य श्रमिकों को पर्याप्त मजदुरी, 
रोजगार एवं काये को दशाओं मे सुधार, काये के चण्टो मे कभी, भालिको व प्र्नस्यको 
से प्रच्छा व्यवहार प्राप्त करना, अबन्ध में श्रम सहभागिता आदि प्राप्त करना है । इन 

3. ठफ, # पर [क0ए ?7ककरींट्याड गाव फिताआ) फतएड09, क | 


2. #८६665, उम्काह द्लाब सलाद. िडागज ण॑ वा30० एफएआाबप, क.7 
3. 4हशसीगत, है. परातंएञयब] हढाद्राएणघड का 28, 9. 3] 4. 
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उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रमिक सधो द्वारा सामूहिद सौदाकारी, समझौता, हडताल एंव 
कार्य का बहिष्कार आदि तरीके अपनाए जाते है । ये कार्य सघर्ष के आधार पर किए 
जाते है । ये श्रमिक सघो के लडाकु कार्य (शाहाशा। 6 गिशीएड़ सेणालाणा३ ता 
गुप०४० एछ०॥$) बहलाते हैं 


2. बाह्य ग्रयवा श्रमिकों को कार्यकुशलता से सर्म्बान्धत कार्य (दा 
प्राणशे &लाशा।&) ---श्रमिक सधो द्वारा ये कार्य श्रमिकों को ग्रावश्यकता के समय 
प्रदान किए जाते है तथा इससे श्रमिकों बी कार्यकुशलत। में वृद्धि होती है । श्रमिवी 
को बीमारी, दुर्घटना एवं रोजगारी के समय मदद दी जाती है । मनोरजन, वाचनालय, 
पुस्तकालय, खेलहुद की व्यवस्था शिक्षा आदि कल्याणकारी कार्य थम सघो द्वारा किए 
जाते हैं। मुद॒ढ श्रम सघ सदस्यो के लिए आवास की व्यवस्था करते है और श्रम पत्रिका 
का प्रकाशन भो करते हैं। ये कार्य श्रम सघो की वित्तीय ध्थिति पर निर्मर करते है । 
इन्हे श्रममधों के 39 *क्रायं ग्रथवा भाईचारे से सम्बन्बित कार्य (9८४7९ 
० एा&ध्याह 800५४ कहा जाता है । है 


3 राजनोतिककीमुं (7०6८४ &थाए॥०)--श्रम सघ देश की राजनीति 
में भी सक्रिय योगदान हैँते हैं | वे अपने सदस्यो को चुनाव के लिए खडा करते है । 
कुछ देशो मे श्रमदल ([-89007 987७) है ।इसके द्वार्र चुनाव लड़े जाते है । इगलेण्ड 
में श्रमिकों की कई बार सरकपर “बरी है । भारत में 47 /# 33 सदस्यों को 
चुनाव के लिए खड़ा करते है। वे स्वस्थ: रुका :वीति/न प्रभावित कर श्रमिको 
थो लाज्ष पहुँचाने का कार्य करते हैं | 

श्रम सधो के प्राचीन कार्य मालिको और सरकार से श्रमिकों के हितो की रक्षा 
करना ही था + यह सधपंसय कार्य थ|। लेकित प्राधुनिकीकरण वे साथ-साथ श्रम सघो 
के कार्यों से सम्बन्धित विचारधारा में परिवर्तन आया है । श्रव श्रम सघ कम संघर्षभय 
तथा ज्यादा अपने दायित्व को समभकर श्रमिक कल्याणकारी कार्यो में भाग लता है। 

श्री वी अग्निहोती के प्रनुसतार “श्रम सधो के अधिकाश बाय श्रमिक सदस्यो 
की शिकायतो एव अधिक मजदूरों भहेंगाई भत्ता, बोनस, नौकरी से हटाए एवं 
छंटनी किए श्रमिको को वापिस काये पर लेने सम्बन्धी विवादों में प्रतिनिधित्व करने 
से प्रम्बन्ध रखते है ।! कुछ ही श्रम सधो ने श्रमिको के लिए मनोरजन, शिक्षा तथा 
कल्याणकारी कार्यो की व्यवस्था को है । इसका प्रमुख कारण श्रमिक सघो की वित्तीय 
स्थिति का कमजोर होना है तथा श्रम सघो के प्राधुनिक विचार को न समझना है । 
भारत जैसे एव विकाप्तशील देश म भ्रम सचो के “लडाकू कार्य' (७॥॥४गा- हलाशा।88) 
को कोई स्थान नही है। श्रम सघो द्वारा शिक्षा, विकित्सा, मनोरजत, कल्याण एव 
आवास व्यवस्था, श्रमिकों हेतु उपभोक्ता एव साख समितियाँ चलान आदि सम्दस्धी 
कार्य को करवा चाहिए | भारतीय शअ्र्थ-व्यवस्था एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था है 
नियोजित भअर्थ-व्यवस्था के लक्ष्यों की प्रामि हेतु श्रम सघो को सरकार का पूर्ण सहयोग 
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करना होगा। यह तभी सभव हो सकता है जब श्रम सघ सघर्पदादी विचारधारा को 
त्याग कर उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य (0०7शाएलाए० &०ाशाध८४) करते हैं। 

भमसंघ का इतिहास (म्राजकज़ त॑ पा एकंणा5)--भारत मे श्रमसघो 
का विकास श्रौद्योगीकरए की देन है । 9वीं सदी के मध्य में देश के विशिन्न भागो 
मे आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। प्रारम्भिक संगठन मालिकों हारा बनाए 
गए थे | श्रमिक मालिको से हुए प्रसदिदे को नहीं ठुकरा सकता थां। इसके लिए 
उसे दग्डित करने का ग्रवधान सन्‌ 860 के श्रधिनियम में था | श्रमिक निधन थे। 
उतका मालिको द्वारा शोपण किया जाता था । 

इससे हम यह नही कह सकते कि प्रारम्भिक औद्योगीकरण काल में श्रमिकों 
के हितो के लिए कोई कार्य नहीं क्रिया गया। श्रम कल्याण कार्य प्रधिकाशत 
सामाजिक कार्यकर्ताप्रो, उदारवादियों तथा अन्य धाभिक नेताओं द्वारा मानवीय भाधार 
पर किए गए थे। सन्‌ 872 में बंगाल के ब्रह्म समाज के उपदेशक भरी मश्ेमदार 
(?, 0. १(४)०००५४) में वम्बई शहर में श्रमिकों के कल्याण के लिए 8 रात्रि 
शालाएँ चज्नाईं । दलित वर्ग के कल्याण हेतु भी विभिन्न समाजो द्वारा वई कार्य किए 
गए । इस समय दुछ स्थानों पर हडतालें भी हुईं | सन्‌ 877 में न्ागपुर की एम्प्रेस 
मिल में मजदूरी के विवाद को लेकर हडताल हुई! सम्‌ !882 से सन्‌ 890 की 
अवधि में बम्बई तथा मद्रास में 25 हडतालें हुईं । 

सत्‌ 875 मे श्री एस एस बनर्जी के नेतृत्व मे बाल एवं सहिल्रा श्रमिकों 
की दयनीय स्थिति फी झोर ध्यान झाकपित करने हेतु झान्दोलन किया गया। 
भ्ौद्योगिक श्रमिकों में वाह्तविक सगठन की नीव सन्‌ 884 में जब श्री एस एस: 
लोखाप्डे ने वम्बई मे कारखाना श्रमिकों की एक सभा बुलाई ग्रौर प्रपनी माँगो के 
झनेक प्रस्ताव पास करके भारतीय कारखाना आयोग के पास भेजा । श्री लोखाण्डे ने 
बम्बई मिल मजदूर सघ(छ0709) ॥॥॥॥-0805 855009007) की स्थापना वी । 
सन्‌ !88] व सत्‌ 289 में कारखाना अधिनियम पास किए गए। सन्‌ !897 में 
ब्रह्मा श्रोर भारतीय रेलवे कर्मचारी समाज (#ग्राश850260 800०७) ० 'िशञज७) 
इल्ाएश्ा(5 एी [004 & छपा4) की स्थापना वी गई । 

सन्‌ 905 में बंगाल के विभाजन से राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ श्रम 
आन्दोलन को भी विकास हुआ । सन्‌ 905 में कलकत्ता में प्रिण्ट्स यूनियन 
(00/7/2५' एग्राणा) ग्ौर सन्‌ 907 मे बम्बई में पोस्टल युनियन [8058] एकाणा) 
की स्थापना की गई | सन्‌ 90 में वम्बई मे कामगार हितवर्द्ध क सभा (डाक 
प्4५४0॥3/॥ 58002) की स्थापना की गई । 

प्रथम महायुद्ध (/974-8) के समय अमर सथ आस्दोलन का तीत्र विकास 
हुआ । भारतीय श्रमिकों को विदेशों में गए सँनिको से जानकारी प्राप्त हुई। रूस मे 
सम्‌ 97 में क्रान्ति से श्रमिवों का राज्य बता । कीमतों में वृद्धि होते से श्रमिको 
को झार्थिक कठिनाइयों का सामना करता पड़ा है। अस्तर्राष््रीय श्रम सगठव की 
स्थापना के कारण भी श्रम सघ अ न्दोलन के तोब विकास को धोत्साहत मित्रा ) 
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सब्‌ 920 भे भन्पर्राट्रीय श्रम सम्मेलन मे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने 
हेतु अखिल भारतीय श्रम सघ काँग्रेस (#7[00) की स्थापना की गई । इसी अवधि 
मे कई औद्योगिक केन्द्रो मे हडतालें हुई। सब 920 मे सम्पूर्ण देश मे कुल 2090 
हडतालो की घोषणा की गई | सव्‌॒922 के पश्चात्‌ हडतालो वी सख्या में कमी 
आई । सब 924 से भारतीम श्रम सघ आन्दोलन मे सघपंवादी विचारधारा पनपने 
लगी । इसी बीच (सन्‌ 924-35) साप्यवादियों का श्रम सघो पर झ्राधिपत्य हो 
गया और इसके परिणामस्वरूप एटक (#&7070) में विभाजन हो गया | तीसा की 
महाव्‌ मंदी के कारण श्रमिकों की मजदू री घट गई तथा उनमे बेरोजगारी फल गई। 
सन्‌ 929 में नागपुर में एटक दो भागों में बेंट गई । श्री एन एम. जोशी, थी 
वी बी गिरि ग्रादि कांग्रेसियों ने एक अलग से राष्ट्रीय श्रम सघ सगम (उपिथाणाओ 
पृप808 (रण ए८१6८४॥00). की स्थापना की। इसका कार्य गैर-प्ताम्यवादी 
श्रम सघो के कार्यों का समन्वय करना था । इसी अवधि मे बम्बई, कानपुर, शोलापुर 
और जमशेदपुर मे बडी सख्या मे क्षमिक्तों ने हडतालें वी । सद्‌ 4929 में शाही श्रम 
प्रायोग (२०५३ (0प्रापाइ॥०॥ ०॥ .890४/) की नियुक्ति की गई और इसने 
सन्‌ 93] में श्रपती रिंपोट पेश की | सव्‌ 93] में एक झौर विभाजन हुआ झौर 
श्री एस, वी देशयाण्डे तया श्री बी ठी रानादिवे ने अखिल भारतीय लाल श्रम सघ 
काँग्रेस (0॥ [704 [२९०१ 7808 एक़ाणा (८०787०55) की स्थापना वी । सब 
934 मे सूती वस्त्र मिलो के श्रमिक्तों ने मजदूरी कटौती के विरोध में एक बड़े पैमाने 
पर बम्बई, नागपुर व शोलापुर मे हडताल की। इसी अवधि में सब 926 मे 
अ्रखिल भारतीय श्रम सघ अधिनियम (8॥ ॥70॥4 70866 एशाणा 8०, 926) 
पास किया गया जिसके अल्वगेत श्रम सघ बनाने वी अनुमति दी तथा श्रमिकों के 
विएद्ध किसी भी प्रकार के अपराध (श्रम सघ से सम्बन्बित) को ग्रवंधानिक घोषित 
कर दिया गया । 

सब्‌ 935 में लाल श्रम सघ कांग्रेस (१९१ ॥४808 पग्राए7 (ए7?8०55) 
को एटक (70) में मिला दिया गया। सब्‌ 938 मे नेशनल ट्रेड यूनियन 
फेडरेशत भी एटक मे मिला दी गई | इस प्रक्नार सब 935-39 के काल में भारतीय 
श्रमसघ आन्दोलन में एकता केक्षेत्र मे प्रगति हुई। यह एकता तोन कारणों से पनपी- 
प्रथम, सन्‌ 935 में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, द्वितीय, विधान सभाश्रो मे 
श्रमिकों की सोट तिश्चित करना तथा तृतीय, मालिको की विचारधारा में परिवर्तन 
हुआ कि श्रम सघ परमावश्यक है । हि 

दूसरे महायुद्ध काल (939-46) भे श्रम सघ आन्दोलन को एक नया जोश 
मिला । सन्‌ 940 मे नेशतल ट्रेड यूनियन फेडरेशन को समाप्त कर दिया गया। फिर 
भी श्रमिकों मे एकता का अभाव था । युद्ध में ब्रिटिश शासन का साथ दिया जाए था 
नही! इस विधय को लेकर आपस मे फूट पड़ गई ! श्री एम एन राय द्वारा इण्डियन 
फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना सन्‌ 944 भे की गई । यह शासन के पक्ष मे युद्ध 
काल में सहयोग देने के पक्ष मे था। सन्‌ 942 मे 'सारत छोडो अआ्रान्दोलन' के 
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कारण काँग्रेती नेताओं को जेल में झाल दिया गया। सन्‌ 946 में एटक और 
इण्डियन फैडरेशन झॉँफ लेबर मे श्रतिनिषित्व करने के विषय पर मतभेद उत्पन्न हो 
गया । केन्द्रीय सरकार के मुख्य श्रम झायुक्त की जाँच के वाद एुटक को प्रतिनिधित्व 
देने वाले श्रमस्प को मान्यता दी गई। 

सन्‌ [947 मे कांग्रेस पार्टी ने अपनी अलग से भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ 
काँग्रेस (0 िशागाई। ]968 घशात्त एजाहाव5$ ० प्वए८) राष्ट्रीय 
स्तर की श्रम सघ बनाई । वर्तेमान समय मे सबसे भ्धिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 
करने वानी एक राष्ट्रीय श्रम सघ है । 

सन्‌ (948 मे समाजवादी दल ने अलग से श्रम सघ बनाया जिसे हिन्द मजदूर 
सभा (705) के नाम से जाता जाता हैं। सन्‌ 949 प्रें हिन्द मजदूर सभा मे से 
एुक अलग से श्रम सध बनाया गया जिसे सयुक्त श्रम सघ कांग्रेस (छ060 पर४४०७ 
एष्माण (००४:८४५ ग ध(2) कहा जाता है । भारत सरकार ने इन घारो श्रम 
सधो (#7 72८, ग्ाएट, म्क्ष$, एराएट) को राष्ट्रीय. एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों सथा सामयिक परामर्श हेतु मान्यता प्रदान करदी है । 

इनके भ्रतिरिक्त सतू 4955 में जनसघ पार्टी द्वारा भारतीय मजदुर सघ 
(80(8] कौ स्थापना वी गई । सन्‌ 965 में संयुक्त समाजवादी पार्टी (55) ने 
भी हिन्द मजदूर पचायत (क्राध?) नामक श्रम सघ की स्थापना की । ये दोनों ही 
श्रम सघ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के परामर्श में शामित्र 
करने के लिए मान्यता हेतु प्रयास कर रहे है । इनके अतिरिक्त कुछ भ्रम संघ स्वतस्त् 
रूप से कार्य कर रहे हैं! इनमे ग्रखिल भारतीय बेंक कमेऋरी सघ (४) 70॥4 
2990/॥ ॥79000/088? #580200॥) , राष्ट्रीय डाक एवं तार कर्मचारी सगम 
[7एडणा0) ए60९7४॥0 ० 7? & प्‌ ५४००४८६), भारतीय रेल कर्मचारियों का 
राष्ट्रीय सगम (]फ्ा।णाह| लि०पशवाणा रण वाताक्षा रिक्ाफियशयका ), भखिल 
भारतीय खान मजदुर सगम (/॥]-74॥9 ](॥० एशणात्टा४' ए९तशवा॥07 ) मुख्य हैं। 

सन्‌ 970 में एटक में से वामपथी श्रमिक अलग हो गए झौर भारतीय 
श्रमसघ का केन्द्र (076 ० 060 77808 एं॥००) की स्थापना हुई । 
भारतोय राष्ट्रीय काँग्रेस की विधारधारा वालों में भी मतभेद होने के कारण इन्टक 
(राए८) में भी एक दरार पडी जिसके परिणामस्वरूप सत्‌ 97। में गुजरात 
का सबसे बडा श्रम सघ मर महाजन (॥र्धशुंणा ॥(8॥9]07) इससे पृथक्‌ हो गया। 
संगठन काँग्रेस के नेताओं ने सन्‌ 972 में एक बैठक छुलाकर यह निर्णय लिया कि 
इन्टक से श्षम संघो का सम्बन्ध विच्छेद कर लिया जाए और इसके परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय सघ सस्यान (9007वा 7.0णाए 008आ9520ा 67 रच 7.0 ) का जर्म 
हंझ्ा जित्तसे गुजरात के सधो ने अपना सम्बन्ध जोड लिया । 

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकारथायओं काले श्रम सधो में एकता स्थापित 
करने हेतु सनू 973 प्रे केछ्ीय श्रम सघो की राष्ट्रीय परिषद्‌ [िक्कणाओं 
एण्णालं ण॑ एटएफएबे प्रब्वट (फ्णा5 5 एटाए) की स्थापना की गई । 
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एक सीमा तक एक राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक मच तैयार करने मे सरकार को 
सफलता मिली है । 


राजस्थान सरकार ने भी सितम्बर 975 मे श्रम शीप॑स्थ सगठन (#एएल 
8040 ] हेतु केद्गीप ग्राधार पर इन्टक व एटक को समान प्रतिनिधित्व (3-3 सदस्य) 
देकर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इससे विभिन्न सघो मे पारस्परिक एकता बड़ेगी।! 

अम सघो का सगठन (0ह805$9000 ७ परश्तेट एशं०7६)--भारतीय 
श्रम सथ सधितियम, 926 के अन्तर्गत सभी श्रम सघो का पजीयन आ्रावश्यक है । 
इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रम सघो को सिविल व अपराधी कार्यो के विरुद्ध सरक्षण 
प्रदान किया जाता है। विभित वर्षों में केन्द्रीय एवं राज्या के श्रम सघो एवं उनकी 
सदस्य सख्या निम्न प्रकार रही है ।2 


पंजीकृत भ्रम सघ एव रावस्यता 





दिवरण केंद्रीय श्रम संघ राज्योय थम सघ 
955-56_ [970 [भ9्रा ॥955-56 ]970  ॥97 
2 रजिक्‍्टर में द्यो. ]74 802 847 7924 4952. 9865 
संघो की सख्या 


2 विवरण भेजने बाजे ]05 320 200 390 6683. 3509 
स॒घो को सख्या 


3 विवरण भजने वाले2,3,000 7,0,75 5,46,340 20,62,000 35,30,38 ।7 0,720 
सो को (दस्य सब्या 





उपरोक्त तालिका से हमे भारतीय श्रम सघ की वर्तमान स्थिति का ज्ञान 
प्राप्त होता है। रजिस्टर मे दज सघो की सख्या सब 955 मे 74 थी वह 
सन्‌ 97 में बढ़कर केन्द्रीय सघो को सख्या 847 हो गई है| सदस्यो वी संख्या 
में भी वृद्धि हुई है। लेकिन स्‌ 97 में सदस्य सख्या मे गिरावट शाई है । इसका 
प्रमुख कारण हमारे देश मे कुछ संघ ऐसे है जो राजनीतिक स्वा्े की पूर्ति हेतु बनाएं 
जाते हैं भौर बाद मे समाप्त हो जाते है।इस प्रकार के सघो को जब श्रम सघ 
(९००६५ 7४46 ए7/07) भी कहा जादा है । छोटे सघो की सझ्या काफी है, लेकिन 
उनकी सदस्म संख्या बहुत कम है। यह श्रम सधो की बाहुल्यता! की विशेषता 
बताती है । 

भारतीय श्रम सध झ्ान्दोलन का स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विकास काफी 
तेजी से हुआ है और इसे प्रगति का काल कहा जा सकता है क्योकि-- 

(१) श्र् सघो पर झान्तरिक तथा बाह्य प्रभावों से वृद्धि, 

(2) श्रम सधो में राजनीतिक तथा वैचारिक मतभेद के कारण विरोधी 

भावनाझ्रों का उत्पन्न होना, 
(3) ओौद्योगिक सम्बन्धों मे अनिवार्य स्थायाधिकर: 


रा के साथ-साथ सरकारी 
भूमिका का महत्त्व बढना, 


६ ऱस्थान पत्िका, 6 सितम्बर, 975 
2. पाठ 975, 9 297 
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(4) पजीदृत श्रम सघो वो भारतीय श्रम सघ ग्रधिनियम 926 के अन्तर्गत 

विशेष सुविधाएँ देना, 

(5) श्रमिक्रो द्वारा प्रपने ह्वितो की रक्षा करने हेतु सामूहिक एकता का 

विकास, 

(6) नियोक्ताओ द्वारा अपने हितो हेतु श्रम सधो की स्थापना करता आ्रादि। 

उपरोक्त कारणो से श्रम सघो की सल्या तथय सदस्यता में काफ़ी वृद्धि हुई 
है । पजीकुत श्रम सघो की सख्या तथा सदस्य सख्या क्रमश 96]-62 मे ।]46 
प्रौर 39 हजार थी जो !974 मे बढकर क्रमश 8093 तया 6,8,,000 हो 
गई है ।! 

हमारे देश में कई भ्खिल भारतीय श्रम सग्रठन हैं। इनमे से कुछ का 
भारतीय श्रम सघ अधिनियम, 926 के अम्तगंत पजीयन किया गया है। फिर भी 
श्रमिकों के चार राष्ट्रीय स्तर के सगठनों को सरकार द्वारा माम्यता दी गई है। ये 
निम्नलिखित हैं--- 

4. भारतोय राष्ट्रीय श्रम सघ काँग्रेस (४77८) --सत्‌ 947 पे काँग्रेस 
दल से सम्बन्धित श्रम सगठत की स्थापता की गई थी । यहूं साँधीवादी विचारधारा 
के प्राधार पर देश भे औद्योगिक सम्बन्धो का विकास करना चाहती है । 

इसके गन्तगंत श्रम सघो का गठन उद्योग के ग्राधार पर किया जाता है । 
इसके साथ ही इसने औद्योगिक सघो के राष्ट्रीय सगम (]प७0079 एि८१९७४॥०॥) 
बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। राज्यीय स्तर पर भी केडरेशन बनाने के 
कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है । इस श्रम सघ के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-- 

(।) ऐसे समाज़ का निर्माण जिसमे सभी को समान अवसर मिलें, 

(॥!) सभी श्रमिको को संगठित करना, 

(७४) श्रमिकों की कार्य तथा रहते की दशाप्रों में सुधार, 

(४९) समाज ब उद्योग मे श्रमिक स्वर में वृद्धि करता 

(५) प्रौद्योगिक विवादों को पारस्परिक वार्ता तथा समभौतों के माध्यम से 
निपटाना 

(५) समझौता वार्ता के असफल होने पर पचनिर्णय द्वारा फैसला, 

(शम) अ्रमिको में उद्योग तथा समाज के प्रति उत्तदाधितत की भावना 
जांग्रत करना, 
(४५) श्रमिकों की कायें कुशलता मे बृद्धि करता । 

यह संगठन ग्पने कार्यालय से इण्डियन वर्कर (ताक जतगात्थ] नामक 
पत्र भी निकालता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सयठन (77.0) से भी निकट का 
सम्बन्ध रखती है । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखती है तथा विवाद 
निपटाने के सभी त॑रोकों के असफल होन पर ही हडताल करना । 


] डॉ मभामौटिया व डॉ दशोरा भारतीय श्रम समस्याएं, पँष्ठ 520 
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2 अखिल भारतोय श्रमसंघ काँग्रेस (877070)--यह सत्‌ 920 में बनाई 
गई थी । झब यह सास्यवादियों के आधिपत्य मे है। यह देश में एक समाजवादी 
समाज की स्थापना करत का स्वप्न देखती है जिसमे उत्पादन के साधनों, वितर्श 
और विनिमय का समाजीकरण एंव राष्ट्रीयकरश किया जाएगा) इस समाज से 
सभी वर्ग शोषण से मुक्त होगे। इन्टक की स्थापना के पश्चात्‌ इसके सदस्यों की 
सख्या कम हो गई है तथा कई राज्यो मे इसके राज्य स्तर के समठन बने हुए हैं 

3 हिन्द मजदूर सभा (प्रध5)---पह समाजवादी पार्टी द्वारा सन्‌ 948 
में स्थापित को गई थी ! इसका उद्देश्य भारत मे एक प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज 
की स्थापना करना है । भारतीय श्रमिक वर्ग के झ्रथिव, राजनीतिक, सामाजिक एव 
सॉँस्क्ृतिक हितो में अभिवृद्धि करना है। इन उद्देश्यी की प्राप्ति हेतु वैधानिक 
प्रजातान्तिक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाएगा । 

4. संपुक्त श्रम संघ काँप्रेस (0700)---यह सन्‌ 949 में बनाई गई थी । 
जब समाजवादी नेता हिन्द मजदूर सभा के कार्यक्रम से सहमत नहीं हो पाए तो 
उन्होने इस सगठन का गठत किया । इसका उद्देश्य श्रम सधो का एक केन्द्रीय स्तर 
पर गठन करना है तथा राजनीतिक दलो रे श्रमिक सघो को पृषक्‌ रखा जाएगा । यहू 
संगठत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है तथा इसकी प्रमति भी असनन्‍्तोषजनक 
रही है। 
श्रम सघो मे वाह्म नेतृत्व 

(00406 7,९8008॥9 व प्रात (]्राणा5) 


भारतीय श्रम सघ ग्रान्दोलन की सबसे प्रमुख विशेषताएँ इसका बाह्य नेतृरव 
तथा विभिन्न राजनीतिक दलो से सम्बद्ध होना है। प्रारम्भ से ही श्रम सध विभिन्‍न 
राजतीतिन्ञो के नेतृत्व मे विकसित हुए हैं। भारतीय श्रेम सघ अधिनियम, 926 
(700 7५8५४ ए70॥ 0० ० ]926) की घारा 22 के तहत किसी भी श्रम 
संघ के कुल पदाधिकारियों के भ्राधे से कम किसी रोजगार या उद्योग मे नही होने 
चाहिए । शेप पदाधिकारी बाहरी व्यक्ति हो सकते डँ। 

शाही श्रम आयोग [छ098॥ ए०ाजराइडणा 0 [ब७०७, 93] के 
सिफारिश की थी कि, “एक सघ के सदस्यों द्वारा सक्रिय भाग लेने की वदिनीयता 
को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो तिहाई आन्‍्तरिक व्यक्ति होने चाहिए।78 
लेकिन इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया । श्री एस मुदर्जी के अनुसार, "आज 
के श्रप्त सघ पुराते श्रम सचो से काफी भिन्‍त है । उनकी सदस्यता, शिकाथत निवारण 
पद्धति मजदूरी समभौते एवं सामूहिक सौदाकारी की जटिलताएँ, सामान्य सदस्यों की 
सजगता, प्रशाय्ननिक निर्णयो एवं गतिशील अन्तर सघ, जटिलताएँ, सघ-प्रवन्ध एबं 
सघ-सरकार के सम्बन्धों झादि मे भहत्त्वपूर्णो परिवर्तन हो गए है। जिस वातावरण 
में श्रम सघ पनपता है उस बाह्य वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । इस्ते 


4. ए४7०7 ० ॥ह रि०एब। (00गावराउडगा ठा प७9०, 934, 9 33] 
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वातावरण सम्बन्धी विभिन्‍न बाह्य तत्त्वों जैसे सरकार, जनता एव ग्रन्थ सघो से 
सम्बन्ध रखना पडता है। एक श्रम सघ नेता जहाँ तक श्रम सघ के कार्यों को करता 
है, वह एक व्यावसायिक प्रवन्धक से कम नहीं है। सफल नेतृत्व पर ही श्रम सघ 
द्वारा अपने सदस्यो को पूरा रूप से सन्तुष्ट किया जा सकता है । सकट काल मे उसके 
हढ निश्चय से ही सदस्यों की वफादारी खोने, सघो से प्रतिस्पर्शा अ्धवा सरकार की 
श्रम विरोधी नीति पर विजय प्राप्त की जा सकती है ।!! 

भारतीय श्रम सघो पर बाह्य नेतृत्व तथा राजनीति से सम्बद्धता के निम्नलिखित 
दोप है-- 

4 बाह्य नेतृत्व तथा राजनीति से सम्बद्धता से श्रमिकों के सामाजिक तथा 
आर्थिक उहँ एयो की प्राप्ति के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थों भ्रथवा ईर्ष्या के परिशाम- 
स्वरूप श्रम सघो वी सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है । श्री किरकाहडी [पे 8 
॥॥009) के अनुसार बाहरी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु श्रमिकों का शोषण 
करते है । 

2 बाह्य नेतृव के कारण श्रम सघो में झान्तरिक नेतृत्व नहीं पतप सवा 
है । इससे भारतीय श्रप्त सघ भान्दोलन का विकाप्त प्रात्मनिर्भरता तथा प्रजातान्त्रिक 
तरीकों के ग्राधार पर नही हो सका है । 

3 श्रम सधो के अ्धिकाँश नेता सामान्य श्रमिक वर्ग में से नहीं हैं। वे 
औद्योगिक एवं तकनीकी जानकारी नही रखते है। कभी-कभी इस अज्ञातता के कारण 
बे श्रमिकों के हितो को प्रबन्धकों के सम्मुख गलत प्रस्तुत कर देते हैं। इससे श्रमिकों 
और मालिकों के सम्बन्ध खराब हो जाते है श्रोर आए दिन भगडे होते रहते हैं । 

4 बाह्य नेतृत्व श्रौर राजनीति की सम्बद्धता से श्रम सघों में बाहुलयता 
(४ण॥७/४ (77075) पायी जाती है । ग्लग ग्रल्ग राजनीतिक दलो द्वारा अपने 
स्वार्थ की पूर्ति हेतु श्रम सघ बनाए जाते है । इससे श्रम सथ कमजोर हो जाते हैं 
तथा प्रापस मे प्रतिस्पर्दा होवे लगती है| यह श्रम सघो की बॉहुल्यता और प्रतिस्पर्डा 
भरत में सुहृढ एव सगठित श्रम सघ आ्रान्दोलन के विवास में बाधा उत्पन्न करती है। 

बाह्य नेतृत्व॒ तथा राजनीति की सम्बद्धता के कारण भारतीय श्रम सघ 
आन्दोलन को तिम्नलिखित लाभ हैं-- 

. वर्तमान समय मे श्रमिक्रों मे जागृति, श्रम सघो वी वर्तमान स्थिति तथा 
श्रमिकों की कार्य तथा आवास की दशाओं मे जो सुधार हुआ है वह बाह्य नेतृत्व की 
ही देन है । 

2. बाह्य नेतृत्व के कारण मालिको से बाहरी व्यक्ति डरते नही हैं बयोकि वे' 
श्रमिक नही हैं। वे श्रमिको के हितों की रक्षा करते है और इसके परिणामस्वरूप 
भारतीय श्रम सघ प्रान्दोलन की सामूहिक सौदाकारी ग्रे वृद्धि हुई है ! 
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3 बाद्य नेतृत्व करने वाले प्रधिकाँश व्यक्ति विसी न कसी राजनीतिक दल 
से सम्बन्ध रखते हैं वे श्रमिक्रों मे एकता तथा जागरुकता की भावना पैदा करते है । 
अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाप्नो तथा मार्गदर्शन से वे श्रमित्र चर्ग वी अज्ञानता को दूर करके 
श्रमिकों के हितो को रक्षा करते है । 

एक श्रम सघ के नेता को श्रम सघ का कार्ये एक व्यवसायी (70४४०) 
के रूप मे करना चाहिए । एक व्यवसायीौकरण (एे०0६४अणाव॥क0०7) कौ पूर्व 
शर्ते तिघ्तलिखित है-- 

() एक श्रमसघ के नेता को अपना पूर्ण समय श्रम सघ के कार्य में 

लगाना चाहिए । 

(2) सुशिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उसे श्रपसघ मे विशिष्ट कुशलता 

प्राप्त करनी चाहिए । 

(3) सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ऊँचा स्थान रखन हेतु उसकी 

विशिष्ट कुशलता क॑ लिए उचित पारिश्नमिक दिया जाना चाहिए। 
बाह्य नेतृत्व से सम्बन्धित समस्‍या के बारे भे कोई उचित नीति निर्धारित 
नही की जा सकी है | यहाँ तक कि फेन्द्रीय श्रम संघ समठनो में भी इस विपय मे 
एकता नही पायी जाती है ॥! 

श्रम सघो वे नेतृत्व मे ब्याचसायीकरण (970९४भ०॥॥88007) की स्थिति 
को सुरठ प्राघार पर चलाने के लिए आवश्यक है कि श्रम सघो के विभिन्‍न दोपो जैसे 
बाह्य नेतृत्व राजनीतिक प्रभाव, श्रम सघो वी बाहुल्यता वित्तीय कमजोरी तथा 
सगठनात्मक ग्रस्थिरता को दूर किया जाना चाहिए । 

राष्ट्रीय श्रम झ्रायोग, 969 के अनुसार श्रम सध के बाह्य नेतृत्व को कानूनी 
रोक के वजाय आन्तरिक शक्तियों के माध्यम से नियन्त्रित करना होगा । इस ग्रायोग 
ने झान्तरिक नेतृत्व को सुहृद करने हेतु निम्न सुझाव दिए हैं।-- 

() श्रमिकों की शिक्षा में वृद्धि करना 

(2) श्रमिकों को तग करने तथा अन्य श्रमिकों के श्रनुचित 
वेधातिक दण्ड दिया जाए 


(3) कम संघ समठनकर्त्ताप्रो द्वारा सघ के सगठन हेतु श्रमिको को प्रशिक्षण 
(ना, 


व्यवहार हेतु 


(4) सघ के कार्यकर्ताओं मे बाह्य व्यक्तियों के अनुषात पर निम्त प्रकार से 
सीमा निर्धारित करना-- 


() जहाँ 000 से कम श्रमिक हो वहां वा. 
0%से ग्रधिक न हो, 

(५४) 000 से 0,000 के बीच 20% 

(४) 0 000 से अधिक होने पर 30 प्रतिशत, 

(४) उद्योग के अनुसार श्रम सघो से 30 प्रतिशत की छूट 
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(5) भ्रृवपूर्व क्चारियों को झन्‍्तरिक व्यक्ति समझा जाए, 
ही (6) कोई भी श्रम सघ का अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल मे किसी 
पद पर नही होगा। 

राष्ट्रीय श्रायोग के एक ग्रध्ययन दल ने प्िफ़ारिश की कि कोई भी श्रम सघ 

का अधिकारी एक निश्चित पंजीकृत श्रम सघो से ज्यादा का प्रधिकारी नहीं बन 
सकता । 
संघ प्रतिस्पर्डदा 
(ए्रता शिए्शा५) 
भारतीय श्रम संघ की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रान्तरिक एवं बाह्म प्रतिस्पर्दा 
वा पाया जाना है। वंम्रात समय में थम सघ हमारी औद्योगिक प्रणात्री तथा 
आधिक एवं सामाजिक जीवंत का एक आवश्यक झग बन गए है। प्रारम्भ मे गांधीजी 
तथा श्री वी वी गिरि जैसे श्रम नेताश्रों ने मानवीय हृष्टिकोश से' श्रमिकों को 
सगठित किया था लेकिन बाद में स्वतन्त्रता आम्दोलन मे इससे सहायता ली गई। 
हाल ही के वर्षों मे देश मे विभिन्‍्त झऔद्योगिक हडतालो का प्रमुख कारण 
अन्तर-सघ एवं बाह्य सघ मे परतिस्पर्द्धा का पाया जाता है। इस प्रत्तिस्पर्दधा से भारतीय 
श्रौद्यागिक सम्बन्धी का विकास सामूहिक सौदाकारी के झ्राधार पर नहीं हो पाया है। 
इस विशेषता से भारतीय श्रम सघ झान्दोलन का विकास श्रमिक सघी व सदस्यों की 
सख्या के रूप में मानात्मक विकास (00शआश्ा॥७ 0700) हुआ है लेकिन इससे 
गुणात्मक पहलू के मार्ग में बाधाएँ ग्राई हैं । अन्दर यूनियन व बाह्य यूनियन प्रतिस्पर्दा 
को बई प्रन्य तत्त्वों से श्रौर भी प्रधिव प्रोत्साहन मिला है । वे त्षत्व तिम्तलिखित है- 

(।) भूतकालीन घटनाओं जंसे ब्रिटिश शासन का महायुद्ध काल मे साथ देना 
ग्रथवा नही देना ग्रादि के कारण श्रम सो मे प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन 
मिला है। 

(2) राजनीतिक दलो द्वारा झोद्योगिक श्रमिक्रो का सहयोग प्राप्त करने की 
आकाक्षा ने विभिन्‍न श्रम सधो मे फूट डाल कर इस प्रकार की प्रतिस्पर्डा 
को जन्म दिया है । 

(3) स्थानीय श्रम सघ के नेताओ्रो में व्यक्तिगत कारणों से आपसी मतभेद 
होने से भी भ्रम सघो का विघटन हुमा है और प्रतिस्पर्डा को बढावा 
मिला है। 

(4) श्रम सघो के बाह्य नेतृत्व के कारण 

(5) प्रबस्धकों के श्रमिक सघो को मान्यता न देने के हष्टिकोश ने भी इस 
प्रवृत्ति को बढावा दिया है । 

(6) श्रम सघ विधान भी ऐसा बना हुआ है जिससे हमारे देश में श्रम सघ 
आम्दोलन का सुदृढ़ विकास नही किया जा सकता । 

(7) श्रमिकों द्वारा श्रम सधो के कार्यों मे सहभागिता बहुत कम होती है 
और इससे वाह्य नेतृत्व को बढावा मिलता है । 


$ 
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उपरोक्त सभी तत्त्व एक दूसरे से धनिष्ठ सम्बन्ध रखते है और इनका प्रभाव 
अलग-अलग सस्थानो अथवा उद्योगों में अतगन्अलग है। हाल ही के वर्षों मे सघ 
प्रतिस्पर्द्धा को नियन्त्रित करने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ों कदम उठाए गए हैं। चारो केन्द्रीय 
श्रम संगठनों ने मिलकर अन्तर यूनियन प्रतिस्पर्दधा को रोकने के लिए मई, सव 3958 
में एक ग्राचार सहिता (९०१७ ण॑ 0०70४०, 958) तैपार की है | इसमे निम्न 
प्रस्ताव रखे गए हैं-- 

(१) एक उद्योग मे कोई भी श्रमिक किसी भी श्रम सघ मे शामिल हो 

सकता है | 

(2) श्रम सघो की दोहरो सदस्यता नही होगी । 

(3) श्रम सघ प्रजातान्त्रिक ग्राघार पर कार्य करेंगे । 

(4) स॒धो के प्रबन्ध निकायो एवं पदाधिकारियों का तियमित और 

प्रजातान्त्रक चुनाव होना चाहिए । 

(5) किसी भी संघ हारा श्रमिकों की अज्ञानता अथवा पिछडेपन का लाभ 

उठाकर शोपणा नही करता चाहिए । 

(6) जातिवाद साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता को कोई स्थान नही दिया 

जाना चाहिए । 

(7) अन्तर-भूनियन कार्यो भे किसो प्रकार का उपद्रव, हिंसा, डराना- 

घमकाता आदि को कोई स्थान न होगा । 

(8) सभो केन्द्रीय श्रम सगठन कम्पनी ग्रूनियनों के लिए लड सकेंगी । 

श्रम सघ की मान्यता के लिए श्रनुशासन सहिता (0०4९ ० ॥)800॥7० 
958 ) मे प्रावधान हैं तथा एक सान्यता प्राप्त श्रम सघ को निम्न अधिऊार प्रदान 
किए गए हैं जिससे कि सघी की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जा सके-- 

] पझामान्य प्रएन जेसे किसी सस्यान मे श्रम्तिको की रोजगार एवं वार्य वी 
दशशाओो से सम्बन्धित विदादो को रखना एवं इन पर मालिकों के साथ सामूहिक 
समभौोता करना । 

2 अपने क्षेत्र मे सदस्यों से सदस्यता शुल्क एकत्र करता । 


3 जिस उद्योग मे श्रम सध के सदस्य हैं, वहाँ सभाओं, झ्राय तथा व्यय का 
विवरण आदि का नोटिस लगाते का अधिकार । 


4 भौद्योगिक विवादों को रोकने व उनके निपटारे हेतु श्रमिको से विचार- 
विमर्श करना, भालिको से शिकायत निवारण पर विचार करना, सस्थान के उस 
भाग का निरीक्षण करना जहाँ श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 


5 किसी सस्यान मे बनाई गई शिकायत निवारण समिति में श्रम सदस्यों 
वा नाझजद करना | 


6 समुक्त प्रबन्ध परिषदों भे क्रमिको को नामजद करना ) 
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7 विभिन गेर काजुनी द्वि पक्षीय समितियों जैसे उत्पादन समिति, कल्याण 
प्रमिति, केन्टीन समिति ग्रादि में श्रमिक सदस्यों को नाप्तजद करना । 

लेकिन भ्रन्तर यूनियत की आचार सद्दिता को महत्त्वपूर्ण सफलता नहीं मिल 
प्को है । इसके कई कारण हैं-- ) 

4 इस आचार सहिता का क्षेत्र ऐसा है कि इससे व्यक्तितत एवं राजवीतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु श्रम सघो का आसानी से उपयोग किया जा सकता है| 

2 इस आचार सहिता से विभिन्न श्रम सघो में आपस में सहयोग की भावना 
को प्रोत्साहन नही मिल सका है । 

3 इस ग्राचार सहिता को बहुत ही कम श्रम संघो द्वारा लागू किया 
ग़या है । 

4 स्वतस्त्र तथा असम्वद्ध श्रम सघ जैसे अखिल भारतीय बैक कर्मचारी 
संघ, ग्रखिल भारतीय रेल कमंचारी सघआदि इस प्राचार सहिता के प्रस्तगेत 
नही ग्राते हैं 

5 यह प्राचार सहिता ऐच्छिक है । इसमे कोई दण्ड का प्रावधाव नहीं है। 

6 इसके कई प्रावधानों का कई बार उल्लघन किया गया है! 

7 अधिकाँश श्रमिक इस आचार सहिता तथा इसकी उपयोगिता के विषय 
में कुछ भी नही जानते हैं! 

राष्ट्रीय श्रम आयोग 969 ने अपनी रिपोर्ट में श्रम सघो में एकता प्रदात 
करने के लिए निम्न कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ॥7 

। बाह्य सेतृत्व और राजनीतिक दल के प्रभाव को समाप्त कर ब्रान्तरिक 
नेतृत्व हारा श्रममघों का गठन किया जाना चाहिए ॥ 

2 श्रम सघो को मान्यता देकर मान्यता प्राप्त श्रम सघ के द्वारा सामूहिक 
सौदाकारी को प्रोत्साहन देदा । 

3 श्रम सघ॑ को मान्यता देने की पद्धति मे भी सुधार किया जाता चाहिंए। 

4 संघ की सुरक्षा को प्रोत्साहत दिया जाए। 

5 यवि श्रम सो द्वारा वाह्य यूनियन विवाद नहीं निपठाएं जाए तो श्रम 
न्यायालयों द्वारा इनका निपटारा किया जाना चाहिए । 
श्रम सघो का वित्त 
(छिफ्न॥0088 0 7806 छवा०5) 

श्री अग्निहोत्री के अनुसार, * श्रस सभघ की वित्त समस्या श्रम सध झ्रानदोतव 
की सफलता के लिए विभिन्‍न तत्त्वो मे से एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है ।"5 

श्रम सघो की झाय का अमुख स्लोत सदस्यता शुल्क है। भ्न्‍्य स्रोत उपहार 
श्रम-पत्रिकाओं की बिक्री, विनियोग पर ब्याज तथा श्रन्य सग्रह झ्रादि हैं । श्रम सध 
अपने सदस्यों के समय पर शुल्क वसूल करने मे ग्रसफल रहे हैं । इसके कुछ कारण 


4. एटएणा ए (6 पिशाणाओं (०कतशचरणा णा [०0०0 4959 ए 292 
2. अह7रैगश 7. [ह्पड्प्ताणं रिलाइध08$78 7004 490 
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हैं उदाहरणायें-श्रमिको की गरोबी, कम मजदूरी, श्रमिको की ऋणग्रस्‍्तता, कोप 
एकत्रित करने हेतु स्टॉफ की कमी, औसत श्रम सदस्यो का श्रम सघ कार्यों मे प्रशुदार 
हृष्टिक्ो्ठ ! श्री एस मरुकर्जी के अनुसार, “वे कम झाय तथा सदस्यता के उतार-चदाव 
से पीडित है। मासिक चदा ही प्रमुख आय का खोत है । सदस्यों हारा एक हैं से 
दूसरे सध मे अपनी वफादारी को बदलने से सधो की वित्तीय अ्रस्थिरता तथा दुर्बलता 
को बढावा मिला है ।”? 


राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, 969 के श्रनुसार श्रम सघो की झाय एवं 
व्यय के कई वर्षों के प्रॉकडो से नि सदेह पता चलता है कि श्रम सघो फी वित्तीय 
स्थिति सामान्यतमा कमजोर है। इसके परिस्यामस्वरूप कई श्रम सघ अपने पूर्ण 
विकास वो प्राप्त करने के पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। कई सघ प्रपने सदस्यों को 
नियमित सेवाएँ प्रदान करते की स्थिति मे नहीं हैं । भ्रधिकाँश सघो मे दुबेल वित्तीय 
स्थिति के कारण सदस्यता असमरुचित रही है / श्रम सघो की व्यय की विभिन्‍न मदो मे 
कार्मालयों का व्यथ, कर्मचारियों का वेतन लेखाँकन एवं कानुनी छ्यूप, विभिन्‍न 
विवाद लाभ प्रकाशन इत्यादि शामिल किया जाता है 


विकासशील देशो मे तीज आएवपिक विकास हेतु एक स्थायी एवं सुसमठित श्रम 
सघ का होना आवश्यक है । दूसरी प्राथिक स्थिति सुहृढ होने पर भ्पने संदस्यों के 
कल्याण एवं हिती की रक्षा आसानी से कर सकता है । लेकिन भारत जैसे विकास- 


शील देश में श्रमसघो की वित्तीय स्थिति बडी दुबल है जिसे निम्न तालिका से देखा 
जा सकता है?-- 








वर्ष आय च्यय प्रति सदस्य चापिक 


॥ (लाख रु ) (लाख रु) बाय (९) व्यय (रु) 
हि 


विवरण भ्रस्तुतकर्तता 





घ95-52 2509 50 84 45 32 300 282 
956-57 4390 80 7 वाह 336 3३00 
96-62 6954 84733 5] 34 459 406 
965-66 4086 25674 22 00 587 505 


969 8254 3407॥ 299 98 ि ता 
970 6864 33626 276 8 न ना 
97! 3662 23794 230 26 वा ज5 
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पूर्वोक्त तालिका से निम्ब निष्कर्ष निकाले जा सकते है--- 

] धमिक सचो की आय सत्‌ 295?-52 मे 50:84 लाख रुपये थी नो कि 
बढकर 97] भें 237 94 लाख झपये हो गई है श्रर्याव्‌ गत दो दशको मे यह वृद्धि 
केवल 43 गुनी हुई है । 

2 व्यय सनु 95!-52 में 4532 लाख रुपय॑ं से बढ़कर सद्‌ 97! मे 
230 26 लाख रुपये हो गया है | यह वृद्धि 5 गुनी है। दोनो ही भदों में विशेष 
वृद्धि नहीं हुई है । 

3 प्रति सदस्य वाधिक झ्ाय इसी अवधि में 3 रु से बढ़कर 972 ₹ हुई 
है भ्र्थाव्‌ तीन गुती वृद्धि हुई हे जबकि प्रति सदस्य वायिक व्यय इसी ग्रवत्ि मे 
2 82 ₹ से वढ़कर 7 86 हु हुआ्ना भ्र्थाव्‌ केवल 23 गुनी वृद्धि हुई है। 

4 श्रम सघो की आय का प्रमुख जञ्लोत सदस्यो से प्राप्त चन्दा है जो कुल 
भ्राय का 72 2% रहा है तथा व्यय का अधिकाँश भाग व्यवस्थापक्नीय मद पर व्यय 
होता है जो कुल व्यय का 26 3% है। 

अत निष्कर्ष मे यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों के कल्याणकारी कार्या 
पर व्यय करने हेतु बहुत ही नगण्मय राशि बचती है जो कि झाज की स्थिति मे 
पर्याप्त नही है । 

भारतीय श्रम सघ अ्रधिनियम, !926 के अन्‍्तगंत श्रम सधो के कोष को 
राजनीतिक उद्देश्यौ की पूर्ति हेतु व्यय नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रलंग 
से कोष बनाया जा सकता है । लेकिन इस कोप मे चन्दा देने के लिए श्रमिकों पर 
किसी प्रकार का प्रत्यक्ष ग्रथवा ग्रप्रत्यक्ष दवाब नही डाला जा सकता है । 

राष्ट्रीय श्रम प्रायोग, 969 मे श्रम सघो को मान्यता देने की प्िफारिश दी 
है । जब श्रम सघ को सामूहिक सौदाकारी हेतु मान्यता प्रदान कर दी जाएगी तो 
इससे श्रमिकों को लाभ होगा तथा वे अपनी यूनियनों के प्रति वफादार रहेगे भर 
इसके परिणामस्वरूप नियमित रूप से चन्दा भी प्राप्त होता रहेगा। वर्तमान चन्दे की 
दर 25 पैसे मासिक के स्थान पर ] रु मासिक किया जाना चाहिए । 

श्री अग्निहोत्री ने थम सघ की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सुझाव दिया 
है कि, “सघो की सदस्यता मे वृद्धि, सांस्कृतिक एवं मनोरजन कार्यक्रमों से कोष प्राप्त 
करना, उपहार, विशेष कोषो का सृजन तथा इसके लिए अन्य उपायो के माध्यम से 
श्रम सघों को वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सकता है ।7£ 

भारत मे श्रम सघ आन्दोलन को सुहृढ प्राधार पर विकृस्तित करने तथा सघो 
के पजीयन हेतु सब !926 मे भारतीय श्रम सघ अधिनियम (कक्षा गत848 
एमा०9 #०, 926) पास किया गया है । इस अधिनियम के प्रन्तगेत कोई भी 
खाल अदक्ति खिलकर एक शरण सच का परकीयन करए सकते हैं, सबसे प्रसुख लाभ 
पजीक्षत श्रम सघ से यह है कि इसके सदस्यो तथा पदाधिकारियों को दीवांवी तथा 
फौजदारी दायित्वों से मुक्ति मिलती है। ग्रपजीकृत सघो को ग्रवैधातिक घोषित नही 


[डॉ मामोरिया वडा दशोरा शारतौय श्रम समस्याएँ, पृष्ठ 553 
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किया जाता है । इस अधिनियम की प्रमुख धाराएँ श्रम स्घों के पजीयन, पजीकृत 
श्रम सभो के दायित्व और जिम्मेदारियाँ पजीकृत सघो के ग्रधिकार भादि है। इस 
अधिनियम के ग्न्तगंत थ्रम सघो का रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है जो कि इस 
अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों के प्रशासन को देखता रहता है। बहू सघ के 
रिकाई, रिदने, लेखे-जोडे आदि का निरीक्षण भी कर सकता है | इस अधिनियम की 
सबसे बडी कभी यह है कि इसम श्रम संघ को अनिवायय मान्यता से सम्बन्दी प्रावधान 
नही है तथा सदस्य सख्या केवल 7 रखी है जिससे श्रम सथो की बाहुल्यवा को बढावा 
मिला है। 

भारतीय श्रम सघ के दोष 

(26668 ० वात ४३6७ एरां०75) 


भारतीय श्रमसघ आन्दोलन ने न केवल स्वाधीनता आन्दोलन मे महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है बल्कि इन्होते श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं आथिक स्तर को भी 
ऊँचा उठाने का एक्र सराहनोय कायें किया है। श्रमिक्रो में एकता, सहयोग एव 
मातृत्व की भावना को जाग्रत किया है। फिर भी भारतीय श्रम सघ का विकास 
पाश्चात्य देशों की भाँति सुहृढ एवं सुसगढित श्रम सघ के रूप में नहीं हो पाया है। 
श्रपिक सघ के विकास मे कई बाघाएँ ग्राई हैं तथा कुछ सगठन के भी दोष है।ये 
दोष निम्नलिखित हैं-- 

4 स्थायी श्रम शक्ति का प्रभाव ([.80०५ 6 5६80० [,800७९ एछ०ए९९) --- 
भारतीय श्रमिक प्रामीण क्षेत्र से आते है और समय-समय पर वे अ्रपने गाँव जाते 
रहते है। वे भ्रौद्योगिक शहरो भे स्थायी रूप से नही बस पाते हैं । यह भारतीय 
श्रमिक्रो की प्रवासिता को विशेषता (४878079 (ग्रब्वघाहालः ० 4,00००) के 
कारण है। इससे पाश्वात्य देशों को भाँति एक स्थायी झ्रौद्योगिक श्रम शक्ति का 
प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है। इससे श्रमसघो की सदस्यता स्थायी रूप स्ते नही हो 
पात्ती है । 

2 गरीबों प्रोर निम्न मजदूरी (?एमथ(ह शत [08 १४४४९७ )--श्रमिको 
को कम मजदूरी मिलती है । वे अपनी अनिवार्य ग्रवश्यकताओो की पूलि भी मुश्किल 
से कर पाते है। इससे बे गरीबी के दुष्दक (५३७०७ (लछढ ७ ए०४०४५) से 
ग्रसित रहते हैं। दे नियमित रूप से सघो की सदस्यता शुल्क जमा नही करा पाते हैं । 
इसके परिशामस्वरूप श्रम सघो वी वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है और वे 
अपना सुहृढ विकास नही कर पाते हैं । 

3 श्रसंगठित करने वालो शक्तियाँ [एात्रताध्डस्काएड़ ए0९०४)---भारतीय 
श्रम सध की सबसे प्रमुख कमी श्रमिकी में एकता का ग्रभाव है । श्रमिकों मे एकता 
का अभाव धर्म, भाषा, जाति और वेशभूषा के कारण पाया जाता है। इससे उनमे 
एकता नहीं पनपत्ती तथा मालिक भी इसके आधार पर “फूट डालो और शासन करो' 
की नीति अपना कर श्रमिको का शोषण करता है। 

4 बाह्य नेतृत्व (0ए08 7.६४वशधआां१) --- भारतीय श्रम सघो का ज्ेतृत्व 
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अधिकाँश बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । वे पपने स्वार्थों को पूरा करने के 
जिए श्रमिकों का शोपण करते हैं / ग्रौद्योगिक व तकवीरी जानकारी के ग्रभाव मे 
वे श्रमित्रे के हितो को मालिकों के सम्मुख रखने मे प्रसमर्थ रहते हैं। ये श्रमसधों 
को पूरा समय नहीं दे पाते हैं और दे ऋणमिको वो गुमराह करते हैं । 

5, राजनीतिक दलो से ब्रम्वद्धता (8960 0 एणा|श एथ॥6) «« 
भारतीय श्रम्त सघ की यह कमजोरी रही है कि इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों का 
आधिपत्य रहा है । प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी स्वार्य सिद्धि हेतु भौद्योगिक श्रमिकों 
का सहारा लेते हैँ। बतंमात समय में एटक (७702), इन्टक (४70८), हिंद 
मजदूर सभा (70४$), संयुक्त थम सध काँग्रेस (एरा0), भारतीय मजदूर संघ 
(8)/8), हिन्द मजदूर पचायत (प्र) आ्रादि श्रम सघ विभिन्न राजनीतिक दलों 
से सम्बन्ध रणते हैं तथा इन दलो द्वारा श्रमसघों का गठन झपने राजनीतिक स्वा्यों 
को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे श्रम सघ आन्दोलन में श्रम सथो की 
बाहुल्‍्यता तथा झ्रापसी प्रतिस्पर्धा से एक सुदृढ श्रम सघ आन्दोलन के मांगे में बाधा 
उपस्थित होती है। 

6. प्रधिक कार्य के घण्टे घ्लोर सिस्‍्त जीवन स्तर (.08 छ्रावेशऐ 
वजह श्ात घछ०ण७ ० ५४०४८) --भारतीय श्रमिको कौ कम मजदूरी मिलने के 
कारण उनका जीवन स्तर निम्न है तथा कार्य के घण्टे लम्बे होने के कारण श्रमिक 
थक जाता है। इस थकान तथा खराब दशा्रो में कार्य करने के पश्चात्‌ श्रमिक के 
पास इतना समय तथा शक्ति नहीं रह पाती है कि वह श्रम सघो के वारयों में सक्रिय 
भाग ले । जब सध के कार्यों मे श्रमिक रुचि नही लेते हैं तो इससे श्रम सघ सुहृढ नहीं 
बनाया भा सकता | 

7. न्ञालिको का विरोधी रुख (स0०्506 808070८ ० एणफा०४९७] -- 
भारतीय श्रम सगठत अ्रपत्ती सुहढ नीव पर बिकस्तित नही हो पाता है क्योकि मालिकों 
का हृष्टिकोश इनके विरुद्ध है। वें श्रमसघों को अपने हित के विरुद्ध समककर विभिन्न 
प्रकार के भ्रनुचित कदम उठाते हैं ! वे श्रम सघ के नेताग्रो का स्थानान्तरण, फूट 
डालना, गुण्डे रखना ग्रादि कार्य करते हैं। इस विचारधारा के कारण श्रमिक श्रम 
सघो में भाग नही ले पाते हैं । वे श्रम सघों को मात्यता नहीं देतें हैं । सप 
पदाधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी झोर कर लेते हैं । 

8 जॉबर तथा मध्यस्थों का विरोधी रुख (स०5ताट 8004८ 00 7०00श५ 
गाते ॥0श॥60ीश765)--श्रमिको की भर्ती मे जॉबर तथा मध्यस्थोी का महत्त्व शुरू 
से ही रहा है। वे कारखाने के पूराने एवं अनुभवी श्रमिक होते हैं जिनके माध्यम से 
नए श्रमिको की भर्ती की जाती है। ये श्रमिको का विभिन्न रूपो में शोषण करते हैं। 
वे श्रमिकों को मौकरी से हटाने तथ। नए श्रमिको को नौकरी पर लगाने का महत्त्व 
धूर्णो अधिकार रखते हैं। श्रम सधों के गठत से इत जॉबरो तर मध्यस्थों की दाल नहीं 
गल पाती है और उनके भ्रधिकार समाप्त हो जाते हैं। झत वे प्रभावषुर स्थिति को 
रखने के लिए श्रम सघो के बनाने मे बाधा उपस्थित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप 

॥ सुहृढ श्रम सघ का गठन नही हो पाता है । 
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9. श्रमसघों को बाहुल्‍वता (]्णाफ्रालाए ण॑ पए३१९ शीएरंणघ६)--भारतीष 
अ्मसघ आन्दोलन का सुहढ विकास न होने का एक प्रमुख कारण एक ही उद्योग मे 
कई सघो का होना है । इससे श्रमसघो मे आपस में प्रतिस्पर्डों रहती है तथा वे 
श्रमिकों के हितों को पूरा करने मे असमर्थ रहते हैं। भारतीय श्रमसघ अधिनियम, 
926 के अन्तर्गत कोई भी 7 श्रमिक मिलकर श्रमसघ बना सकते हैं। इस प्रावधान 
के कारण कई सघो की स्थापना हुई है हा 

इस प्रकार भारतीय थ्रमसध के उपरोक्त दोप से एक सुहृढ एवं सुसग्रठित 
अमसघ आनदोचन (8 ह0णग्राइ शत जता-णह्भाह५. 77208. एशणा 
३(० एदाप्रशा। ) का प्रादुर्भाच नहीं हो सका है। 

भारत मे श्रम सयवाद के इस दुष्घक से हम यह निष्यर्प निकालते हैं कि बाह्य 
नंतृत्व से राजनीति सघवाद, सघो की बाहुल्‍थता, प्रस्तरसबीय प्रतिस्पर्डा, निम्न 
सदस्यता, दुर्बल वित, कल्याण एवं भ्रन्य सूजनात्मक क्रियाएँ अप्रभावपूर्ण सामूहिक 
सौदाकारी श्रादि दोष उतन्न होते हैं और इसके परिशाभस्‍्वूप भारतीय श्रमसघ इस 
दूषित चक्र में फेंसा हुआ है। अत इस दृपित चक्र को त्तोडने के लिए यह ऋष्णए्यक है कि 
बाह्य नेतृत्व के स्थान पर आन्तरिक नेतृत्व पर जोर दिया जाए । इसके लिए श्रमिक 
वर्ग को शिक्षित करना-पर्ढआ तथा वैधानिक तरीके से बाह्य नेतृत्व पर रोव लगानी 
होगी । 
भारत मे श्रमसघो को सुहृढ बनाने के उपाय 
(४६३५४7९४ 0 शालाशाला] प्र॥घ06 एशाण्रा5 गा [00 ) 

भारतीय श्रमसंध आन्दोलन का सुहृढ एवं सुसगठन करने के लिए हमे कुछ 
उपाय काम मे लेने पडेंगे ४ 28 

श्री वी वो गिरि ने ऐंक सरेद धपसव:आन्‍द अपसच:आन्‍्दोर्लन की भ्रावश्यकत्ता पर बल 
देते हुए लिखा है कि, “श्रमिको के हितो की रक्षा करने तथा उत्पादन के लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिए सुहृढ श्रमसध आन्दोलन तितान्त आवश्यक है। यदि श्रमसघ में 
इन उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता घर हृढता नहीं है तो भारत मे पूर्ण समाजवादी 
भ्रजातस्त्र के आधार पर बनाए जाने वाले औद्योगिक कलेबर की नीति हृढ नही होगी 
और राज्य अपने श्रेष्ठतम ग्रादर्शों के होते हुए भी श्रमिक वे को मौलिक अधिकार 
देने मे ग्रसमर्थ रहेगा ।”४ वर्तमान समय में भारतीय श्रम सघवाद को हृढ करने के 
लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते है-- 

. स्थायी श्रम शक्ति का विकास [70020$9९0॥ णी॑ 4 599९ (द्कत्पा 
#0०९)--भारतीय श्रम सघवाद का सुदृढ विकास करने हेवु पाश्वात्य देशी की तरह 
एक स्थायी ग्ौद्योगिव' श्रम शक्ति का विकास परमावश्यक है। इसके लिए श्रम 
प्रवासिता की विशेषता (थाहाश्वणा ए88:3०८ ० .400०४7) को नियमित व 
नियन्त्रित करना होगा । कार्यों की दशाओ एवं आवास अ्यवस्था में सुधार करना 
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होगा जिससे कि ग्रामीरा क्षेत्र से प्राए श्रमिक स्थायी रूप से औद्योगिक क्षेत्रों मे रहने 
लग जाएँ। मनोरजन के साधनों की व्यवध्या, वाचनालय, पुस्तकालय, विक्त्सा, भर्ती 
की ध्यवस्था में सुधार झांदि के सम्बन्ध थें ठोस बाय करने चाहिए । 

2, श्रमिकों की प्राथिक दशा में सुधार ([ि70शाशा ग £९णाणाएंए 
एवञआएा ण॑॥४०फटक] --श्रमिकों को दरिद्रता तया भिम्न मजदूरी की स्तिति में 
सुधार करने के लिए यह झावश्यक्र है कि श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जाए ! इसके 
साथ ही उन्हे विभिन्न प्रकार के प्रेरणात्मक भुगतान (हएथावए८ रिक्लराथा।) हिए 
जाने चाहिए । इससे श्रक्तिक की ग्राथिक स्थिति में सुधार होने से दें नियमित रूप से 
श्रममंघो वो चन्दी देंगे श्रौर श्रममंघो की वित्तीय स्थिति सुधरने से एक सुहृद थमतथ 
आन्दोलन का विकास हो सकेगा । 

3 प्रसंगठित करने वालो शक्तियों को समाप्त करना (ग्िवरीध्यीशा थे 
छीज्गद्एबाएाह्‌ 7070०) --धर्म, भापा, जाति, रगभेद और वेश-भूपा के वारण 
श्रमिकों में एकता नहीं झा पाती है । इसलिए इन विघदनकारी शक्तियों वो पाप्त 
करने के लिए श्रमिकों में शिक्षा का इसार करता होगा | शिक्षा के कारण अमिक 
एक-दूसरे के निकट श्राने का प्रयास करेंगे । भारत सरवार ने श्रपिको की शिक्षा हेतु 
एक कैसीय बोर्ड की स्थापना सद्‌ 958 से की थी! इसकी जियाम्ो में और प्विक 
वृद्धि करती चाहिए जिससे श्रमिक का मातसिक विकास हो सके । 

4. प्रान्तरिक नेहुत्व ([ए0० ॥&060%#9)--भारतीय श्रम स्वाद के 
सु विकास हैतु यह आहेश्यक है क्रि श्रम्तिको के नेता थ्मिकी मे से ही होने चाहिए 
जयोकि प्रौद्योगिक एव तकनीकी जानकारी के कारण वे ग्रपने मामलों को मालिकी के 
सम्मुल्त अच्छी तरह प्रेश कर सकते हैं। इसके लिए श्रम्रिकों को श्रम तगठन के 
अधिका रियो मे अधिक झगुपात दिया जाना चाहिए तथा विधान द्वारा बाहरी व्यक्तियों 
पर रोक लगाई जानी चाहिए । 

5, कल्याराकारी कार्यों को प्रोत्साहन (श्रिणायणाए० रण फवशिव हल: 
#६४)--भारतीय श्रममथ शिकायत निवारण हथा ग्रौद्योगिक विवादों के विपलारे 
का कार्य करते हैं। एक तरह से लडाकू कार्य (8008 १ 'शदाएहए/ ए्याणय०05) 
हैं । श्रमसधों हो कस्याण॒वारी कार्य जेसे-पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरजने, चिकित्सा, 
छेलगूद आदि करने चाहिए जिससे श्रमिक श्रमसबों मे अधिक रुचि से भाग लें । 

6 एक उद्योग मे एक सघ (096 एफ़ांणा 70 00९ 777809)--श्री वी वी. 
पिरि ने सही ही कहा है कि एक सुहृद क्मसघवाद के लिए श्रमसघो की बाहुल्‍वता 
को कम करता होगा । यह तभी सम्भव है जबकि एक उद्योग में एक से अधिक संघ 
नही होना चाहिए । इससे श्रमसधो वी सामूहिक सौदाकारी मजबूत होगी ! इससे 
श्रमिकों मे एकता होगी तथा श्रमिकों और मालिकों के झापशती सम्बन्ध सधुर होगे 

+, कोर्षों की पर्यौप्तता (सैवेल्यूप४८ए ० परपएतंड)--भारतीय अमसुषो की 
वित्तोय स्थिति कमजोर है वयोकि सदम्यो द्वारा चन्द्र नियमित रूप से नहीं दिया जाता 
है कथा चन्दे वी दर भी बहुत कम है। अत अमसंघ की वित्तीय स्थिति सुहढ करने 
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के लिए वर्तमान चन्दे की दर मे वृद्धि 25 पैसे मासिक से वढाकर । स्पया मासिक 
करना चाहिए और साथ ही घर्दा श्रमिक्रो से नियमित रूप से लिया जाता चाहिए । 
इसके साथ ही आय मे वृद्धि हेतु श्रमसथ की सदस्यता में भी चृद्धि करनी चाहिए । 

इस प्रकार एक सुहढ श्रमसघ की ब्रावश्यकता पर बल देते हुए प्रो भार सी 
सक्सेना ने लिखा है कि, “श्रमिको के हितो की रक्षा करने और उत्पादन के लक्ष्यों 
को पूरा करने के लिए एक सुदृढ धम्सघ आन्दोलन झ्रावश्यक है ।१ 

"सभी कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करने और स्वस्थ श्रम सध के विकास के 
लिए हमें गम्भीर प्रयास करने चाहिए, मिससे कि झद्योगिक शास्ति, श्रमिकों वी 
कार्य कुशलता में वृद्धि और देश में प्रधिक उत्पादन प्राप्त हो सके //£ 


भारत मे नियोक्ताञ्री के संगठन 
(छ॥फ0फ७7४! 07249809 ॥0 [90॥8) 

जिस प्रकार श्रमिक सघ श्रमिकों के हितो की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं 
उसी प्रकार नियीक्ताओ के सगठन बनाते का उद्देश्य नियोक्ताओ्रो के हिंतो की रक्षा 
करना है तथा उनको एकता के सून में वाँधना है जिसके परिणामस्वरूप उनकी 
सामूहिक मौदाकारी शक्ति मजबूत हा पके | श्रमिक्रों के साथ विभिन्न विवादों के 
सम्बन्ध में सामूहिक सौदा कर सकेंगे | 

“|9दी शताब्दी के मध्य जिन चंम्बर ऑफ कामर्स की विभिन्न श्रौद्योगिक 
केन्द्रों में स्थापना की गई, वे प्रमुख रूप से व्यापारिक हितो से सम्बन्धित थी 03 

नियोक्त'ओ के सगठनो के विकास को जानने के लिए यह्‌ झ्रावश्यक है कि 
नियोक्ताग्रो के सगठतो का किस आधार पर विकास किया गया । प्रारम्भिक काल में 
किस प्रकार के समठन बनाए भए। प्रो जी एल श्रीवास्तव (शरण 6 [., 
$0ए4४(७४७) ने नियोक्ताप्रो के सगठतो को तीव वर्गों मे विभाजित किया है । वे 
निम्नलिखित हैं+--- 

(7) व्यापारिक सघ (0०ग्रााधलक्षे 85502075) 

(2) भौद्योगिक सघ [ छातएन्ा्श 25502व्08) 

(3) नियोक्ताग्रो के सच (क्ाछ0)०४ 8&००००5) 

] व्यापारिक सघ((०ए्रशशणंतर &५६००४४०७४)--इन सो वा निर्माण 
व्यापार पर विचार करने वाली सस्थाओं, व्यप्पारियों की सस्थाग्रो, बैक, दूकानदारो 
और अस्‍्य व्यापारियों द्वारा किया गया था । ये सघ विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों मे पाएं 
जाते हैं । 9वी शताब्दी के मध्य में इस प्रकार के सध योरोपीय व्यावसायियों ने 


डकप्शाब, कै €. 4.कऐ०फ 0४0छाशाओ द 50०टव! एक्षक्नत्ट, 9 2 
वछाव, छ 5 
(एजाएब्हठ 0७ 79%. एश5णाएट] १49282702ए ॥0 ॥70॥9, 7962, 9 52 


क्बरडाकाब 0 2 एगोीट्साएट 827847778 & .#50पर 'नैका48९०6वा 
६३005 78 ॥॥93, ए 308 
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कलकत्ता, बम्बई मद्रास कानपुर ब्रादि स्थानों पर बनाएं। सत्‌ 920 में इन सभी 
स॒वो ने मिलकर एक केन्धीय संगठन कौ स्थापना की जिसका नाम एसोसियटेड 
चैम्तसे श्रॉफ इण्डिया एण्ड सीलोन रखा गया । 


भारतीय व्यापारियों ने भी इस प्रकार के सध बनाएं। सन !887 झे 
कलकत्ता म नेशनल चेम्बर ऑफ वॉम्स, संत !907 में बस्वई में इण्डियन चंम्बर 
प्रॉफ कॉमस सन्‌ |900 में कलकत्ता में मारवाड़ी चैम्बर प्रॉफ कॉमर्स ग्रादि सो 
का निर्माण क्रिया । देस की श्रम नीति को इन सघो ने अप्रत्यक्ष र्प से प्रभावित किया। 


2३ श्रौद्योपिफ सघ ([0075प7भ 285500४७(00६)---इत सघो की स्थापना 
उद्योगों के झ्राधार पर की गई । इनका उद्ृश्य सदस्यों के हितो की रक्षा करना तथा 
सरकार से इन उद्योगों में कुछ हूठ प्राप्प करना था । विभिन्न महत्त्वपूर्ण ग्ौद्योगिक 
कंस पर क्षेत्रीय भ्राधार पर इस प्रकार के सब बनाए गए। इनमे बम्बई मिल- 
मालिक सघ (8979939 'शा॥-0जाल७ 8५४०८०707 ) की स्थापना सत्‌ 87$, 
भारतीय चाय सघ सव्‌ 88।, भारतीय टूट मिल सघ 884 अहमदाबाद मिल" 
मालिक सथ 89, भारतीय खान सघ 892 आदि प्रमुख सधों की स्थापना की 
गई। 93। में भारतीयों द्वारा इण्डियन साइनिग फेडरशन की स्थापना की गई। 


प्रथम महायुद्ध (94 8), अ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (॥ , 0) की 
स्थापना तथा भारतीय श्रमसघ अधिनियम 926 प्रादि के कारण व्यक्तिगठ रूप से 
नियीक्ताग्रो द्वारा अपने हितो की रक्षा के लिए एक बेन्द्रीय सगठन की ब्रावश्यकता 
को महसूस किया गया । इसके परिणामस्वरूफ सन्‌ 927 में फेडरेशन ग्रॉफ इण्डियन 
चंम्दर्स प्रॉफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (70८!) की स्थापना की गई । 

3 नियोक्ताप्रो के सघ (]0070॥ ९८७ 85६500॥४7०75)---इनका उ्ू एप 
श्रम समस्पायरों का सामना करना है। इनमे अखिल भारतीय झ्रौद्योगिक नियोक्तात्रो 
का संगठन (/078) जिसे अब अखिल भारतीय नियोक्ताओं का सगठत(207') 
कहा जाता है की स्थापना सन्‌ 923 में की गई। भारत के नियोक्ताग्रो का सम 
(झआगाप्रा0ए्श$ हवट्ाक्षाणा 0 09 07 है!) की स्थापना बम्बई मिल मालिक 
सघ कै सरक्षण मे सन्‌ 933 भे की गई। इनका उद्देश्य श्रमिक समस्याझ्रो का ए 
जुट होहर मुकाबला करना था। इसके साथ ही उद्योग वी प्रभावित करने वाले 
विधाव का साथ देत। अ्श्रवा विरोध करना, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेहत (7.0), 
समितियों ग्रादि म प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्यो को नामजद करना, श्रम और पूंजी 
के बीच मछुर सम्वस्थ स्थापित करना आदि उद्देश्य हैं। सन्‌ !94! में अखिल 
भारतीय निर्माता सघ (500) की स्थापना वी गई । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे देश में योजमा के विकास, ग्रौद्योगीकरण, 
विभिन्न श्रम कानून और अ्रमसथ अत्दोलन आदि द्वत्त्वों ने नियोक्ताग्रो को श्रपने 
सगठन मजबूत करन के लिए प्रोत्माहित क्या है । अब वे श्रम मामलो पर सरकार 
को सलाह भी देते हैं । 
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नियोक्ता सघो की सख्या, श्राय तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार है'-- 








व दिवरण प्रस्तुतकर्ता सच कुल सघ आय (लाख रु) न्यय (लाख रु मे) 
95॥ 47 8 28 73 29 84 
3956 38 49 62 8 24 
१96॥ 305 ॥67 48 30 9 0 
962 4:58 98 43 68 40 74 
966 58 376 84 05 82 70 
4969 469 320 (8) 2737 24 62 
4970 438 330 (8) 60 43 54 99 
497 47 च- )4 48 8275 





उपरोक्त तालिका से तिस्‍्न निष्कर्ष तिकाले जा सकते है-- 


) बुल सघो की सरया मे ।95] से ।970 की अवधि मे निरन्तर वृद्धि 
हुई है । यह वृद्धि 2> ग्रुती से भी ग्रधिक है, लेकिन विवरण प्रस्तुतकर्ता सधो की 
संझता सबे )95 से सन्‌ !969 की अवधि में तिरन्‍्तर वृद्धि होने के पश्चात्‌ इसमे 
गिरावट झाई है ग्लौर [97] मे उत्तनी ही सख्या रह गई जितना कि सन्‌ 95। में 
थी | इसबा कारण यह है कि नियोवता सघो का महन्व कम द्वोता जा रहा है बषोकि 
सभी को श्रप्त अधिनियमों की झनुपालता करनी पडती है । 


2 सन्‌ 95]7 की अवधि में नियोक्‍्ता सघो की भ्राथ मे उतार-चढाव 
भाते हैं तथा सन्‌ 97! भे इनकी आय सन्‌ ॥95 की तुलना मे लगभग आधी रह 
गई है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इनसे महत्त्वपूर्ण कार्य नही किए 
जा सफ्ते हैं । 

3 नियोक्‍ता रुधो मे व्यय मे भी उत्तार चढा4 रहे है तथा सन 95] वी 
तुलना मे सन्‌ 97! मे व्यम आधे से भी कम रह गया है । 

8 तियोक्‍ता सधो के सतू 959 60 की अवधि मे श्रम सरथान शिमला 
द्वारा दिए गए ब्रॉकड़ो के अनुसार इन सधो की आय का 55 5% सदस्थों से चन्दे के 
हप मे भराष्त होते हैं तथा व्यय का 43 6% व्यवस्थापकीय मदो पर खच हो जाता है। 

श्रत हम कह सकते है कि भारतीय नियोक्ताओं के सघ भी आधिक दृष्टिकोण 
से समृद्धिशाली नही कहे जा सकते हैं । 


वर्तमान समय में नियोक्ताओ के सगठनों को तीन स्तरी पर संगठित किया 
जाता है। वे अग्नलिखित हैं।--- 


|. ए०नःव छ००८ त [88007 5६४७६४८०५ 974, 9 57 
2 डॉ मामोरिया व डॉ दशोरा भारतोय श्रम समध्याएँ पृष्ठ 565 
३. 06 80876 एव१ 7 १. ए०05०क्ताटड [३80७6 & छ०९७ फिर 4973, 9 83. 
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[।) स्थानीय सगठन (7.0०2 0/87520075) , 

(2) औद्योगिक सघ ([#00509 55०८क705), 

(3) फैडरेशन (छ&0शक्याणा$) । 

स्थानीय सगठन चैम्बर श्रॉफ कॉमर्स के माध्यम से कार्य करते हैं। इनके 
अन्तर्गत स्थानीय उद्योग आते है। ग्रौद्योगिक सघ भारतीय नियोक्ताग्रो द्वारा सगठित 
सामान्य सगठन हैं। प्रादेशिक उद्योगो के समठन इन झौद्योगिक संगठनों से सम्बद्ध 
होते हैं । शूट सूती वस्त्र, इजीनिरिंग, चाय चीती, सीमेन्ट, कागज आदि उद्योगों 
में इस प्रहार के औद्योगिक सगठत बनाए गए है। इन सघो द्वारा मिलकर इन 
उद्योगों भे कार्य करने वालो को प्रवन्ध के क्षेत्र भे शिक्षण व प्रशिक्षण की सुविधाएं 
प्रदान की हैं । राष्ट्रीय थम भ्रायोग 969 के अनुसार नियोक्ताग्नी के संगठनों की 
बाहुल्‍थता से सामूहिक सौदा करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसप्षिए इन्हे 
एक उद्योग भें एक से श्रधिक सगठनों को मिलाकर एक कर देना चाहिए । इसके 
लिए सयुक्त समितियाँ (079 (0700/(९७४) की स्थापना करनी चाहिए। 

अ्रखिल भारतीय नियोक्ताओं का सगठन (#08) तथा भारत के नियोक्ताग्रो 
का सगम (&77) दोनो सव्‌ 956 में भारतीय नियोक्ताग्ो की परिषद्‌ (00 
० प्रात गरपा0ए८5--९ 4 5 ) में शामिल होते हैं । राष्ट्रीय श्रम झ्रायोग ने 
2८7 8 मे & १4 0 को भी शामिल करने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की है। 

नियोक्तात्रो के राह्रीय स्तर के सगठन न तो श्रम संगठनों के साथ समभौता 
करते हैं भोर न ही वे औद्योगिक सम्बन्धो की समस्या का ग्रध्ययन करते हैं। वे केवल 
धन्तर्राद्रीय श्रम सम्मेलन (॥7.0) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के मार्ग दर्शन हेतु 
लीति निर्धारण का कार्य करते है ॥ 

स्थातीय तथा झ्रौद्योगिक सगठन भ्रौद्योगिक सम्बन्धो को महत्त्वपूर्ण ढंग से 
प्रभावित कर सकते हैं क्योकि वे श्रासाती से अपने सदस्यो तथा श्रमसघों से सम्पर्क 
कर सकते है। इस विभिन्न सगठनों द्वारा सामूहिक सौदाकारी तथा ऐच्सिक 
पच फंसले को प्रोत्साहित करना चाहिए। औद्योगिक सघो द्वारा उद्योग स्तर पर 
अ्मसघो के साथ सामूहिक सौदाकारी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

राष्ट्रीय श्रम झायोग रिपोर्ट, 969 के अनुसार श्रम भ्रवस्ध सम्बन्धों की 
दृष्टि से नियोक्ताप्रो के सगठनों को निम्न कार्य करने चाहिएँ-- 

(१) विभिन्न स्तरो पर सामूहिक सोदाकारी को प्रोत्साहन दिया जाए, 

(2) द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समभौतो को सदस्यों द्वारा पूर्शं रूप से लागू 

करने के कार्य को देखता, 
(3) बिना किसी भेदभाव तथा देरी के सदस्यों द्वारा सभों मजदूरी से 
सम्बन्धित अ्वार्डंस को लागू किया गया, 
(4) माक्तिक्को द्वारा अनुचित श्रम व्यवहारों को समाप्त किया जाएं, 
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भारत मे श्रम सघो के कार्य, सरचना, एवं वित्त नियोक्ताओ के सगठन 69 


(5) सदस्यों द्वारा उत्पादकता तथा औद्योगिक शास्ति के अनुकूल कामिक 
नीतियो को ग्रहण किया जाए, 

(6 ) प्रवन्ध के विवेकीकरणा को प्रोत्साहन देना, 

(7) उद्योग में श्रम की साम्ेदारी, श्रम और प्रबन्ध के हितो को समान 
बताना उद्योग और समाज के उद्देश्यों मे एकता को प्रोत्साहन देने 
आदि विषयों पर नियोक्ताओ्रो को शिक्षा दी जाए, 

(8) श्रम प्रबन्ध सम्बन्धो के क्षेत्र मे सदस्यों के सामूहिक कल्याण के लिए 
प्रशिक्षण, ग्रनुसघान व सदेशवाहन के माध्यम से कार्य करना । 

उपरोक्त कार्य नियोक्ता समठनों द्वारा एऐच्छिक रूप से करने चाहिए । इससे 

उनकी सामूहिक सौदाकारी शक्ति बडेगी और देश मे अच्छे श्रम प्रबन्ध सम्बन्धों को 
प्रोत्साहन मिलेगा । 


सामूहिक सौदाकारी के सिद्धान्त- 
भारत में सामूहिक सौदाकारी को 
प्रोत्साह्ठित करने के उपाय और 
उसकी समस्या 
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किसी भी देश की झ्राथिक प्रगति के लिए श्रौद्योगिक एकता परमावश्यक है । 
ग्रौधोगिक एकता के लिए यह ग्रावश्यक है कि दोनों पक्ष श्रेम्िक ग्रौर नियोत्ता एक 
दूमरे क॑ साथ सहयोग करें प्रौर उनम उद्योग में साकेद्ारी दी भावत्र जाग्रत हो। 
प्रव नियोक्ताप्रो के परप्वरागत्त हृष्टिकोण (7780000॥ &/0000९3) को व्योग 
वर ग्राधुनिक हष्टिकोण अपताना होगा। श्रम्रिक को एक वस्तु न समभकर मातव 
समभता होगा प्रौर औद्योगिव प्रजातत्त की स्थापना के लिए श्रप्तिक्रो को साभेदारी 
के रूप मे स्थान देता होगा | 

अथ (%६४॥ ॥9) -सामूहिक सौदाकारी वी विभिनर विद्वानों ने अलग अलग 
परिभाषाएं दी हैं । 

प्री प्िलध्यो के ग्रनुसार *सापूहिक सौदाकारी एक प्रक्रिया है जिसके ग्रतगत 
श्रम सगठतों और वय्रावकश्षापिक संगठनों के प्रतिनिधि एक समभौते या प्रसबिदे के 
समभौते की प्रयास करने के लिए मिलते हैं जित्तके अत्वंगत क्मचारी भालिक संगठनों 
के सम्बन्ध ग्राति है। 

श्री अ्ग्निहोत्री के प्नुसार सामूहिक सौदाकारी श्रमिकों भर वियोक्तांगो 
की प्रावश्यकताप्रो और उद्दृश्यो को पूति का एक तरीका है जो कि झ्रौद्योगिक समाज 
का एक प्रमुख भाग है।यह वास्तव मे उद्योग मे प्रजातस्त्र के सिद्ध लो तथा 
ब्यवहारो का विस्तार है। * 

प्रों रिचरडंसन के अनुसार जब कई श्रमिक एक सौद्यकारी इकाई के हप में 
एक नियीक्ता अथवा नियोक्ताग्रो के समृह के साथ सम्बन्धित श्रमिकों की रोजेगार की 
दशाझो पर समभौते के उद्देश्य से करार करते हैं । है 
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सामूहिक सोदाकारों के सिद्धान्त गा 


इस प्रकार सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत श्रमिको ग्रौर नियोक्ताओ वे बीच 
हुए लिखित समभौते के करार, प्रशासन, क्रियास्थयत ग्रादि को सम्मिलित किया 
जाता है । 


एक प्रभावपूण सामूहिक सौदाकारी की शर्ते 

(एजाकाएणा$ णि बा शिदिएारट (006७7९९ ऐ383708) 
श्रौद्योगिक विवादी को निपटाने तथा श्रम के हितों की रक्षा के लिए मामूहिक 

सौदाकारी एक महत्त्वपुणा तरीका है। लेकिन इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 

निम्तलिखित पूर्व शर्तें (छ०८९७७६४७) होता आवश्यक है 7 


! सामूहिक सौदाकारी की सफलता की पहली शर्ते एक सुदृह एवं सुसगठित 
प्रमप्व का होना है । इस श्रमत्घ को मान्यता भी मिलती चाहिए । यही कारण है 
कि एक भारत जैसे विक/सशील देश में सामुहिक सौदाकारी कमजोर एव असगढित 
श्रमसघ दे कारण सफल नही हो रही है । 

2 एक्र प्रगतिशील एवं सुहृढ प्रवन्ध होना चाहिए । इसे अपने उत्तरदायित्वों 
और व्यवप्ताथ के मालिको, श्रमिक्रों उपभोक्ताओं और देश के प्रत्ति अपने वत्तंव्यो वे 
प्रति सजग होना चाहिए | 

3 आधारभूत उद्देश्यों तथा धारस्परिक प्रधिकारो और कर्त्तव्यों पर दोनों 
पक्ष एकमत होने चाहिए । 

4 जहाँ एक ही कम्पनी मे कई इकाइयाँ है वहाँ स्थानीम प्रबन्ध को क्षत्ता 
की सुपुदंगी कर देनी चाहिए । इससे स्थानीय इकाइयों का भी सहयोग मिलगा तथा 
उनव कार्यभार भी बेंट जाएगा । 

5 औदयोगिक समस्या के निवारण हेतु तथ्यो की जाँच करने की विचारधारा 
तथा नए तरीकों की झपताते की इच्छा होता झ्रावश्यक है | इसके अस्तर्भत कार्य एव 
गति का श्रध्ययन कार्यभार का प्रमादीकरण, पदोन्नति आदि आते है । इन १र दोनो 
पक्ष राजी होने चाहिए । 
सापूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया 
(2700०5$ ० (0॥6८0९6 888थाग्रा[? 


सामूहिक सौदाकारी किस प्रकार होती है । इसके विषय मे जानने के लिए 
इस प्रक्रिया की विभिन्‍न अवस्याग्रो को जानना आवश्यक है ! यह प्रक्रिया एक जटिल 
लेकिन रुचिपूर्श प्रक्रिया है । 
प्रो फ्लिप्पो के अनुसार, स'मूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया की कुछ प्रमुख 
क्रियाएँ तथा कार्यवाही की अ्रवस्थाएँ निम्नलिखित हैं? -- 
, पूर्व करार अवस्था (27९ 7९8०686000 0॥85९)--श्रम सघ अपने सदर्स्यो 
की कार्य की दशाओ्री तथा उनके हितों के सरक्षणा की एक सस्यथा हैं। कम्पनी को 
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72 औद्योगिक सावन्ध 


प्रभावपूरों सौरे के लिए धमसपों से समय पर पूर्ण उत्साह, शक्ति एवं कुशलता से 
मिलना चाहिए । यह प्रथम अवस्था भहृत््वपर्णा है। जब किसी भी श्रम मामते पर 
लिखित मे हस्ताक्षर हो जाते हैं तब दूमरे मामले के लिए पूर्व-ऋरार अवस्था शुरू हो 
जाती है। मजदूरी, कार्य के घण्टे पेशव, छुटिट्याँ प्रौर प्रारिश्रमिक के विभिन्न परकारों 
के सम्बन्ध मे प्रबन्यकों को सही आँकड़े एकम्रित करके रखते चाहिए । यदि श्रमसप 
औद्योगिक संघ है तो इसकी सामूहिक सौदाकारी कम होती है जबकि क्रफ्ट यूनियन 
की सोदाकारी शक्ति सुहृढ होती है ) सामुहिक सौदाकारी प्रवन्थ की भाँति एक का 
हैं | लेकिन यह एक कला भी है जिसे अध्ययन तथा तैयारी द्वारा खुधाराजा 
सकता है ! 

2 करारकर्तता (ए०९०४४(०८७)--सापूहिक सौदाकारी में कराए करे वाली 
में प्रवन्धक पक्ष की ओर से कोई भी व्यत्रित हो सकता । वह ओोधोगिक स्दाब 
निर्देशक, उत्पादन विभाग क्षा प्रध्यक्ष श्र अधिकारी आदि कोई भी हो सवा है। 
करारवर्त्ताओं को सफल करार हेतु कार्य की दशाग्रो प्रौर प्रबन्ध श्रमिक के 
भूतकालीन सम्बस्थों की पर्याप्त एवं हस्य पूर्णो जानकारी होना आवश्यक है । 

श्रमसध की झ्ौर से स्थानीय संभो के प्रतिनिधि भाग लेते चाहिए। मे 
महृत्त्वपूर्ण श्रम मामला है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के सघ के प्रतिनिधि भाग तने 
घबते हैं । पाश्चात्य देशों में ये करारकर्त्ता सौदारादी और करार की कला में विशेष 
होते है भौर पूर्णा समय के होते है । 

3 सोदाकारी को ब्यूह रचना (9#थ्छ) रण फ्नहभंगा।8) “57 
समस्या्रो को सौदाकारी प्रक्रिया से ही दूर किया जा सकता है । सौदाफारी में दिता 
व लेता' (06 क70 प»05) की विचारधारा सम्मितित होती है। श्रमिक अपनी 
माँगी को मनवाते हैं जबकि मालिक उतकी माँगें मस्जूर करते है। सौदाकारो बह 
रचता वह तीति है जिसके अस्त जिस आधार पर सौदाकारी के समभौते पर 
हस्ताक्षर किए जाते हैं ! सौदाछारी मेज (24078 प४0०) पर किस अकार 
की कार्यवाही की जानी चाहिए। किसी श्रम सघ की माँयो हेतु अधिकतम छूट की 
सीमा वा निर्धारण के सम्बन्ध से मुख्य करारकर्त्ताओं मे सहमति होती चाहिए । 

श्रमसष पदोन्नति स्थानान्तरण, कार्य मे परिवर्तन तथा प्रन्य निणयों के लागू 
करने हेतु दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति हेतु छूट श्राप्त करने का प्रयात्त करते 
हैं। समभौते को लागू करने का उत्तरदायित्व प्रवन्धकों का है ! प्रबन्धको को 
श्रमिकों द्वारा हडवाल करने के विषय में डरना वही चाहिए । 

4. सौदाकारी की कुशलता (वब्अला० रण अिश्ञाइभाएए॥8)--वागृहिक 
सोदाकारी की प्रक्रिया के अन्तगेंत एक दुसरे पक्ष को गुमराह करने की क्रिया एव 
कुशलता ग्राती है । श्रमिकों द्वारा जो माँगें रखी जाती हैं वे वढा-चढाकर रखी जाती 
हैं जिससे कम-से-कम मांगें स्वीकृत होने पर भी भ्धिक माँयें मन्‍््वर हो जाती हैं। 
पवन्धकों को भी सौदाकारी शुरू करने के समय श्रमसघों की याँगों को ध्यान म्ने 
रखना चाहिए जिससे समझौता करते समय ध्यान रखा जा सके । 
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5. समभौता (0७३०७) --श्रमप्रवच्ध सममोते के साध्यम से प्रबन्ध और 
श्रम के सम्बन्धी को नियमित किया जाता है। जब दोनो पक्षों द्वारा सोदाकारी 
प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उस समय सपझोठा हो जाता है । यह समझौता दो-तीन 
वर्ष तक चलता है । समभोते पर हस्ताक्षर करने पर ही पोदाकारी प्रमाष्त नहीं हों 
जाती है, बल्कि ग्रन्य भामज्ो पर सौदाकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सममभोते 
विभिन्न विषम पर किए या सकते है जैसे संघ की सुरक्षा, शिकायत निवारण, 
पदोक्नति, स्थानास्तरण, मजदूरी, कार्ये को दशाएँ, झ्रादि 
सामूहिक सौदाकारी की आवश्यकता 
(3686 0 (०॥९९ए७ ऐड) 


प्री थ्रीवास्तव के अनुसार सामुहिक रौदाकारी की प्रावश्यकता विम्त भ्राघारो 
पर की जाती है? -- 


] व्यवितगत श्रमिक द्वारा व्यक्तिगत स्ोदाकारों के अस्त श्षम की पिभिश्न 
विशेषता के कारण निम्न दज्ाएं स्वीकृत कर सकता है गौर इसके परिशामस्वरप 
पारिश्रमिक को सामान्य दर निम्त हो सकठी हे ! श्रम की गतिशीलता कम होती है, 
बह साभ्ाजिक एवं घामिक तस्वो से प्रतावित होते के कारण एक ही स्थान मे कार्य 
करता रहता है ग्रौर इसके गरिसामस्वरूप व्यवितगत सौदाकारी से शोपण होता है । 
इससे बचाने के लिए सापूहिंकर सौदाकारी वी आवश्यकता है। 


4 शोच्न का करने वाले श्रमिकों द्वारा कम मजदूरी शवीकार की जा सकती 
है भर इसके परिशामत्वहप सामान्य मजदूरी दर कम हो जाने पे श्रमिकों की 


प्रागदगी भी पद जाती है। इसलिए श्रामदती का केचा स्तर बनाए रखने हेतु 
सापुहिक सौदाकारी आवश्यक है । 


3 एक या दो तियोकताओ की एकाजिकारी प्रवृत्ति के कारण श्रम को माँग 
प्र नियख्रण करके श्रमिकों का शोषण डिया जाता है । श्रसिकों को इस शोषण से 


दचाने तथा मालिकों की एकाबिकारी प्रवृत्ति को सभाष्त करने हेतु सामूहिक 
सौदाकारी भावश्यक है । 


4 मजदूरी का तिर्थारिण बाजार को माँग एड पू्ति की शक्तियों के द्वारा 
क्थि( था सकता है, लेकित इसके मतिरिवत पन्य मायले ऊछे कार्य की दर्शाएँ, अ्भिको 
के स्वास्थ्य एव छुरक्षा, विवेशफरण आ्रादि को व्यत्तिगत निशुंयों हरा छगू किया 
जाता है। इसलिए सामूहिक सौदाकारी आवश्यक है | 


5 सामूहिक सौदाकारी इद्लिए भी आ्रावश्यक है कि श्रमिकों को उद्योग के 


प्रबन्ध एवं कार्य में भागीदारी दी जाए। इससे श्रमिक सल्तुष्ट होगे तथा महत्त्वपूर्ण 
श्रम मामलो को प्रमादित कर सकेंगे । 


६. #ला्पक्ाव 6 5. , एज[ुलटएएड वहइफपाड भाव 430007 इा१8०७/९7१ एडब- 
065 09 569, ७. , 
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6 उत्पादन को निरन्तर रूप से बनाए रखने के लिए दोनों पंक्षो का सहयोग 
एवं एकता ग्रावश्यक् है । यह सामूहिक सोदाकारी के माध्यम से प्राप्त किया जा 
सकता है। 

7 श्रमिक के वस्तुवादी दृष्टिकोश ([(0ग्राण्म००ाए &एए7००थी) के स्थाव 
पर मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण (म्रण्याक्षा ह८ात0ा$ 897702०॥) अपनाना 
आवश्यक है । श्रम को भ्रव मानवीय साधन समझा जाने लगा है और उसके साथ 
मानवीय व्यवहार करने हेतु सामूहिक सौदाकारी ग्रावश्यक है । 
सामूहिक सौदाकारी के सिद्धान्त 
(शा।एफ्68 06 0ण०6लाए८ छेए॥॥8) 

प्रो चैम्बरलेत ने सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया के प्रत्तगंत निम्न सिद्धास्तों का 
विवरण दिया है-- 

] सामूहिक स्रौदाकारी प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी भाग लेने वालों को पूर् 
जानकारी एव स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। विभिन्न शिकायतों के प्रखाध में 
प्रपनाए गए विधान, प्रतिनिश्चियों के नियुक्त करने का तरीका, विभिन्न कदम ग्रौर 
समय सीमा भ्रादि का प्रत्येक श्रमिक को पूर्ण ज्ञान होता चाहिए। 

2 सामूहिक सौदाकारी के भ्रन्तर्गत काम मे आने वाल्ली शिकायत पढ़हि को 
बनाए रखना चाहिए । इससे कार्य मे निरम्तरता बनाई रखी जा सकेगी । 

3 प्ामूहिंक सौदाकारी के अस्दगंत की गई शिकायतों का निवारण देरी से 
नही किया जाता चाहिए | इसके लिए शीघ्र निर्णेय लिए जाने चाहिए प्रन्यथां 
श्रमिकों का विश्वास इस प्रक्रिया से हट जाएगा। 

4 सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया के श्रन्तगत जिन शिकायतों का विवारण 
किया जाता है उस प्रणाली को लागू करना चाहिए शोर उस पर प्रतिरोध रखता 
होगा ग्न्यथा श्रमिक का विश्वास समाप्त हो जाएगा | अत इस पद्धति के गस्तगंत 
अधिक अपील करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए । 

5 सामूहिक सौदाकारी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को व्य्कितगंत हाि 
नही होती चाहिए क्योकि वे कार्यालय सम्बन्धी कायये भी करते है । 

6 श्रमिकों को यह आशएवासन मिलना चाहिए कि इस प्रत्रिया के अस्तर्भत 
उनको न्याय मिलेगा । अन्यथा यह पद्धति सफल नही हो सकेगी । 
भारत में सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन देने के उपाय 

(/९४७४॥7९६ ६0 शिा20ए/486 (206जराए2 
उक्चाह्आाधा है का ह0॥9) 

'मारत एक विकासशील देश है । यहाँ पर औद्योगिक श्रमिक पाश्याज् चेशे 
की आँति स्थाई रूप से औद्योगिक क्षैत्रो मे निवास नही करते हैं। श्रमसघ आन्दोलन 
का विकास भी सुदृढ एवं सुसगठित आधारो पर नही हो पाया है ! भारतीय श्रमिक 


3. 5#क्रावा7, 6 7. एजील्टएड छ्वडभाड़ शाएँ [40007 १शशा3_णाढां ९0॥- 
०88 0 [0073, 9 27 
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अज्ञानी, अशिक्षित और छंढिवादी हैं। इसलिए उनका शोपश मालिकों द्वारा तथा 
बाहरी नेतृत्व के द्वारा किया जाता हैं। श्रमसधों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ नहीं हैं 
तथा श्रमस॒प्‌ विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध है। इन सभी कमियो के कारश 
हमारे देश मे सामूहिक सौंदुकारी को प्रभावपूर्ण तरीके से लाग्रू मही किया जा 
सकता है और भ ही इसको पूर्ण सफलता मिल सकी है। भ्रत भारत में सामूहिक 
सौदाकारी शक्ति की प्रोत्साहित करने के लिए निम्व उपाय काम मे लेने चाहिएं-- 


3. एक सुदृढ़ एवं सुसुगठित श्रमसध का चनिर्माश--भारतोय श्रमस््र 
भ्रान्दोलन का विकास तीज गति से हुआ है लेकित पाश्चात्य देशों की भाँति यह सुहृद 
एव सुश्तमठित नही है ! इसके लिए हमे श्रमिकों के कार्यों एवं झ्रावात्त की दशाप्रों में 
सुधार कश्ना होगा । धमिको को मनोरजन, वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सा, प्रादि 
की सुविधाएँ दी जाएगी । इसके एरिण्यामस्वरूप वे औद्योगिक क्षेत्रो की और प्रधिक 
आकर्षित होगे । शिक्षा का प्रसार करवा होगा जिससे कि श्रमिक अपने अधिकारों 
प्रौर उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह समझ सके । इसके साथ ही अनुश।सन सहिता, 
958 (००७ 0 9890/0०, ॥958) भें दिए गए श्रमत्थ की मान्यता की 
कमसौदियी को अ्रभावपूर्ण ढग से लागू करना चाहिए । इसके स्राथ ही भारतीय श्रमसघ 
अधिनियम, !926 में सशोधन करके श्रम सो को अनिवार्य मःम्यता देने का प्रावधान 
रखना चाहिए । बाह्य तेतृत्व पर वैघानिक झाधार पर रोक लगाकर श्रमसधो भे 
प्रान्वरिक नेतृत्व वो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इससे हमारे देश मे एक सुदृढ़ 
एवं सग्रठित श्रम्रसध प्रान्दोलन का प्रादुर्भाव होगा । 

2 एक प्रगृतिशोल झोर मुददढ प्रन्‍रध का होना (छंाआंथाल्ह वे 8 शिण- 
;089॥7० शाप 50ण5 शक्षावहशाशा) --प्रबन्धको को परम्परागत विवारधारा 
जिम़के भ्रन्तर्गत श्रमिक को नौकरी में लगाकर उसे तुस्न्त हृठाया (सा क्या 
#॥6 8997020॥) जाता था । उस्त ृष्ठिकौश के स्थान पर एक प्रमतिशील प्रबन्धक 
के रूप मे कार्य करना है । प्रवस्ध्रो को श्रप्तिको को उद्योग में भागीदार समझता 
धाहिए । श्रौध्ोगिक प्रजातस्त्र हेतु उसे प्रबन्ध ते सहभाभिता दी जानी चाहिए । 
प्राचीन प्रबन्धक अपने लाभ को अधिकतम करने का डद्वेश्य रखते थे। लेकिन 
प्राधुनिक प्रबस्थक के उत्तरदायिखों और करेंब्यो मे वृद्धि हो गई है । उसे, श्रपणृ 
निनी हित ही नही देखता है बालक उसे व्यवसाय के मालिको, श्रमिकों, डपभोक्ताओ 
प्रौर राष्ट्र के प्रति श्रपत्रे उत्तरदायित्वों भौर कत्तेव्यो के प्रति सचेत रहना चाहिए) 
इस दिचारखएण, के परिएर्लरूए देख ने एक प्रताश्तिशीर एच छुदद प्रचन्यको। का 
विक्रात होगा और इसी के आधार पर सामूहिक सौदाकारों को प्रक्तिय को सफलता 
मिल सकेगी । 

3. एकता एवं पारस्परिक सहयोग ((फक्रणांफोए भाप ियाए॥/ 0०- 
ण/शआ००) --एक भ्रभ्नावपूर्ों सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक 
है कि दोनो पन्नों के निश्चित उद्देश्य होने चाहिए और इनको सबके उद्देश्य समझना 
चाहिए । दोनो ही पक्षों द्वारा शान्ति और अनुशासन बनाए रखने, कार्य के तरीकों 
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व दशात्रो में सुधार, कर्मचारियों को आय मे वृद्धि के साथ साथ उद्योग के लाभ मे 
वृद्धि करना ग्रादि उद्देश्यो को समान उद्देश्य समझना चाहिए। दोनो पक्षों मे 
श्राघारभूत उद्देश्यों पर एकमत होता चाहिए । इसके साथ ही दोनो पक्षों पारस्परिक 
अधिकारों तथा कत्तेंग्यो को मान्यता दी जानी चाहिए । एक दूसरे के अधिकारों तथा 
कर्तव्यों का झादर करना चाहिए । 

4 सत्ता को सुपुई करना (78८४भाँगा ग॑ हैप्रिणा५5 )-+जिस प्रकार 
प्रबन्ध वी सफलता के लिए सत्ता की सुपुर्दगी धावश्यक है उसी प्रकार यह सामूहिक 
सौदाकारी प्रक्रिया की सफलता के लिए भी आवश्यक्र है। सोदाक्ारी मेज 
(8क84708 प्नण०) पर बैठने वाले दोनो पक्षो के प्रतिनिधियों को समभौवो 
पर करार बरने के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार होने चाहिए झौर इन प्रधिकारों का 
सबक्रो ज्ञान होना चाहिए । इसके साथ ही आपस में एक दूसरे के अधिकारी का 
आदर भी क्रिया जाना चाहिए तथा दूसरे पक्ष के सम कौता करन वालो मे विशात 
भी होता चाहिए । दोनो पक्षो मे सामूहिक ग्रादर तथा विश्वास के प्रभाव में सा्गूहिक 
सोदाकारी प्रभावपूर्ण नही हो सकती है । 

5. तथ्य प्रन्वेषण विचारधारा की स्वीकृति (#००छ.आा८र्ण जि 
ह्ग्राह08 89/7०००॥) --दोनो पक्षों द्वारा सामूहिक सौदाकारी के ग्रन्तगंत न बैंवल 
लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए बल्कि औद्योगिक समस्‍्याग्री को 
सन्तोपभ्रद ढंग से निपटने के तरीको को ढूँढना चाहिए। सामूहिक सौदाकारी मे 
लड़ने के दृष्टिकोण के स्थान पर समस्या हल का दृष्टिकोण अपनाया जाता चाहिए। 
विभिन्न प्रकार के नए तरीको ज॑से नौकरी मूल्यांकन, कार्य एवं गति अध्ययन, 
विवेकीकरण ग्रादि को लागू करने की इच्छा होनी भाहिए । कार्यभार के प्रमापीकरण। 
पदोन्नति, प्रेरणात्मक यौजनाश्रो आदि को लागू करने हेतु भी दोनों पक्ष सहमत 
होने चाहिए । 
भारत मे सामूहिक सौदाकारी की समस्या 
(?०ाथा ० (0॥6०ए९ फ्रेआइशाशगड़ ॥ [704 

श्री एन एम लीौखाण्डे के नेतृत्व में सर्वप्रथम सत्‌ 7884 में कारखाना 
श्रमिकों की एक सभा सामूहिक प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाई गई थी और 
कारखाना ग्रायोग के सम्मुख स्मरणा-पत्र पेश किया गया भा। प्रथम महाबुद 
(94 !8) के समय कामकरार हिंतवर्द्धक सभा ने कार्य की दशाग्रो में सुधार 
करने और ब्रिटिश शासन का युद्ध मे साथ देने के लिए सभी के सहयोग पर जोर 
दिया गया था । युद्धोपरास्त श्रम्रिफों की बढती हुई ग्राथिक कठियाइयो, रूसी क्रान्ति 
राष्ट्रीय प्रास्दोलन, अन्तर्राद्रीय श्रम सगठव की स्थापना अखिल भारतीय श्रमसथ 
कांग्रेस (“था 70), भारतीय सैनिकों का विदेशो से प्राप्त अनुभव आदि तत्वों से 
भारतीय श्रमंसघ के विकास मे महत्त्वपूर्ण प्रगति हुईं। सब 920 मे सर्वप्रथम 
अ्रहमदाबाद की सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों मोर मालिको के बीच श्रम प्रब्ध 
सम्बन्धो के नियमन हेतु सामूहिक सोदाकारी सम्पन्न हुई। यह देश भर में सबसे 
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पहला उदाहरण था । लेकिन प्रागे आते वाले कुछ वर्षों मे इस क्षेत्र मे बोई प्रगति 
नहीं हुई । सव्‌ 926 भे भारतीय श्रमसच अधिनियण ([5080 पृ७6ढ [05 
०५ ० 926) के झन्तगेंत श्रम सघो को सामूहिक सौदाकारी के प्रधिकार 
प्राप्त हुए 
व्यापार विवाद अधिनियम 929 (प्राब्घए४ 9कछ्रण€5 #ैण एी 929) 
के ग्ल्तगेत भी सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन मिला । बम्बई ग्रौद्योगिव विवाद 
अधिवियम, 934, श्रौद्योगिक विवाद प्रधितियम ! 947, वम्बई ग्रौद्योगिक सम्बन्ध 
अधितियम 946 और मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्दन्ध ग्रधितियण, 960 प्रादि 
विभिन्न कानूदन प्रावधानों के कारण हमारे देश में श्रम प्रौर प्रवस्धकों के पारस्परिक 
हिंतो पर विचार-विमर्श को सुविधा प्रदान बी गई | इससे सामूहिक सौदाकारी को 
प्रोत्साहन मिला । इनके अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक उपायो के माध्यम से भी सामूहिक 
सौदाकारी के विक्रास में सहायता मिनी है। उदाहरणा्थे --जिपक्षीय सम्मेलन, गयुक्त 
परामशश मण्डल, औद्योगिक समितियाँ, उत्पादन समितियाँ झ्रादि । 
भारतोय श्रम सम्मेलन द्वारा अनुशासन सहिता तथा आचररा सहित तैयार 
की ॥ई । अनुशासन सहिता, 958 (0०6७ ०( 09906, 958) द्वारा दोनो 
पक्षो द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार नहीं अपनाए जाएँगे तथा उद्योग मे प्रनुशासन 
बनाया रखा जा सक्रैगा । यह दोनो पक्षो द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रपवाया गया है । 
इसके क्रियाल्वयन हेतु केर्रीय तथा राज्य स्तरों पर क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना 
को गई है, जिसके ग्रन्तर्गत शिक्रायत निवारण पद्धति श्रमिकों से परामर्ण करके 
तेयार की जाएगी ! इससे सामूहिक सौदाकारी के विकाप् में सहायता मिली है । 
इसके साथ ही उद्योगों में श्रमिको को प्रवन्ध में सहभागिता (?श्वातलएाता वा 
॥४७04807शा।) दी गई है। इसके लिए सयुक्त परिषदों (॥070 (०फा०5) मे 
अमिक्रों के प्रतिनिधि भी लिए जाते है। आचार सहिता, 4958 (0०१९ ० 
(०7४४० 8958) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के चारो प्रमुख सगठनी (परछ९, 
#पए८, प्लाध$, एाएट)] ने देश मे श्रम संगठनों के सुरढ विकास हेतु तथा 
परापसी प्रतिस्पर्दा रोकने के लिए एक ऐच्छिक आचार संहिता को स्वीकार किया 
है । इससे श्रमसघो मे एकता को प्रीत्साहन मिलेगा जिसके परिश्ामस्वरूप सामूहिक 
धौदाकारी हेतु भ्रावश्यक झत्ते पूरी हो सकेगो । भारतीोग्र श्रम सम्मेलन द्वारा शिकायत 
पद्धति ग्रौर स्त्रायी आदेश (80॥808 076७७) के नमूते तैयार किए गए है। 
यह भी पारस्परिक हितो की रक्षा करते हैं तथा इनके क्रियान्वयन में पारस्परिक 
सहयोग तथा आपसी विचार-विमर्श से सामूहिक सौदाकारी को बढावा मिलता है । 
सामूहिक सौदाकारी की सफलता के लिए श्रमिको तथा नियोजको के सगठनों 
की सुहृढ होना परमावश्यक है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे इस पर जोर दिया गया 
था। हमारे देश मे सर॒952 से कुछ उद्योगो में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तरों पर 
सामूहिक समभोते सम्पन्न हुए हैं | भारत के नियोजको के संगम (एआफएजलछ 
९९४07 ० [709) के एक सर्वेक्षख के अनुसार सनू 956-60 की भ्रवदि 
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मे हुए विभिन्न श्रौद्योगिक दिवादो का सामूहिक समभौठो दरार निपदाने का प्रतिशत 
प्रध्ययन के अन्तर्गं लिए गए उद्योगो मे 32 और 49 के बीच था ।? 

भारत में जितने भी सामूहिक समझौते सम्पन्त हुए उनमे कुछ ऐच्चिक 
समभौते थे, कुछ ऐच्डिक-अनिवार्थ समझौते थे और कुछ सममौतो को वाबूत का 
दर्जा दिया गया था। ऐच्छिक समभौतों के प्रन्तर्गत प्रत्यक्ष रूर से दोनों पक्ष करार 
कर लेते हैं तथा ऐच्ड्िक रूप से इन्हे लागू कर देते है। ऐच्छिक प्रनिवार्य समभौते वे 
है जितके भ्र्तर्गत समभौता अ्रधिकारी के सम्मुख दोनो पक्षो द्वास कयर क्या जाता 
है भ्रौर उस्ते तिपटाया जाता है। औद्योगिक अधिकरणों (700507े 7०४5) 
के सम्मुख जव दोनो पक्षों द्वारा अपने विचार रखे जाते हैं श्रौर फिर स्यायातय द्वारा 
निर्णय देकर समभोता कराया जाता है । 

हमारे देश मे ्रधिकाँश सामूहिक गमझौते सयन्त्र स्तर (था: |०४४) पर 
हुए हैं फिर भी कुछ महत््वपूण प्ौद्योगिक केस्द्रो जैसे वस्थरई और ग्रहमदाबाद मे सूती 
वस्त्र उद्योग के ग्रस्तर्गत उद्योग स्तर पर सामूहिक सममौते । कुछ रहत्पूर्ण 
सामूहिक समझौते निम्नलिखित है*-- ० पड इब 

सवप्रथम महात्मा गाँधी वी प्रैरणा से सामूहिक समभौता सब 920 भ्ने 
अहमदाबाद सूती वस्त उद्योग क्रे नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सम्पन्न हुआ । 
भर 952 में अहमदाबाद मिच मालिक संघ तथा सूती वस्त्र थ्रमसघ के बीच सभी 
विवादों को निपटा हेतु ऐच्डिक पच फैसला स्वीकार किया गया जिसका तवीदी 
करण सतु !955 में जिया गया। इसके अन्तर्गत बोतेस संमृभौत को थींगू किया 
गया था। संत 955$ में बाठा शू क० लि० तथा बाठा मग्दूर सभ के बीच 
ताल्ाबन्दी और हृश्ताल, रोजगार को दशाएँ ग्रादि के सम्बन्ध में समभोता हुआ । 
सत्‌ 4956 में बीनस के सम्बन्ध मे समकौता वस्त्रई मिल मालिक संघ झौर राष्ट्रीय 
मिल मजदूर सघ के बीच सम्तन्न हुमा । ऐसा ही बोनस समभौता बागान श्रमिकों 
के इतिहास में उत्तरी बगाल और असम के बागात श्रमित्री तथा मालिकों के बीच 
सम्पन्न हुआ । श्री खण्डू भाई देयाई के हस्तक्षेप से यह समभौता सम्पन्न हुआ | इससे 
8 लाख श्रमिकों को 6 करोड रुपयो के रूप मे बोनस सिला । सबे !95 मे श्रमिकों 
प्रौर प्रबन्धको के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन मे विवेकीकरश झौर ब्न्य मांसलो 
(एक्ागाश।ब्ब00 20 464 ४४5) पर दिल्‍ली समझौता (एथाा 
/8702॥८०॥). हुआ्ला । यह एक राष्ट्रीम्र स्तर का समझौता था। सब्‌ 957 मे 
दूसरा राष्ट्रीय स्तर का समझौता बोनस पर भारतीय चाय संघ ग्रौर भारतीय 
चाय बागात सध तथा इण्टक व हिन्द मजदूर सभा के बीच सम्पन्न हुआ। इसी 
वर्ष उद्योग झ्तर पर बोनस के व्रियय में बस्बई में रेशम एवं कत्ता रेशम मिल 
सघ तथा मिल मजदूर सभा के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआा। इसके अन्तगंत 
प्व्‌ 955 से 957 तक के तीन वर्षों हैठु !0 दिन की मजदूरी के बराबर बोनस 
दिया जाना तय हुआ |? सन्‌ 4957 मं दाम आयरन स्टील क० (7800) तथा 
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टाटा मजदूर सघ (४8 ज़जात्थ्» एग०॥) के वीच श्रमिकों हा उन्नति तथा 
उत्पादन मे वृद्धि हेतु समकोता किया गया । प्रन्य महत्त्वपूर्ण सामुहिक समझौतों मे 
सब्‌ 956 वा मोदी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कृ०लि०, मोदीनगर (उत्तर प्रदेण ) 
और मिल कमचारी सघ के बीच का समभौता, सन्‌ 956 का नेशनल न्यूज़ प्रिन्ट 
एण्ड पेपर भिल्स लि० नेपानगर्‌ और कर्मचारियों के दीच हुआ समभौता, सव्‌ 956 
का इण्डियन एल्युमितियम कण्लि०, बेल्‌र एवं इसके श्रमिकों के बीच हुआ सम भोता 
आदि प्रमुख हैं। सन्‌ [97। में भारत के तियोक्ताओं के सगम (थिाए0%९$ 
एरतधभा०ा ० 004) के सदस्यों ने कुछ विषयों पर सामूहिक समभौत किए है। 
ये विषय मजदूरी, रोजगार की दशाएँ कार्प की दशाएँ श्रम प्रबन्ध सस्वस्ध, पन्‍्य 
लाभ, शिकायत निवारण प्रक्रिया ग्रादि है भर 


हाल ही मे स्पात उद्योग में भी श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में एक सामूहिक 
समभौता 30 जुलाई 975 को सम्पत हुआ है। इस विवाद पर समभौते के पूर्व के 
0 महिनो तक रस्साक्रसी हो रही थी लेकिन ग्रस्तते यह समभौता हो गया जो कि 
एक महत्त्वपूर्ण भूमिका के छूप मे सामूहिक सतौदाकारी का मार्ग प्रशस्त करेगा 2 

भूतपूर्व राष्रपति श्री वी दी गिरि ने भी विभिन्न प्रमुख उद्योगों मे सरकार 
की सहायता से उत्पादन बढाने हैतु समझौता पेनल ((०॥०७॥७४७०७॥ ?८४७४) 
तैयार करने का कान दिया है जिससे कि श्रमिकों में प्रापसी सहयोग एवं सदृभावना 
का विकाप्त हो सके । इससे दोर्नी पक्षों के मतभेदो मे कमी होगी श्र इसके परिणाम- 
स्वह्ष्प उत्तादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी ।2 

8 मार्च, [976 को बागान उद्योग हेतु श्रमिको श्रोर मालिको के बराबर 
2 सदस्यों की एक द्विपक्षीय समिति की स्थापना की है जो कि सामूहिक सौदाकारी 
को प्रोत्साहन देगी। इस प्रकार सामूहिक सौदाकारी औद्योगिक प्रजातन्त्र का एक महत्त्व- 
पूर्ण ग्रग बन गया है । विकसित देशी में सामूहिक सौदाऋरी को एक राष्ट्रीय नीति 
माना जाता है तथा वहाँ इसके अ्रतिरिक्त कोई विकल्प नही है जिसके माध्यम से श्रम 
प्रबन्ध सम्बन्धो को नियमित तथा नियन्त्रित क्रिया जा सके । इन देशों मे एक प्रभावपुण 
सामूहिक सौदाकारी की आवश्यक शर्त विद्यमान है, लेकिन भारत जैसे विकासशील 
देश में ये दशाएँ नही मिलती है। इसके परिणामस्वरूप सामूहिक सौदाकारी का पूर्ण 
विकास नही हुमा है। फिर भी भारत सरकार के अथक्‌ प्रयत्नो द्वारा इसके विकास 
को प्रोत्साहन मिला है। भारत सरकार द्वारा श्रमिको की शिक्षा, प्रबन्ध से श्रमिको 
की सहभागिता, अनुशासन सहिता भर ग्राच्रण सहिता, श्रम मालिक समितियाँ, 
संयुक्त परिपदें, शिक्रायत निवारण पद्धति, स्थायी आदेशी के नपूने श्रादि की व्यवस्था 
की गई है जिससे सामुहिक सौदाकारों के विकास में सहायता मिली है। इनके 
अतिरिक्त ठिपक्षीय समितियाँ, त्रिपक्षीय समितियाँ एव सम्मेलन सयुक्त परामर्श मण्डल, 
उत्पादन एवं औद्योगिक समितियों आदि के माध्यम से भी साम्ृुहिक सौदाकारी को 
बढावा मिला है | भ्त्‌ श्रवे घीरे घीरे सामुहिक सौदाकारी को बढावा मिल रहा है । 
इससे हमारे देश मे श्लौद्योगिक शक्ति की स्थापता की जा सकेगी तथा राष्ट्रीय उत्पादन 


मै वृद्धि होगी । लिकिन हमारे देश में प्रभावपूर्ण सामूहिक सौदाकारी के विकास के 
लिए पूर्व दशाप्रो को पूरा करना होगा। 





] प6छ 083] 00 566] छ४एा६९८४५ ५५४ ४ ॥( 5080, ए००5०ण6 वर९8, [-3-76 
2. तिावतेपरशेवा पुर्ाए्दड, ऐट७ )4 ४ 


3. 4हइवककीा, 7. 040$ध4! रिवबरणा5॥0 [एत8, 9 67 


कु 


ग्रौद्योगिक शान्ति, औद्योगिक भ्रशान्ति 
के निवारण एवं निपटाने हेतु उपाय, 
श्रौद्योगिक शान्ति के तरीकों के रूप 
में-समझौता, मध्यस्थता और 
पंचनिणय, श्रम संघ-प्रबंध सम्बन्धों 
में सरकार की भूमिका 
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सभी देशो मे औद्योगिक शान्ति की समस्या सम्मान है चाहे वे विकप्तित देश 
हो प्रथवा विकासशीन । ग्रौद्योगिररए के समय पे ही सभी देश यह प्रधाप्त कर रहे 
है कि प्रौद्योगिक शान्ति स्थापित की जाए ! पूर्ण औद्योगिक शान्ति बताएं रछने के 
लिए जो साधन काम मे लाए जाते है उनमे भिन्नता पायी जाती है क्योकि सभी देशों 
की सामाजिक, प्रायिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। भी वी 
अगि्निहोतजी के अनुसार, “श्रमिकों और माविको के बीच मधुर सम्बन्ध बताए रखना 
एक महत्वपूर्णा काये है । प्रश्त यह है कि किप्त प्रकार उवके मतभेदों को बिता देश 
की झ्वव्यवस्था की अस्त-ब्यस्त किए निपटाया जाएं [४ 


किसी भी देश की श्रम नीति मे सत्तोषप्रद औद्योगिक सम्बन्ध बताए रखने 
का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । प्रो मगोलीवाल के बनुसार, “इस प्रकार । 
सम्बन्ध औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापता और उसे बनाएं रसने में महत्त्वपूर्ण योग्दान 
देते है। यह किस्ती भी देश की प्रग्रति की पूर्वदशा है । किसी भी देश के सफल 
श्रौद्योगीकरणा के लिए अच्छे ग्रौद्योगिक सम्बन्ध परमावश्यक हैं // झ्राथुतिक 
का यह अधिकार एबं कत्तेब्य है कि वह आ्रौद्योगिक अशान्ति होने पर उत्तमे हस्तद्ीप 
करें । उसके उत्पन्न होने वाले कारणों को दुर करे । अत औद्योगिक शान्ति बनाए 
रखने के लिए वह ग्रावश्यक है कि औद्योगिक झगडो को रोकने तथा उनके तिपदाते 
वी व्यवस्था की जाए । 
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औद्योगिक शान्ति, ग्रौद्योगिक ग्रशान्ति के निवारण हेतु उपाय हा 


औद्योगिक शान्ति 
(एशाशात ९९४०९) 


जब भी हम श्रम प्रवत्व सम्बन्धो का अध्ययन करते हैं तव हमे प्रौद्योगिक शान्ति 
शब्द की जानकारों मिलती है । इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है | फिर भी 
औद्योगिक शाग्ति के अन्तर्गत श्रमिको एवं मालिको के वीच मधुर सम्बन्धो का पाया 
जाना आता है । औद्योगिक शान्ति का विपयेत या विलोम प्रौद्योगिक झ्रशान्ति 
(7740५79| ऐप्रा६४() है। औद्योगिक अभान्ति का प्रथे है किसो भी भ्रोद्यो गिक सत्थान 
में कार्य करने वाले श्रप्तिको मे असस्तोप का पाया जाना है। श्रमिको में यह झसन्तोष कई 
कारणों से हो सकता है जिनमे श्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक 
तत्त्व प्रमुख हैं । इस अ्रशान्ति को प्रदर्ित करने हेतु श्रमिक हडताल करने, धीमे 
कार्य की प्रवृत्ति आदि तरीकी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह नही है कि 
श्रौद्योगिक शान्ति झ्लौद्दोगिक अ्रशान्ति का ठीक बिलोगम शब्द है, बल्कि प्रौद्योगिक शान्ति 
का अर्थ है उद्योग मे कार्य करने वाले श्रसिको तथा उनके मालिको के दीच मघुर 
एव प्रच्छे सम्बन्धो का होना । अच्छे एवं मघुर सम्बन्ध तभी सभव होते हैं जब दोनो 
पक्षी (श्रम एवं पू जी) मे एकता और विश्वास हो । यह दोनो पक्षो के सहयोग का 
बारए एवं परिणाम है| इस प्रकार औद्योगिक शान्ति का प्र औद्योगिक भ्रशान्ति 
की ग्रनुपस्थिति से नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जिसके अन्तगत श्रमिकों भर 
मालिकी के बीच पारस्परिक एकता एवं मधुर सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा दोनों पक्षों 


के संगठनों हारा आपसी एंकता से पारस्परिक हितों को प्राप्त करने का प्रयास 
किया जाता है । 


झौद्योगिक शाम्त्रि बनाए रखने मे श्रमिकों और सालिको का पूर्णा दापित्व 
है भर ओद्योगिक सम्बन्धों के अन्तर्गत इन दोनो पक्षो को शामिल बिया जाता है। 
लेक्िल प्रौद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए दोनो पक्षो मे पारस्परिक एकता एवं 
सहयोग होता जरूदी है। मालिको को अपना परम्परागत हंष्टिकोश त्याग कर 
प्राधु्निक हृष्टिकोण * लिक हृष्ठिकोश को अपनाता चाहिए जिसके अन्तर्गत श्रमिक को श्रौद्योगिक 
प्रजातत की सफलता के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप भे माना जाता है। 
लेकिन आधुनिक समय में भी सभी साल्रिक या नियोक्ता प्रयतिशोल नही हैं प्रौर 
उनके पुराने दृष्टिकोण मे भी पूर्णा रूप से परिवतंन नहीं आया है । मत आधुनिक 
कल्याणकारी राज्य का यह अधिकार एवं उत्तरदायित्व है कि बहू औद्योगिक शान्ति 
- बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करे। श्रोद्योगिक शात्ति के लिए दोनो पक्षों भे पूर्ण 
सहयोग होना परमावश्यक है। इस प्रकार के सहयोग पर बल देते हुए डॉ. पुनीकर ने 
लिखा है कि, “यह सहयोग कई प्रकार का होता है तथा इसका सगठन विभिन्न स्तरों 
पर झौद्योगिक सगठन के विकास, कर्मचारी के सगठन की शक्ति और राज्य छी 
विचारधारा या दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है ॥/? 
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ह2 ओऔद्योगिक सम्बन्ध 


शक को जब्र रोजगार एवं कार्य को देशाओं श्रम संगठनों के कार्यों मै 
हस्तक्षेप, सरकारी आदेशों, समभौता, न्‍्यायाबिकरण प्रादि के लागू न करने पर 
ग्रपनन्तोष प्रकट करना पडता है । इस प्रवार की शिकायतों से ही झ्रौद्योगिक सम्दस्ध 
मधुर एव अच्छे नहीं हो सकते हैं। अत- श्रमिक्रो की शिकायतें जो कि विभिन्न 
मामलो से सम्बन्धित होती हैं, पर पूरे रूप से ध्यान रखना चाहिए । जब श्रमिकों 
को छोटी सी शिकायत पर प्रवन्धक ध्यान नही देते है तो इससे श्रमिक में ग्रसन्‍्तोष 
बढ़ने लगता है । इस अमस्तोष के परिणामस्वरूप ही झौद्योगिक अशान्ति उसन्न हो 
जाती है शिदयोगों मे कार्मे करने वाले श्रमित्रों में अनुशासन होता भी परमावश्यक 
है अनुशासव के प्रभाव मे साथनो का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है । उत्पादत 
कुशलता में कमी ग्राती है गौर राष्ट्रीय उत्पादर भे गिरावट प्रात्ती है। इससे 
श्रौद्योगिक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो जाता है बयोदि अनुशासनहीनता के विश्द्ध 
मालिकों द्वारा कडी कार्यवाही करने पर श्रतिवों में गरसतोप उत्परत हो जाता है। 
औद्योगिक ग्रशार्ति कई हूपो मे उत्पन्न होती है। श्रमिद्रो ढाश हइताल 
कर दी जाती है तथा प्रवन्य हालावन्दी का सहारा लेते हैं । तालावस्दी से कार्य करने 
बा स्थान ही बन्द कर दिया जाता है । इन दोनो परम्परागत तरीकों (हुडताब वे 
ठालावन्दी) के भ्रतिरिक्त श्रमिक अपना ग्रसस्तोप प्रकट करने के लिए ग्रस्थ तरीके भी 
अपनाते हैं। इन तरीकी से भी ग्रौद्योगिक प्रशान्ति उत्पन्न होती है । इत तरीकों मे 
घीरे काम करता, नियमामुस्तार कार्य, ठहरे रहना, वैठे रहना, सभी द्वारा प्राव स्मिक 
श्रवकाश पर जाना, ग्रादि प्रमुख हैं। हाल ही के दर्षों मे हमारे देश में विशेय हूप हे 
पूर्वी राज्यों मे प्रौद्योगिक प्रशान्ति का एक महत्त्वपूर्रों तरीका अपनाया जाने लगा है। 
वह है घेराव (0॥९8०) । घेराव से न केवल उद्योग तथा देश की अर्थव्यवस्था पर 
ही प्रतिकूल प्रभाव डलठा है वल्कि यह श्रमसपरो के लिए भी धातक सिद्ध होता है, 
इससे मे केवल दोनों पक्षो की एकता समाप्त होती है बल्कि कानून व्यवस्था बनाए 
रखते में भी बांघा उत्पन्न होता है । 
औद्योगिक भ्रशास्ति के कारण 
((७फ९४ रण प्राशाणांतं प्रा) 
प्राचीन समय में उत्पाद छोटे पैमाने पर होता था कार्म करने वाले अभिको 
की सस्या कम होती थी । इससे श्रमिको और मालिकी में तिवट के सम्बन्ध होने में 
आपस मे मतभेद नहीं होते थे । आधुनिक समय मे तौव प्रौद्योगीकरण ने बड़े पैमाने 
के उद्योगो को जन्म दिया । इन उद्योगों मे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण 
अपनाया जाता है । इससे श्रमिक्रों की सलह्या अधिक होती है । मालिक तथा प्वन्धक 
अलग-अलग होते हैं । इसके परिणामस्वरूप श्रमिको और तियोजकों के बीच निवृद 
का सम्बन्ध नही होता है ! आ्राधुनिक पूंजीवादी पद्धति के ब्राघार पर उल्ादन होते से 
उत्पादको का उद्देश्य प्रधिकतम लाभ कमादा होता है। श्रमिक झौर पूँजी दीतो 
उत्पादन के महत््वपूर्णों साधन हैं। लेकिन दोती के हिंत परस्पर विरोधी हैं। श्रमिक 
प्रधिक मजदूरी तथा पूंजीएति अधिक लाभ प्राप्त करता चाहते हैं। इससे दोनो पक्षो 


झौद्योगिक शान्ति, औद्योगिक अशास्ति के निवारण हेतु उपाय 83 


मे सघर्ष होता है और इसके परिणामस्वरूप ओद्योगिक भ्रशान्ति उत्पन्न होठी है। 
स्वर्गीय डॉ राधाकमत मुकर्जी ने इस औद्योगिक सघप के वारणों पर प्रवाश डालते 
हुए लिदा है कि, “समस्त ससार म पूँजीवादी उद्योग के विकास, जिसके 53 
उतल्तादन के श्रौजारी पर एक छोटे उद्यमी द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है, ने प्रबन्ध 
और श्रम के बीच संघर्ष उत्पल कर दिया है ।7 

ओद्योगिक विवादों की उत्पत्ति के दो कारण हैं--प्रथम, ग्राथिक कारण एव 
द्वितीय, गैर-प्राधिक कारश । 


आधिक कारण (छ८0007८ (8५६८५) वे कारण है जिससे श्रमिक वर्ग की 
आधिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के झगड़े मजदूरी, महँगाई भत्ता, 
बोनस, कारये के घण्टे, कार्ये की दशाएँ सवेतन ग्रथवा बिना वेतन के छुट्टियों झरादि 
के कारण उलनन्‍त होते हैं। श्रमिको को दम मजदूरी, महंगाई, बोनस प्रादि देने पर 
उनकी आमदनी कम होती है और उनके परिणामस्वरूप उनकी झावश्यकताएँ पूरी 
नहीं होती हैं । लम्बे कार्य के धण्टे, खराब कार्य की दशाएँ तथा कम छुट्टियों आदि 
होने पर श्रमिकों की कार्यक्रुशलता कम हो जाती है भौर इससे उत्पादन घटता है। 
इस प्रकार इन झाथिक कारणो से औयोगिक अर्शान्ति उत्पन्त हो जाती है ! 

गैर श्राथिक कारण []00॥ 8००7०70 (80565) भी औद्योगिक विवादों को 
उत्पन्न करते हैं। ये गैर-आथिक कारण मनोवैज्ञानिक, सामानिक तथा राजनीतिक 
होते हैं। श्रम उत्पादन का एक साधत ही नही है बल्कि बहू मानव भी है। उसकी 
अपनी इच्छाएँ आवश्यक्ताएँ, भावनाएँ आदि होती हैं। यदि उसके साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं किया जाता है तो इससे उसके मत पर बिपरीत प्रभाव पढ़ता है । 
यदि उसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है तो वह रुचि लेकर कार्य करता 
है । उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन मे भी वृद्धि होती है। हाँथोर्ने 
प्रपोण (#290००९ ए77९77९9॥) द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि श्रमिक 
उसकी कार्य की दशाग्रों तथा मजदूरी बोतस महूँँगाई आदि आशिक कारणो से ही 
नहीं प्रभावित होता है बल्कि वह किस प्रकार के प्रबन्धको के नीचे कार्य करता है 
इससे भी प्रभावित होता है | श्रमिक एक आशिक मनुष्य (80000 /क्षा) 
ही नही है. बल्कि वह सामाजिक ग्राथिक मनुष्य ($000-४एणाणा।ए शा) भी 
है । झत उसके साथ मानवीय व्यवहार अच्छा न होने पर एक असस्तुष्ट श्रसिक वर्ग 
'खफ होल कै १0०, सरतवी; आस ऋसत्यीण्ट थे बगरुण इड्त्याज, 'यीरे. कार्य करू, थे“ 
रहना, घेराव आदि रूपो मे औद्योगिक विवाद उत्पन्न होगे | राजतीतिक उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु भी हडत्ताल ग्रादि की जाती है । हमारे देश के श्रमिक सघ भान्दोलन द्वारा 
की गई हडतालें भ्राथिक उद्देश्यो की पूर्ति के साथ-साथ राजनीतिक उद्देश्य [स्वाधीनता 
प्राप्त करना) प्राप्त बरना था ! आज भी हमारे श्रमिक सधो मे बाह्य नेतृत्व तथा 
इनका विभिसत राजनीतिक दलो से सम्बन्ध यह स्पष्ट करता है कि स्वार्थ सिद्धि हेतु 
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भ्रभिक सधो द्वारा हड़ताल करवाई जाती है प्नोर इसके परिखामस्वरूप औद्योगिक 
अशान्ति उत्पन्न हो जाती है । 

इस प्रकार श्रमिक्रो में असस्तोष उनकी ब्राधथिक आवश्यकताओं के पूरा न 
होने, उनके रोजगार को सुरक्षा न होता तथा उनकी काये की दशाएँ खराब होने के 
कारण उत्पन्न होता है। इससे ग्रौद्योगिक अगान्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रतार 
ग्रौद्योगिक भशान्ति ने केवल एक पूंजीवादी प्रणाली की ही देन है, बल्कि सभी प्रशार 
की श्र्थव्यवस्थाओ्रो में श्रधोगिक ग्रशान्ति उत्पन्न होती है। यह जरूर है कि एक 
अ्रयंव्यवस्था से दूसरी ग्रर्थव्यवस्था मे इसकी मात्रा भिन्‍नर हो सकती है। प्रो लेस्टर ने 
इस पर जोर देते हुए लिखा है कि, “जब लोग अपनी सैवाएँ उनकी सेवाप्रो के जता 
दो बेचते हैं और उनकी कार्यशील आ्रात्मा को वहाँ खर्च करते हैं तो विभिन्‍न मात्रा 
में ग्रसल्तोष, ग्रसन्तुष्टि और श्रौद्योगिक अशान्ति होती है। क्मंच्ारी विशेष रुप में 
अधिक मजदूरी, स्वस्थ कार्य को दशाएँ, उन्नति के भ्रवसर, सम्तोपप्रद कार्य, 
प्रौद्योगिक कार्यों मे सहमति और मजदूरी की हानि, ग्रधिक कार्य और पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार के विएद्ध रक्षा ग्रादि मे रुचि रखते हैं |”! 

भारत मे भी औद्योगिक विवादों अथवा अशान्ति के कारण राजनीतिक, 
मभोवेज्ञातिक तथा आथिक हैं । इवमे आर्थिक कारण महत्त्वपुर्श है। हमारे देश मे 
विभिल हडवातो के पीछे भ्राथिक कारस हैं। भारतीय श्रमिको की मजदूरी बढती 
हुई कीमतो की तुलना में बहुत कम है तथा उनकी कार्य एवं आ्रावास की देशाएँ भी 
बहुत खराब हैं। भारतीय श्रमिको के साथ मानवीय व्यवहार नही किया जाता है। 
ग्राथ भी भ्रधिकाँंथ वियोजको द्वारा श्रमिकों के प्रति परम्परागत हृष्टिकीर 
(77200078] 89|708७) रखा जाता है। उनको उद्योग में भागीदार नहीं 
समझा जाता है| इसके परिणामस्वरूप उनमे असन्तोष उत्पन्न हो जाता है। भारत 
में औ्रौद्योगिक भ्रशान्ति के अन्य कारणों में स्रामुहिक सौदाकारी का अभाव, श्रमिकों 
और मालिकों के बीच निकट का सम्बन्ध न होता तंथा भ्रमानवीय व्यवहार प्रमुख हैं। 

राष्ट्रीय श्रम आयोग के ग्रध्ययन दल द्वारा हमारे देश मे झौद्योगिक ग्रशालि 
के कुछ कारण प्रस्तुत किए हैं। उनमे अधिक कानूव का उपयोग अथवा श्रम कानूनों 
का घेद्धिल होता, भ्ौद्योगिक शान्ति औ्ौर रूगडो के निपटने की व्यवस्था का ब्रपयप्त 
होना आदि कारण प्रमुख हैं। इसके श्रतिरिक्त भारतीय श्रमस्पघ आन्दोलन का विकास 
भी सुहृद नही हुमा है। श्रमसधो मे दाह्म नेतृत्व, आपसी प्रतिस्पर्डा, राजनीतिक दी 
से सम्बन्य, अविवायय रुप से श्रमसघो को मान्यता न दिलाने का कानूनी प्रावघात, 
माततिको का गनुदार दृष्टिकोण झ्ादि भी ओयोगिक शान्ति बनाए रखने मे बाधक हैं । 

ओद्योगिक अशान्ति के परिणाम 
(एग्राउश्वुप्शा९९5 04 ॥00न्नाशे [9657 
औद्योगिक अशान्ति के परिणामस्वरूप श्रमिको द्वारा हडताल तथा नियोजको 
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द्वारा तालाबन्दी के हथियार का उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप देश का 
ग्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है । ग्रौद्योगिक श्रशान्ति 
भें केवल श्रमिक तथा नियोजक हो शामिल नहीं होते है, बल्कि इससे जनता पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इससे राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आती है । प्रो ए सी 
दीगू ने औद्योगिक विधादो से होने चाली हानियो पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि, 
“जब समस्त अथवा एक ही उद्योग के किसी भाग में हडताल भ्रबवा तालावन्दी के 
कारण श्रम और औजार बैकार पड़े रहते हैं, तो इससे राष्ट्रीय लाभाश को नुकसान 
होता है भौर इससे श्राथिक कल्याण को नुकसान होता है ।? 

इस प्रकार जिस उद्यीग मे हडताल तथा तालाबन्दी होती है उसमे उत्पादन 
गिर जाता है प्रौर श्रमिकों को “न बाम ने मजदूरी” (१७ ज०ा८ 0० प्र8868) के 
कारण हानि उठानी पडती है | यदि एक उद्योग दूसरे उद्योग का पूरक है तो इससे 
दूसरे उद्योग का उत्पादन भी प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर रेलवे हडताल 
से विभिन्न उद्योगो को कच्चा माल समय पर नहीं पहुँच पाने से उत्पादन कम हो 
जाता है और बना हुआ माल एक जयह जमा होने से मालिको को हानि उठानी पड़ती 
है । यदि उद्योग जनोपयोगी सेवा के अन्तर्गत भ्राता है जैसे बिजली, कोयला, रेल 


ग्रादि तो इससे जनता को ग्राने-जाने मे कठिनाई श्राती है ! काफी समय व धन की 
हानि होती है । 


इस प्रकार झ्रौद्योगिक विवादों अथवा ग्रशान्ति के कारण न केवल सम्बन्धित 
उद्योग व उसमे कार्य करने वाले श्रमिकों को हानि होती है वल्कि पूरक उद्योगों, 


जनता को अखुविधाएँ तथा राष्ट्रीय उत्पादन मे कमी श्रांदि रूपो मे नुकसान उठाना 
पडता है । 


अब प्रश्व यहू उठता है कि श्रमिक्रो तथा मालिकों द्वारा हडताल तथा 
तालाबन्दी करना उचित है अथवा नही । थमिक्रो द्वारा हडताल रूपी हथियार वा 
उपयोग उनकी शिकायतों के निवारण हेतु किया जाता है। श्रमिक एक मानवीय 
साधन है झ्ौर यह नाशवान है। भारत जंसे विकासशील देश में सुदृढ श्रमसघ के 
अभाव में श्रमिकों का शोषर्प सालिको द्वारा किया जाता है ५ उन्हे कम मजदूरी दी 
जाती है। उनकी क.ये की दशाएँ एवं आवास व्यवस्था खराब होती हैं । उनके साथ 
सानवीय व्यवहार नही किया जाता है। इन सब के कारण वह अपने असन्तोष को 
हडताल के माध्यम से प्रकट करता है | मालिको से अपनी माँगे मनवाने हेतु हडताल 
करते हैं । हृडतालो से श्रमिकों, मालिको, देश, समाज सभी को हानि होती है तथा 
कई बार यह कहकर कि हडताल से जनता को असुविधा होती है, इसकी आलोचना 
की जाती है । लेकिन जब श्रमिकों की उचित माँगो की उपेक्षा मालिकों द्वारा स्वीकार 
नही की जाती है तो इस स्थिति मे श्रमिकी द्वारा हडताल करना उचित है । इसके 
विपरीत मालिको द्वारा अपने हितो की रक्षा करने हेतु तालाबन्दी की जाती है। 


[... ९इ०५, 4९. , £0%60फ6०5 6९ एटाहघाट, ९४: गा, €88ए9 7, 9. 4. 
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ताज्ावन्दी से भी सभी पक्षों को हावि होती है | वाबूव व्यवस्था बनाए रखने में 
असमर्थ होने पर तालावन्दी करना उचित है । लेकिन श्रमित्रो की हडताल को असफल 
करने हेतु तालावन्दी करना अनुचित है । अत हडताल तथा तालाबन्दी का उपयोग 
अन्तिम शस्त्रों के रूप मे किया जाना चाहिए । पहले हड़ताल तथा तालाबन्दी के पीछे 
छिपे हुए कारणो को दूर करना चाहिए | इसके थाथ ही श्रमिकी व मालिकों को 
प्रपनी पारस्परिक बातचीत से माँगो को स्वीकार कर लेना चाहिए । विभिन्न देशो 
में हडताल तथा त्वालाबन्दी वे नियमन व नियस्त्रण के लिए अलग भलग झधिनियम 
बताए गए हैं । भारत ज॑से विकासशील देश मे ग्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, !947 
(ववै॥॥धत॥ ॥)5थ0०5 #० ० 947) मे हृदताल और औद्योगिक विवादों को 
रोकने तथा उनके निपटाने हेतु काम में लाए गछ विभिन्न तरीको का वर्खन करेंगे । 
श्रौद्योगिक विधादो को रोकने के उपाय 
(&ाज्जा९5 00 0६ शल्एशा0ण] ए परातपएंयों छो5]क्तॉ०5) 

हृडतालो से सम्प्रर्ण ग्राथक एवं सामाजिक ढाँचा ग्रस्त व्यस्त हो जाता 
है + इससे ग्रौद्योगिक ज्ुशान्ति को खतरा उत्पन्न हो जाता है । इसलिए झ्ौद्योगिक 
शास्ति बनाए रखने के लिए जिन कारणों से विवाद उत्तन्न होते हैं, उन कारणो 
को रोकना चाहिए। यह सही कहा जाता है कि इलाज से पूर्व रोर लगाता' हमेशा 
भ्रच्छा रहता है (ए6४्टा। णा 8 बछ्ा३)४ एशक्ा पका ७णा० ) । अत, प्रधम्ष 
अपास हमे ग्रौद्योगिक विवादों को रोकने हेतू करता चाहिए। श्रमिकों प्लौर 
मियोक्ताओो के पारस्परिक हिलो के लिए उनके बीच की खाई को पाटना होगा। 
उन्हे एक दूसरे के निकट लाकर उनमे पास्परिक एकता एवं विश्वास उत्पन्न करना 
होगा। औद्योगिक विवादो के रोकने के तरीको में समस्त उपाय शामिल हैं जिनके द्वारा 
प्रत्यक्ष भ्रश्ववा अप्रत्य्भ रूप से दानो पक्षों के ग्रापसी सम्बन्ध सुघरते है तथा श्रौद्योगिव' 
विवादों पर रोक लग जाती है । श्रौद्योगिक विवादों को रोकने के उपायों के अन्तर्गतू 
श्रभिकों और उद्योग के समस्त भसम्बन्धो को शामिल किया जाता है | दोनो पक्षों 
(श्रमिक और नियोक्ताओ)के सम्बन्बो के श्रतिरिक्त विवादों को रोकने मे प्रगतिशील 
विधान बनाता एवं क्रिपास्वयन करना, मजदुर मालिक समितियाँ एवं परिषद्रे मजदूरी 
बोर्ड, लाभाश मे हिस्सा, सहभागिता लिपक्षीय श्रम सम्मेलन एवं समितियाँ शिक्षा, 
ग्रावात् व्यवस्था कल्याण कार्य आदि उपाय महत्त्वपूण भ्रमिका प्रदात करते है। इस 
उपायो के माध्यम से श्रमिकों और सॉलिंको के बीच की खाई ग्रथवा अन्तर को कम 
क्रिया जा सकता है । उनमे प्रारस्परिक एकता एवं विश्वास उत्पन्न होता है । विकसित 
देशों में इन उपायो का पूरों विकास एवं उपयोग हुआ है | लेकिन भारत जैसे 
विकासशील देश मे इन उपायो का पूर्ण विकास और उपयोग नही हो पाया हैं । फिर 
भी हाल ही के वर्षों मे सरकार ने औद्योगिक शारित्रि बनाए रखते के उपायो के 
विकास मे महृत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 

सुदढ भ्रमसघ का महत्व (शिएण्राक्षा८९ त॑ 4 हशणाए प/40९ एक0१)-- 
ब्रौद्योगिक विवादों को निपठाने तथा शान्ति बनाए रखने के लिए एक सुहृढ एवं 
सुसगठित श्रम सघ का होता प्रमावश्यक है । इससे श्रमिको और मालिकों के बीच 
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एकता एवं मधुर सम्बन्ध उत्पन्न होगे। वे एक दूसरे के निकट ग्रा सकेंगे । सुहृड 
श्रम सघ होते पर श्रमिक्नो की सौदाकारी शक्ति बढ़ेगी और मालिकों द्वारा उनका 
शोपण नही हो सकेगा। सुहृद श्रम संगठनों के माध्यम से बाल कसी को 
प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमित्रों का प्रतिनिधित्व भी श्रमसघ ही कर सकेंगे । इस प्रकार 
किसी भी देश में श्ौद्योगिक विवादों को रोकने तथा विषटाने हेतु एक सुदृद एव 
सुसागठित श्रमप्तथ परमावश्यक है । लेकिन भारत जैसे विकासभील देश मे एक सुहृद 
श्रमवध का ग्रभाव होने से औद्योगिक विवादों को रोकने मे इसका कोई खास 
महत्त्वपूर्ण योगदान नही रहा है। श्रममथ वी विभिन्न दुर्बलताओों का प्रध्ययनन हम 
पिछले ग्रष्याय मे कर चुके हैं । 


प्रबन्ध मे थमिकों को साझेदारो (9० एशॉशि]क्वांशा फ निशाइ82- 
गाशा() --श्रम और प्रवन्ध सम्बन्यों को अच्छे एवं मधुर बनाने के लिए यह ग्रावश्यक 
है कि उसकी मनोदशा मे परिवर्तेत क्या जाए । श्रमिक को एक उत्पादन का साधन 
भाज ही नहीं मानता चाहिए, बल्कि उसको उच्चोष ने सा्मेद्गरी देनी चाहिए । प्रबस्ण 
में श्रमिकों का प्रतितिधित्व भी होना चाहिए । ऐसी व्यत्रस्था हेतु संयुक्त परिषदो 
(7070 (0०070॥8) की स्थापता की जाती है । इन परिषदों मे श्रमिको तथा प्रबन्धकी 
के बराबर बराबर प्रतिनिधि होते हैं । इस प्रकार की योजुता का उद्देश्य श्रौद्योगिक 
खिकास एवं देश की प्रगति है । प्रौद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक शान्ति श्रावश्यक 
है | इस प्रकार श्रमिकों को प्रव्नन्प के क्षेत्र मे सामेंदारी देने से श्रमिक भी अपने भाप 
को उद्योग का अभिन्न श्रग मानकर चलते हैं शौर उद्योग की प्रगति को प्रपदी प्रगति 
मानते हैं। इस प्रकार की विचारध्रारा से श्रमिक्र व प्रवस्तक्त दूसरे के निकट झाते 
हैं । उनमे पारस्तरिक एकता एवं विश्वास उत्पन्त होता है । इसके परिण्यामस्वरूप 
झद्योगिक विवादों को रोकने मे महत्त्वपूर्ण यीगदान मिलता है। 

लाभ हिस्सेदारों (्रणी। 500728)- इससे भी अच्छे झौद्योगिक सम्बन्ध 
बनाए रखने में मदद मिलती है | लाभ मे हिस्सेदारी का अर्थ है श्रमिकों को उनकी 
मजदूरी के प्रतिरिक्त उद्योग के लाभ मे से मालिको दरार हिंस्सा देना है । यह हिस्सा 
मालिवी और श्रमिकों के बीच हुए एक निश्चित समभौते के ग्राधार पर दिया जाता 
है । लाभ मे हिस्सा देने के परिणामस्वरूप श्रमिकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है 
वें हडताल वही करते हैं तता काये करते रहते है। हिस्सा मिलते से वे रुचि एव 
ध्यान के साथ कार्य करते हैं और उनको अशमदनी बढने से उनका जीवन स्तर बढ़ता 
है तथा इसके परिणामस्वरूप श्रमिको की कार्यनुशलता से चृद्धि होने से उत्पादन भे 
वृद्धि होती है । लाभ में हिस्सा देने से श्रमिको ग्रौर प्रबन्धरों के बीच एवं सस्‍्नेहिल एव 
मधुर सम्बस्धो को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योग के लाभ में से हिस्सा मिलने पर श्रमिक 
प्पनी जिम्मेदारियों तथा कत्तेत्यो को समभने लगते हैं । इस प्रकार इन सभी प्रभावों 
के परिणामस्वरूप झ्रौद्योगिक विवादों को रोकने मे महत्त्वपूरों मदद मिलती है । 
इस योजना से औद्योगिक विवादों को पूरे रुप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। 
फिर भी इनसे इन पर रोक अवश्य लग जाती है 
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मजदूर मालिक समितियाँ (फैला: (०7मा/८७) --इन समितियों वी 
स्थापना विभिन्न देशो मे कर दी गई है। प्रत्येक उद्योग में श्रमिक व मालिकों के 
बरावर-वराबर प्रतिनिधियो को शामिल करके इस प्रकार की समितियों का निर्माण 
किया जाता है। जहाँ 00 था इससे भ्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहां इसका 
निर्माण करना भ्रावश्यक है। इनके द्वारा ग्रौद्योगिक विवादों को रोकने में मदद 
मिलती है। इन समितियों के बनाने का सबसे महन्वप्रणं उद्देश्य दोनो पश्तों गे 
प्रासम्परिक एकता एव विश्वास उत्पन्न ऋरता-है जिससे दोनों पक्ष एक दुसरे पक्ष 
को ग्रच्छी तरह समझ सके तथा एक दुसरे के निकट भा सके । इस उद्देश्य वी 
पूर्ति हेतु इन समितियों द्वारा कुछ कार्य भी किए जाते हैं १ इन कार्यों मे उल्ताढ़न, 
काये एवं रोजगार की दशाएँ, श्रम कल्याण, प्रशिक्षण, मजदूरी, बोनस झौर बनुशासत 
आदि शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार इन समितियों के माध्यम से अच्छे औद्यो गिक 
सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिलना है तथा औद्योगिक विवादों को रोकने में मदद मिलती 
है ) सव्‌ 973 के ग्रन्त मे इत समितियों की सख्या 766 थी ॥? 

शिकायत प्रक्रिया (60906 ?700९0४१४)--पौद्योगिक विवादों को 
रोकने के लिए यह झ्ावश्यक है कि श्रत्येक सस्थान अथवा उद्योग मे एक उचित 
शिकायत निवारण पद्धति हो । जब छोटी-छोटी शिकायतो का निवारण प्रवन्धको द्वारा 
नही किया जाता है तो बाद में ये शिकायतें श्रमिको में प्रसन्‍्तोष पैदा करती हैं और 
उसके परिणामस्वरूप श्रमिक हडताल करते है । शिकायत निवारण प्रणाली सरल 
एवं सुगम होनी चाहिए तथा इसमे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता चाहिएं। 
पक्षपात होने पर श्रमिकों का विश्वास कम हो जाएगा । शिकायत निवारण में भी 
अधिक समय नही लगता चाहिए। न्‍्याय मे देरी का पर्थ न्याय से इन्कार करना है। 
प्रत शिकायत निवारण की उचित प्रणाली से झ्रौद्योगिक विवादों को रोकने मे 
सहायता मित्रती है । 

अजिपक्षोप परामर्श ब्यवस्या (77रफुशाए९ (.050/800९ १8 ०४॥०७)-- 
इस प्रकार की व्यवस्था करने के पीछे श्रमिकों और भालिको के वीच मधुर 
सम्बन्ध उत्पन्न करके ग्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करना है । इत परामर्श समितियों के 
अन्तर्गत तीनो पक्षो-श्रम, प्रबन्ध एवं सरक्ार--का प्रतिनिधित्व होता है। तीनों पक्ष 
एक मेज पर बैठकर पारस्परिक हितों पर विचार विमर्श-करते हैं । उदाहरणार्ष 
अल है वो श्रम संगठन (!.0) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (त.0) मे तीनो 
पक्षो के वि जाते हैं भर विश्व के श्रम मामली की ससर का कार्य करती है| 
इससे तीतो पक्ष एक दूसरे के निकट झाते हैं । उतमे आपसी एकता मथा विश्वास को 
बढावा मिलता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रौद्योगिक विवादों को रोका जा सकता है। 

औद्योगिक विवादों के निपटाने के उपाय 
[छ्रच्रा€5 0ि गि2 5शतशाशा। प्राहडधांत्रों 57765) 
जब झौद्यो गिक व्किदों के रोकने के उपाय अपर्याप्त ग्रथवा अग्रभावप्रूर्ण 
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रहते हैं तो उसके परिणामस्वरूप हडतालें व तालाबन्दी होते हैं ग्रौर औद्योगिक 
अशान्तरि उत्पन्न होती है । भ्रत औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु कुछ उपाय काम 
में लिए जाति हैं। प्रो भगोलीवाल ने सामान्य रूप से औद्योगिक विवादों को निपटाने 
हेतु निम्न उपाय या तरीकों का वर्षो किया है'-- 

(।) अन्वेषण ([एव्जराइजाणा) 

(2) अविवायें मध्यस्थता (ए०प्रा/क्ष७ )/००७॥०॥) 


(3) ऐच्छिक समभोता एवं पच्र फैसला (0०एएपौ४5०७ (०णालाथाण] & 
#ैआऑप2960) 


(4) अनिवार्य समझौता एव पच फैसला (0०7एण5०ण५ (.०४९०॥७05 
& #फ्रशापभाणा) 


अब हम इन विभिन्न तरीकों का वर्णन करेंगे । 

॥ श्रस्वेषण (77४९४४४200॥)--किसी भी झौद्योगिक विवाद के उत्पन्न 
होने पर उसकी जाँच के लिए हिख्हार न्यायालय झथवा बोर्ड की नियुक्ति करती है। 
इस प्रकार की जाँच सुटुकार द्वारा अनिवार्य रूप से की जा सकती है । इसमे दीनो 
पक्ष--श्रम व॑ मालिक से सहमति लेता जहरीं नहीं है । ऐच्छिक प्रन्वेषश 
(४०ए॥(७५ 77९४0830०70) के अ्रन्तगेंत श्रमिक अ्रयवा अबन्धक अथवा दोनी द्वारा 
इसके लिए झ्रावेदद किया जाता है और इस आवेदन के ग्राघार पर जब अ्न्वेषण 
किया जाता है तो यह ऐच्छिक श्रन्वेपण कहलाता है। इस प्रकार के अम्बेपण से 
प्रत्यक्ष हूप से भ्रौद्योगिक कगड़ो का निपटारा नही होता है। इससे विवाद के कारणो 
पता चचवा-है और इन तथ्यों को जनता के समक्ष रख दिया जाता है। इस 
प्रकार की व्यवस्था से विवादों को अप्रत्यक्ष रूप से निपदाने भे सहायता मिलती है। 
इस प्रकार के अन्वेयण के अन्तर्गत सरकारो झ्रादेश द्वारा हड़ताल अथवा तालाबन्दी 
पर रोक लगा दी जाती है। अख्वेपण के समय नियोजको पर भी रोजगार को दशाओ्रो 
में परिवर्तत न करने की रोक लगा दी जाती है । लेकिन इस प्रणाली था तरीके से 
विवादों को निपटाने में महत्त्वपूर्ण सफलता नहीं मिलती । इसका प्रमुख_ कारण 7 
श्रुध्रिको और मालिकों द्वार अन्वेषण प्रतिवेदन (076908०0० &६ए०४) के पी 
उदासीत्‌ रहना है। जनता भी इस प्रकार के दिवादो की झोर बहुत्त कप ध्यात देती: 
है। यह तरीका औद्योगिक ऋणडो के निपटाने मे उन देशों मे से हो अधिक सफल 
हुआ है जहाँ पर सभी सुशिक्षित हैं, मालिक व श्रमिक झपने अधिकारों तथा कर्तव्यों 
को समभते हैं ओर जनता की उपेक्षा नही करते । 

2 मध्यस्यता (ध०0४४०४)--औद्योगिक विवादों के निपटाने का यह 
दूसरा तरीका है । श्रमिको तथा भालिकों के बीच सगडा समाप्त करने के लिए किसी 
सध्यस्थ का हारा लेन! पडता है ) यह मुध्यस्य बाहरी व्यक्ति होता है तथा इसकी 

निषुक्ति दोनो पक्षों को सहमति से को जाती है. दोनो पक्षो को से को जाती है । यह मध्यस्थ सरकारी अथवा 
गस्‍्सरकारी व्यक्ति हो सकता है। मरध्यस्थता एक प्रकार से दोनों पक्षों के भगहे मे 
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हस्तक्षेप करते वाला निष्क्रिय कार्य है । एक मध्यस्थ दोनो पक्षो की एक दूत के रूप 
में सेवा करता है । वह दोनों पक्षो घर किसी भी अपनी इच्छा तथा मिर्णय को नहीं 
थोपता है। वह दोनो पक्षो मे सममोता कराने का प्रयास करता है लेकिन अन्तिम 
निर्णय मध्यस्थ का न होकर दोनो पक्षो का होता है । मध्यस्थ दोनो पक्षो के आपसी 
भपड़ो को ऐच्छिक समभौते द्वारा निपटाने का प्रयास करता हैं [मव्यस्यता से दोनों 
पक्ष एक दूसरे के निकट प्रात है। इससे उनके सम्बन्ध ग्रच्छे होते | एक दूसरे के निकट आते है। इससे उनके सम्बन्ध भ्रच्छे होते हैं और समभोते 
पर आसानी से पहुँच जाते है । 

मध्यस्थ कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है ब्रववा सरकारी अथवा गर्‌र-सरकारी 
बोर्ड भी हो सकता है। मध्यस्थताः करने वाले का प्रयास सहामुभूतिपूर्ण तथा 
कुृशलतापूर्ण होना चाहिए । मध्यस्य का व्यक्तित्व ही दोनो पक्षों को प्रभावित करके 
आपसी झगड़े को निपटाने मे सहायक होता है । 

मध्यस्वता ऐच्छिक भी हो सकती है और अनिवार्य भी । ऐच्छिक मध्यस्थंता 
बह स्थिति है जिसके अन्तग्रंत किसी श्रौद्योगिक विवाद के निपटारे हेतु विसी मध्यस्थ 
के लिए श्रमिक ग्रथवा नियोक्ता ग्रथवा दोनों पक्ष ग्रावेदन करते हैं ग्रौर उसकी 
मध्यस्थता से विवाद को निपटाने मे मदद मिल जाती है तथा दोनो पक्षो में समभौता 
सम्पन्न हो जाता है । अनिवाय मध्यस्थता (007 978079 १(८१॥७॥०४) के भस्तगंत 
किसी औद्योगिक विवाद के विपटारे हेतु सरकार किसी बाहरी व्यक्ति, सरकारी बोर्ड 
अथवा गैर-सरकारी बो्ड को नियुक्त करती है । 

3. ऐच्छिक समभोता एपं पचर्फसला (|"७ए//79 (णालाक्राणा क्षाएं 
कैफ।एशा०0) प्रो आर, सी सबसेना के भ्रनुसार, “समभौता एवं पच फैसला 
दोनो ग्रौद्योगिक विद्दों को शाल्विपूर्ण ढग से निपटाने के मान्यता प्राप्त राजकीय 

हस्तक्षेप के तरीके हैं।”! ये दोनो तरीके एक दूसरे से जुडे हुए है। 

समभौता श्रौद्योगिक विवाद निपटाने की वहू प्रक्रिया (270०९५$) है जिसके 
अन्तर्गत मालिकों झौर श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक त्वीतरे व्यक्ति या व्यक्ति 
समूहों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इसके अन्तर्गत समभौता भ्धिवारी 
(एणाला&॥/09. 0#॥067) न री क्त किया जाता है । यह दोनो पक्षो को आपसी 
विचार-विमर्श करवा कर समभौता करवाने का प्रयास्स करता है । समभौताकर्त्ता 
(०7०४० 7) मतभेद वाले विषयो पर सलाह झौर सुझाव देने का कार्य करता है। 

समभौता भी दो प्रकार का होता है-ऐच्छिक समभोता (शणगण्याश) 
(०हल।/80०४).. एवं अनिवाये समभौता (ए०छफ़णेडणए (०ए्रशरा।भाणा) । 
ऐच्छिक समभौता औद्योगिक विवाद निपटाने की वह विधि है जिसके झन्तगंत दोनी 
पक्ष [श्रमिक एवं मालिक) आपसी ऋगड़े को ऐच्छिक रूप से किसी बाहरी र्ब्यक्ति 
द्वारा निषटाते के लिए सहंमत हो जाते है। उन पर किसी प्रकार का दबावे नही 
होता है | ऐच्छिक समभौते के अन्तर्गत समझौता अधिकारी का निर्णय लागू करना 

जहरी नहीं होता है। वह सरकार द्वारा ऐच्छिक सम भोते की व्यवस्था करता है । अत्येक 
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श्रमनिरीक्षक [.800ण 7992007) अपने क्षेत्र का समझौता अधिकारी (0०ए/९- 
ज़क्षाणा 0॥#०क) होता है तथा श्रम आयुक्त (7.800७ (०छफ४ड्णाद) सम्पूर्य 
रएज्य का समभौरा प्रधिकारी (0000॥08४७०० 00667) होता है । यह सुविधा राज्य 
सरकारो तथा बेन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदाव की जाती है। कभी-कभी समभोता बोडडे 
| फ्रण्थाव 0 0०7०॥४४०॥) भी नियुक्त किया-जाता है जिससे श्रमिकों व मालिकों 
(विवादग्रस्त उद्योग के) के बराबर-बराबर प्रतिनिधि एक स्वतन्त्र सभापति की 
अध्यक्षता मे कार्य करते हैं! समभौते में सम्बन्धित पक्षो का व्यवहार महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। दोनो पक्षों की सौदाकारी शक्ति द्वारा समभोता कर लिया जाता है। 
प्रभावपुर्णं समभौता व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि इसकी त्यवस्था स्थायी 
आधार पर की जाए जिमपमे कि दोनो पक्षो मे सन्तुलग बनाये रखा जा सके। 
समभौते के द्वारा दोनो पक्षो के विरोधी विचारों को दूर किया जा सकता है। दोनो 
पक्ष ठडे दिमाग से समभौता अधिकारी की सहायता से समभौता करने मे सफल हो 
जाते है । समझौता ग्रधिकारी कए व्यक्तित्व भी दोतो पक्षो के बीच विवाद के 
लिपटाने भे महत्त्वपूर्ण योगदान देता है । समझौता अधिकारी का कार्य एक प्रशासनिक 
काये है वि न्यायिक (800/20]) । अत समभौता अधिकारी की सदुभावना और 
जूसकी सहन शक्ति ही दोनो पक्षों को समभौता कराते में मदद करती ,है । ऐच्छिक 
समभोती एक मच्यस्य, व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक एवं सरकारी व्यवस्था *] 
माध्यम से करवाया जा सकता है। समझौता थ्धिकारी को महत्त्वपूर्ण अधिकार होने 
पर भी भ्रभावपूर्ण समभौता होता है । यदि दोनो पक्षी को यह माथूम है कि समभौता 
अधिकारी को स्यायाधिकरस्स (804]७008007) का भी प्रधिकार है तो वे समझ 
के लि। तीमा तक सहमत हो जाते हैं । भारत में यह अनुभव रहा है कि जिन 
समभौता अधिकारियों को न्यायाधिकरण के अधिकार है वहाँ समभौता प्रभावपूर्स 
रहा है । इसके साथ ही स्थाई समभौता व्यवस्था भी प्रभावपूर्णा समझौते कराने मे 
सफल रही है | इस प्रकार समभौते द्वारा दोनो पक्षो को एक दूसरे के मिकट लाकर 
समभोता करवाकर औ्ौद्योगिक विवाद को निषटा दिया जाता है। 

श्री वी अग्निहोती के अनुसार, 'उत विवादों मे जहाँ झौद्योगिक विवादों के 
निपदाने में समभीता और मध्यस्थ असफल रहे है, पत्र फँंसला (09007) 
अ्रगला दाँछुतीय या उचित कदम है पचु फैसला! दो या गझ्रधित्र पक्षो के बीच एक 
निष्पक्ष सस्‍्या के द्वारा दिए गए निशंय से विवादों का तिपटारा कर्ता है, जो | सस्था के द्वारा दिए गए निणंय से विवादों का तिपटारा है. फ्लि 
दोनो पक्षों पर लागू होता है ।”? पचनिर्णय (#7४6४६०॥) के अन्तर्गत पचनिरंय- 
कर्ता (87000) दोनो पक्षो के हृष्टिकोश के अतिरिक्त अपना हष्टिकोण भी 
लागू करता है । इसके ग्रन्तगंत न्याय प्रदान किया जाता है। यह एक न्यायिक 
(7एवाटाओ) कारये है। पचनिणेय के भ्रन्त्गंत विवाद का अन्तिम रूप से निषटारा 
किया जाता है । पच फंसले के अन्तर्गत किसी तीसरे पक्ष द्वारा विवादग्रस्त विषय 
पर निर्णय या अबाईडं प्राप्त करना होता है। यह दोनो पक्षो के ऋणड़े को निपटाने 
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का एक निष्पक्ष तरीका है । इसमे निष्पक्ष पच द्वारा किया गया निरोय दोनो परथो 
पर लागू किया जाता है । पच फैसला या पचनिणंय (/70(//07) भी दो भश्रकार 
का होता है--ऐच्छिक पचर फंसला (एणाणावा॥ हैमिा।शणा) एवं अनिवाय 
पचर्फसला ((०एएपॉइणा> &फियाणा) । 

*१ऐच्छिक पच फंसले के अन्तगंत दोतो पक्ष ऐच्छिक रूप से विवाद को निपटाने 
हेतु एक निः्पक्ष पच के पास प्रस्तुत कर देते है| इसके अन्तर्गत दिए गए. निर्णय को 
मानना ऐच्छिक भी है भर अनिवाय भी है । उदाहरणाय इगलंण्ड में बग्रौद्योगिक 
न्यायालयों ([700879] (00०7७) द्वारा दिए गए निर्णय (&#थ्ा्ंड) प्रिफारिश 
मात्र हैं श्रौर उतकों कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर दोनो 
पक्ष प्रचफँसला करवाते हैं वहाँ निर्णय एक शक्ति का रूप बत जाता है। जिन देशो 
मे श्रमिकों गौर मालिको पर जनता का अधिक प्रभाव नही है, उन देशो में ग्ौद्योगिक 
शान्ति बनाए रखने तथा औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु ऐच्छिक पचनिएँय 
के भ्रन्तांत दिए गए अवार्ड को भी झनिवाय॑ रूप से लागू करना चाहिए । 

ग्रौद्योगिक विवादों के निपटाने में ऐच्छिक व्यचस्था--ऐच्छिक समभौगा 
श्ौर पचनिर्णय --कैवल विकसित देशो जैसे अमेरिका भौर इगलेण्ड में ही सफल -सही 
दै क्योकि वहां दोनो पक्षो मे एकता एवं विश्वास है तथा दोनो पक्षों के संगठन भी 
सुदृद व सुसगठित हैं । लेकिन एक विकासशीत्र देश [जैसे भारत) म इस प्रकार 
को व्यवस्था ते भ्रौद्योगिक शान्ति बनाए रखने मे महत्त्वपूर्ण योगदान नही दिया है। 
4. प्रमियायं समभौता एवं पच फैसला (00ए0ए5०७ (०ए०॥॥॥०७ शाऐं 
।॥0००)--जब औद्योगिक विवादों को निपदाने मे ऐक्छिक समझौता एव 
प्रविणंय ( &/0/४8॥0॥ ) भ्सफल रहते है तो फिर अतिवायय समझौता एवं पच फंसले 
का सहारा लिया जाता है। औद्योगिक विवाद निपटाने की यह व्यवस्था उत देशों में 
प्रपवाई जाती है जहा सुहढ एवं सुक्गठिव श्रमसतघों का अ्रभाव है। श्रमिकों की 
सामूहिक सौदाका री दुर्बल होती है । इसके परिणामस्वरूप आ्राधुनिक कल्याशकारों 
सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्य एवं आवास की दशाझ्रों का कानून द्वारा तियमन 
हिया जाता है और विवादों के विपटारे के लिए अ्रतिवार्य समभौता एवं प्चनिएंय 
की व्यवस्था की जाती है । 
अनिवार्य समभौते (007एए/8०५ 0०7०॥॥४४०॥) के अस्तर्गंत विवाद को 
अविवार्य रूप से किसी समभौता अधिकारी अथवा बोर्ड (0णाटफब/णा 0/08 
० 8020) के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । जो भी निर्णय अनिवार्य समझौते के 
अन्तर्गत होता है वह अनिवाय रूप से लागू किया जातो है। उदाहरणार्थ भारत मे 
जनौपयोगी सेवाओं (?ए७॥० एध॥(9 ब्टाश८्टड) मे समभौता झादेशात्मक (ऐ॥702« 
४0%) होता है जिसे दोनो पक्षो द्वारा लागू करनाआवश्यक है लेकिन अन्य मामलों 
में यह ऐच्छिक है। समझौता प्रधिकारी अथवा समभौता_ मण्डल (क्रण्शव रण 
(णाणीशा00 ]- को जितने प्रश्चिक-भधिकार-पराप्त-होगे-उतयी- वै-समेकोते अमावहूरस 


ढग से लागू किए जा सकेंगे । समभोता ग्रथिकारी सरकारी अविकाय है है सरकारी अधिकारी होते हूँ शिन॒को 
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विशेष मामलों में समभ्तैता कराने का अधिकार होता है । कई बार सरकार ग्रौद्योगिक 
दिवादो को तिपटाने के लिए समझौता मण्डल (80000 ० ८०॥०॥७७०७) भी 
नियुक्त करती.है * इस मण्डल म दोनो विवाद सम्बन्धी पक्षों के बराबर प्रतितिधि 
होते हैँ तथा एक स्वतन्त्र व्यक्ति इसका सभापति होता है । अत समभौते पद्धति की 
सफलता के लिए समझौता अधिकारी ग्रथवा समझौता मण्डल सम्बन्धी व्यवस्था 
स्थायी बताई जाए और उसे ग्रधिक महत्त्वपूर्णो अधिकार दिए जाएँ। 
अनिवार्य पचफेलला (एलाफु"5ण३ #ाणशाआणा) औद्योगिक विवाद 
निपटाने की वह पद्धति है जिसके अन्तगंत दोनो पक्षी से सम्बन्धित झगड़े को अनिवार्य 
रूप से एक वाहरी विष्पक्ष प्र के निर्णय के आघार पर निपढाया थाता है। पच 
फैसला प्रतिवायं रूर से लागू क्रिया जाता है। जब सरकार किमी विवाद को 
अनिवार्य रूप से क्रिसी पचनिर्णयक्र्त्ता (877०7) द्वारा निपठाने का कार्य 
करती है और उसके द्वारा दिए ए नि्ंय अथवा अवार्ड लागू करती है तो उसे 
न्यायाघिकरण (#५]००१॥०७४०४) कहते हैं । यह उस समय अपनाया जाता है जब 
ऐच्छिक तरीको द्वारा ग्रौद्योगिक विवादों को निपदाया नहीं जा सकता है। यहू देश 
की सक्टकालीन स्थिति में तथा भ्रौद्योगिक सम्बन्धी द्वारा जनता के प्रसस्तुष्द होने पृ सक्टकालीन स्थिति में तथा ग्रौद्योगिक सम्बन्धों द्वारा ने पर 
अनिवार्य वंचफेसला अपनाया जाता है। भ्रनिवायं पत्रपंसले के समय श्रमिकों के 
हडताल करने के भ्रधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। जब जनोपयोगी 
सेवाप्रो में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस विवाद को पचनिर्णंय के 
लिए दे दिया जाता है तथा हडताल व तालावन्दी पर रोक लगा दी जाती है । इसके 
साथ ही श्रमिकों के रोजगार ही सुरक्षा मजदूरी और उचित कार्ये को दशा आदि 
के विषय में विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। अनिवार्य पंचनिरंय के भ्रन्तगंत 
गवाहो की अनिवार्थ उपस्थिति, अ्न्वेषण के अनिवार्य अधिकार, अवार्ड का 
ग्रनिवार्य तियास्वयन तया ग्रवार्ड के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान भ्रादि प्रवार्ड के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान भादि आते हैं। 
इस पद्धति के भन्‍्तगंत श्रमिक का भाग्य निरणुयकर्त्ता के हाथो में होता है। प्रो आर- 
सी सकेना के ग्रनुष्तार, (सामाजिक स्पाय को सफलता पूर्ण रूप से अधिकारी को 
"ओस्थता, सईभावना और दृरदशित्ञा पर निर्भर करती है जो कि राज्य से प्राप्त होती 
है ।”! अमेरिकी श्रम संगम (राधा एलपटाशाणा ण॑ [.0०एण 07 
४ ४ ]..) ने भ्रमेरिकी भनिवायें पच फँेसला विघान के सदम्म मे लिखा है कि, 
“अमेरिकी श्रमिकों को कभी भी दास नहीं बनने दिया जाएगा | झनिवाये पचनिर्णय 
के औद्येशिगक फिवाब प्रेत्सीहित एव जारे रहेंगे । यह स्वराज्य मे कमी करता है, यह्‌ 
श्रमिकों और मालिको से उनकी समस्याओों के निवारण के उत्तरदायित्द को छीनता 
है, यह सामूहिक सौदाकारी को समाप्त करता है और इसके स्थान पर मुकदमावाजी को 
स्थान देता है ।” श्रम शाही भ्रापोग, 93](9०७० ए०फ्राहफश्णणा छा १.80०ण) 
ने भी प्रनिवार्य प॒रफेमले का विरोध क्या है। प्रनिवारं पचर्फसले से औद्योगिक 
शान्ति बनाए रखने मे मदद नही मिलेगी । उद्योग से ही विवाद को निपटाने का 
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कार्य करना चाहिए । वाहरी ब्यक्षित द्वारा विवाद पर पचनिशुय प्राप्त करने से 
श्रमिको भें असस्तोष बढता है । अनिवाय पचर्फसतरे के श्रन्तर्गत बिता दोनों पक्षो को 
अनुमति के विवाद को निपटाने का प्रयास किया जाता है तथा सामूहिक सौदाकारी 
को कोई स्थान नही दिया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश मे जहाँ श्रौद्योगिक 
शात्ति बताए रखने हेतु सामूहिव सौदावारी को काम में नहीं लाया जाता है क्योकि 
इस देश में सामूहिए मौदाकारी की सफलता की पूर्व दशाएँ (एलव्यूएशल्ड ते 
(णाल्णा२6 ऐक्वा_्टआग॥8) विद्यमान नही हैं । ग्रत अनिवाये पचफैंसले की काम मे 
लाया जाता है | पचनिर्शयकर्त्ता (7७8०7) योग्र/ निष्पक्ष-एव दूरदर्शी, होना 
चाहिए वयोकि दोनो पक्षों वा भाग्य उसके हाथो में होता है । 


अत झ्ौद्योगिक शान्ति बनाए रखने तथा अच्छे झ्ौद्योगिक सम्बन्ध बनाए 
रखने वे लिए यह आवश्यक है कि दोनो पक्षों द्वरा औद्योगिक विवादों का निपदारा 
सामूहिक सौदाकार्र सौदाकारी, पारस्परिक एकता एवं सररभावना के हारा किया जाना चाहिए। 
बिना सरदारी हस्तक्षेप के विव/द निपटाना सवश्रष्ठ है । अद्ियार्य व्यवस्था तमी लागू 
की जाए जब सभी अन्य तरीके असफल हो जाएँ । को कमर के गुबाए कुमार के दें: (पः 
निणंय को स्यूनतम करने की परिस्थितियों वो तैयार करने के प्रतिरिकत सबसे प्रमुण 
समस्या यह है कि दोनो पक्षों वो यह पूर्ण विश्वास हो कि उन्हे निष्पक्ष व्यवस्था 
प्राप्त होगी ग्रौर इसके अ्वर्ड को प्रभावपूर्णो ढंग से क्रियान्वित क्रिया जाएगा ।!.... 


अ्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों मे सरकार की भूसिका 

(॥206 ए 60४ ॥॥ एआगंणा शश्ाइ2शाशा। ९॥॥०ा5) 

प्रारस्मिक काल में श्रम प्रवन्ध सम्बन्धो मे सरकार का महत्व बहुत कम था। 
सरकार का कार्य देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना तथा आस्वरिक कॉनूबी 
व्यवस्था बनाए रखना था । ग्ौद्योगीकरण के प्रारम्भ में जो श्रम विधान थे वे 
मालिको के पक्ष मे थे | श्रसिक हडताल नही करते थे । उन पर कानूनी कायबाही 
द्वारा रोक लगाई हुई थी । इसके परिणामस्वरूप नियोजको द्वारा श्रमिकों को 
नौकरी लगाने व हटाने का दृष्टिकोण (प्रता८ & क्ाह #हता6ंह वृ0शगात$ 
[.80०ए०) झपनाया जाता था। श्रमिकों के व४/ये के धंण्ठे अधिक कम मजदूरी 
तथा खराब कार्य की दशाएँ एवं ग्रावास व्यवस्था थी । श्रमिकों का शोपण किया 
जाता था । लेकिन आधुनिक सरकार एक कल्याणकारी सरकार होने के कारण 
इसके अ्रधिकारो एव उत्तरदायित्वों में वृद्धि हो गई है। अब सरकार का कार्य न 
क्रेवल बाह्य प्राक्मणो से रक्षा करना तथा ग्राम्तरिक कानून व्यवस्था ही बनाए रखना 
है, बल्कि श्रुसिक वर्ग, समाज, उपभोक्ता तथा राष्ट्रीय हितों की... 
सरकार यह देखती है कि उपभोक्ताओं व समाज को उचित कीमती पर वस्तुएं तथा 
सेवाएँ सुलभ हो | श्रमिक वर्ग के हितो की रक्षा के लिए सरकार उसके कार्य के 
घण्टो, छुट्टियों, कार्य एवं झावास को दशाएँ, शिक्षा, मनोरजव झादि सभी श्रम- 
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कल्याणकारी कार्यों के लिए विधान बनाती है जिससे श्रमिकों के शोषस को समाप्त 





किया जाते । अब श्रमिको को प्रपने सगठन बनाने को पूर्ण स्वतस्तरता रहता हें 
इससे पजीकृत श्रम सघ के अ्रधिकारियों की दीवानी तथा फ़ोजदारी मामलों से छूट 
मिल जाती है । 
सरकार द्वारा स केवल श्रमिको एवं मालिको के सम्बन्धो का नियमन करके 
उनके बीच मधुर सम्बन्ध उत्पन्न करने हैं बल्कि उपभोक्ता, समाज तथा राष्ट्रीय हितो 
को भी पूरा करना होता है | उपभोक्ता और समाज सभी को सस्ती कीमत पर वस्तुएँ 
सुलभ हो जाती है। श्रौद्योगोकरण के लिए औद्योगिक शान्ति होना आवश्यक हैः 
श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार को श्रमिको और मालिकों के बीच 
पारस्परिक एकता एवं मधुर सम्वन्ध उत्पन्न करने पडते हैं । हडतालो तथा तालाबन्दी 
द्वारा उत्पन्न होने वाले हातिकारक तत्त्वों पर प्रतिबन्ध लगागा जाता है । श्रम प्रबन्ध 
सम्बन्धो मे सरकारी हस्तक्षेप ग्रावश्यक है, लेकिन यह हस्तक्षेप की मात्रा विभिन्न बातो 
पर निर्भर करती है । इस विषय मे प्रो, भगोलीवाल ने लिखा है कि, “राज्य हस्तक्षेप 
की माना आर्थिक विकास की अवस्था द्वारा निर्धारित होती है । प्रधिकारो की प्राप्ति 
हेतु कार्य को रोकने के दुष्परिणाम एक विकसित अ्रथेव्यवस्था में इतने प्रधिक नहीं 
होते जितने कि एक विकासशीस अर्थव्यवस्था मे ।! ट 
हाल ही मे केन्द्रीय सरकार द्वारा बागान उद्योग में श्रमिकों की वार्यकुशलता, 
उत्पादकता तथा उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपभोग करने हेतु एक द्विपक्षीय समिति 
की स्थापता गई की है जो कि श्रमिकों एव प्रबन्धको के प्रतिनिधियों की बराबर बराबर 
सझ्या से मिलकर बनेगी । राष्ट्रीय शीपंस्थ संगठन (7२४४०7४ 877०५ 8009) ने 
भी मुख उद्यीगो मे ट्राष्ट्रीय स्तर घर आद्योगिक समितियों की_ स्थापना करने का 
तिर्णय लिया है। ये समितियाँ सम्बन्धित उद्योग वी विभिन्न समस्याप्रो जैसे-- 
॥े-आॉफ, छें्रनी, धीमे. कार्य करने, पेराव, हुडताल आदि पर अपनी सिफारिशे देने के 
अतिरिक्त भप्रव॒स्च-में श्रमिकों को भागीदारी देने की योजना को भी क्रियान्वित करेगी। 
इससे श्रौद्योगिक सम्बन्धो मे सरकार की महत्त्वपूर्य भूमिका को भलक देखने को 
मिलती है ।! विकसित देशो मे जैसे झ्मेरिका और इंगलेण्ड मे श्रमिको एवं प्रबन्धको 
के सुदृढ़ सगठन हैं तथा सामूहिक सौदाकारी के द्वारा औद्योगिक विवादों वो निपटा 
लिया जाता है। लेकिन विकासशील देशो भे श्रमिको व मालिको के श्रम सगठनो की 
शकित बराबर की नही है क्योकि श्रमिक सगठन कमजोर है तथा मालिकों के सगठन 
ईएक है ५ उससे श्षफ़िक्रो क्वा शोशगा क्या जा कै । हुक सपा के आतिफो को 
बचाने के लिए श्रम सम्बन्धो के नियमन की व्यवस्था कर रखी है। श्रम विधान के 
अन्तर्गत सरकार ने श्रम व सालिको के सस्वन्धों के नियमन का प्रावधान कर रखा 
है । जब भी दोनो मे विवाद उत्पन्न होता है, सरकार इस व्यवस्था के माध्यम से 
आद्योगिक सम्बन्धो मे हस्तक्षेप करती है (श्मारत जैसे विकासशील देश में श्रोद्योगिक 
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सम्बत्धो के नियमत में राज्य ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है । यहाँ सरकारी 
हस्तक्षेप प्रत्यक्ष है । प्रारम्भ में हस्तक्षेर व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए किया 
जाता था। बाद में समाज सुधारको तथा जनता के दबाव के परिणामस्वरूप श्रमिको 
की ग्राथिक कठिनाइयो से रक्षा हेतु सरकारी हस्तक्षेप किया गया । स्वतस्तता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ देश के तीत्र प्राथिक विकास हेतु आ्राथिक नियोजन के मार्ग को चुना गया है 
ओर इसके लिए ग्रौद्योगिक शान्ति परमावश्यक है ॥ इसलिए सरकार द्वारा श्रम प्रबन्ध 
सम्बन्धों का तियमन बड़े पैमाने पर किया जाता है । वर्तमान समय में झ्रापातस्थिति 
की धोषणा के पश्चात्‌ सरकारी ग्राथिक नीतियो को प्रभावपुर्णे ढग से लागू करने मे 
श्रम सघो तथा प्रबन्ध सगठनों द्वारा सरकार को सहयोग देने का निश्चय क्रिया गया है ! 

आ्रापातकालीन स्थिति की घोषणा तथा तवीन झाथिक कार्यक्रम के क्रियास्वयत 
हेतु सरकार को देश के प्रौद्योगिक संम्बन्धों मे सुधार के महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध 
कर दिए हैं.। श्रमिक्रो को शोपण से मुक्ति दिलांकर उनमे अपने काये के प्रति रुचि 
और जिम्मेदारी का प्राण फूँका जा रहा है। यही कारण है कि ग्रापात स्थिति की 
घोष़रा के पूर्व की तुलना मे अब श्रमिक काफी बदल गया है। वह एक अनुशासित, 
मेहनती एवं उत्तरदायी वर्ग बन गया है। भ्रव वह हमारे देश के तीब्र भ्राधिक विकास 
में क्रियाशील योगदान दे सकेगा । 





वी 


इंग्लैणड और अमेरिका में 
औद्योगिक सम्बन्धों की व्यवस्था, 
उद्योग में संयुक्त परामर्दा 


(#०्दाएलर३ ग (#475घरवं रिश्व्॑च०ा$३ 40 ५० ४३, 
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प्रो श्रीवास्तव नारी शन प्रबन्ध सम्बन्ध एक व्यापक कार्य है और इसके 
अल्तरगंत प्रौद्योगिक सम्बन्ध और मानश्वीय_ सम्बन्धी की समस्या दोनों को शामिल्र 
किया जाता है ।”! श्रौद्योगिक सम्बन्धो द्वारा श्रम सघो तथा मालिकों द्वारा सामूहिक 
समभौतों अधवा कानून द्वारा नियमस का कार्य क्विया 24 । ग्रब हम इंगलैण्ड 








तथा ग्रमेरिका मे प्रोद्योगिक सम्बन्धो को नियमन करने की व्यवर्रथा का अध्ययन करेंगे। 


इंग्लेण्ड मे श्रौद्योगिक सम्बन्ध 
(एरताञआपशे रिशेश्रञाणा5 था ए., हू.) 

इंगलेण्ड मे भरौद्योगिक सम्बन्धों का हाँ ऐच्डिक श्राधार पर तैयार किया 
गया है तथा मह श्रप्तिको और मालिकों के सगठनो पर पूर्ण रूप से आ्राधारित है । चहाँ 
कि बस रजत पक्षों के संगठन सुदृढ हैं। दोनो पक्षों के संगठन आपस में मिलबैठकर विचार- 
विमर्श 'र तथा कार्य की दशाग्रों से सम्बन्धित विवादों का निपटारा कर 
लेते है । जिन व्यवसायों मे दोनो पक्षों के ऐच्छिक सगठनो का अभाव है वहाँ श्रमिकों 
की ढाय्ये की दशाओरी तथा मजदूरी आदि का नियमन राज्य द्वारा निधित विधान के 
माध्यम से होता है । 

प्रो सक्सेना के अनुसार, “इगलंण्ड मे औद्योगिक सम्बन्धो की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता सामूहिक सौदाकारी का विकास है, जिसे कि उद्योग की आवश्यकताओं के 
लिए सबसे प्रच्छे तरीके के रूप मे ग्रहरय किया गया है ।”* सद्‌ 85] तक इगलैण्ड 
में सामूहिक सौदाकारी के क्षेत्र मे कोई प्रगति नही हुई क्योंकि श्रम सधो का विकाप्त 
नही हुआ था । लेकित इसके पश्चात्‌ श्रम सघो का गठन किया जाने लगा तथा इसके 
परिसामस्वरूप सामूहिक सौदाकारी को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा | झ्राज स्थिति 
यह है कि इगलंण्ड से ग्रौद्योगिक सम्बन्धो को निर्धारित करने का महत्त्वपूर्ण साधन 
सामूहिक सोद।कारी हो गया है । 


प 
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इगलंण्ड मे सामूहिक सौदाकारी का ग्रर्थ वह्‌ व्यवस्था है जिसके ग्रन्वगंत 
सौदाकारी द्वारा श्रमिक की मजदूरी ग्रौर रोजगार की दशशाओ्रों का तिपटारा किया 


जाता है । इस निषद़ारे को दोनो पक्षो के सगठनों द्वारा, एक समभौते का रुय दिया 
जाता है । 

इगलेण्ड में श्रौद्योगिक विवादों को रोकने और निपदाने के लिए त्तीन तरीकों 
को काम में लाया जाता है। इनमे ग्रमभोठता (ए०शाश्आ।णा), "पूवनिणंय 
(2/ण7०॥००) और ग्रच्वेषण ([7४०529007) हैं । इन तीनों को कानूनी तोरं 
पर लागू करने के लिए सम भौता ग्रधिनियम, 886 (0०एणोष्शाएत 8०० 086) 
ग्रौर ग्रौद्योगिक स्यायालय अ्रधिनियम, 99 (॥005070 (०७5 ॥० ०99) 
के भ्रन्तगत विभित अधिकार दिए गए हैं। समझौता अधिनियम वे अन्त्ंत ऐच्यिक 
समभौता द्वारा समभौता करवाया जाता है और इसके लिए व्यापार मण्डल (047 
0 77०00) बनाया गया है जिसे विवादों के निपटारे हेतु प्रधिकार प्रदान किएगए 
हैं । थे सभी प्रधिकार अब श्रम मत्रालय के_अ्धीन कर दिए गए है। समभोते का 
उद्देश्य श्रौद्योगिक विवादों के निपटारे में सहायता करना है । चाहे इससे कार्य रक 
जाए । इसके साथ ही श्रौद्यो गिक सम्बन्ध प्रधिकारी ([00ए/79] एिटैशाणा5 00) 


को कि भी नियुक्ति की जाती है। यह भ्रधिकारी भी श्रमिकों श्रौर मालिकों के बीपष॑ 
समभौता हँतु अपनी सेवाएँ प्रदान करता है । 

इन दोनों ग्रधिनियमों के ग्रन्त्गंत किसी भी औद्योगिक विवाद को निपटाने 
हेतु ना पचविर्ण॑य_ (४०ैणा।क्ष/ #707०0०) का भी प्रावधान रखा गया 
है । किसी भी पक्ष द्वारा अ्सहमत होने पर पचनिणंय करवाने का इनके श्रस्तर्गत कोई 
प्रावधान नहीं है। यदि समभौता तथा पचनिरणंय द्वारा श्रौद्योगिक बिवाद नहीं 
मिपंठाया जाता है। तो विवाद की किसी न्यायालय को सुपुदं किया जा सकता 
है। यद्यपि दूस प्रकार का अवार्ड के पीछे कानूनी बघन नहीं है। जब प्रवाई 
शीआ किया नमक व्यानलेस ब्रधकण 9 के ऋर्ात पर लिया जाता है तो यह रोजगार की एक आवश्यक शर्त बन जाता है। 
इस अधिनियम (प्रौद्योगिक न्यायोलत्रेय अधिनियम, 99) के ग्रन्तर्गत सरकार 
विवादों के पचनिरणेय हेतु औद्योगिक न्यायालयथो, एक या अधिक व्यक्तियो को सरकार 
द्वारा नियुक्ति ग्रयवा पचनिणंय मण्डल को सौंप सकती पचनिणंय मण्डल को सोंप सकती है । 


इगल॑ण्ड मे पचनिर्णाय दोनो पक्षो की सहमति पर तिर्भर करता है। एक 
भी पक्ष की सहमति न होने पर पचनिरणंय नहीं हो सकता । फ़िर भी गा 
परिस्थितियों मे सरकार द्वारा इस प्रकार के पचनिणंय को अनिवायय कर दिया जाता 
है। प्रौद्योगिक स्थायालय अधिनियम 99 के ग्रस्तग्ंत एक स्थायी श्रौद्योगिक 
स्यायालय (380000॥78 !परताहधा॥ (१००४) की स्थापना की गई है । इंसम# 
और मातिकों के प्रतिनिधियों तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों को श्रम मंत्रालय द्वारा नाॉमजद _ 
फया जाता है। दोनों पक्षो की सहमति पर ही विवाद वो न्यायालय को सौंपा ) 


जाता है $ 





















इस्लेण्ड और पमेरिका भे ग्रौद्योगिक सम्बस्धो की व्यवस्था 99 


इंगलैण्ड से औद्योगिक सम्बन्धों को सुखूप विशेषताए 
(शत्ना। ऐाक्चाबरशशांबर०६ ए पराकाञांने रिशेक्वींणाड एफ.) 
इसलैण्ड भे औद्योगिक सम्बन्ध ऐच्छिक आ्राधार पर आधारित हैं । हाल ही के 
वर्षों मे इगलेण्ड से हडतालें तथा तालाबन्दी कम हुई हैं। अच्छे भ्रौद्योगिक सम्बन्ध 
बनाए रखने के उद्देश्य से इगलेण्ड भे निम्त व्यवस्था की गईं है-- 

 सयुक्त ऐच्छिक समभौते (उणा। एणेघा।धा) है8ध्शा०/७)-सभी उद्योगों 
में रोजगार की शर्तों को श्रमिक एवं प्रबन्पवों के सगठनो द्वारा पारस्परिक बातचीत 
से निर्चय किया जाता है प्रौर सयुक्त समझौता कर लिया जाता है। यह दोनो पक्षो 
की किस मो िक ह। इन कप हैक सौदाकारी शक्ति के माध्यम से तय किया जाता है। इससे सामूहिक 
सफभोतों को प्रोत्माहन मिलता है। इन सापूहिक समभोतो में मुज़दूरी, छूद्धियाँ, 

ज्कये करने एवं रोज़गार की दशाएँ ग्रादि सम्मिलित की जाती है। इस व्यवस्था के 

न्तर्गेत दोनो पक्ष औद्योगिक शान्ति बनाएं रखने का प्रयास करते हैं। इगलैण्ड मे 

श्रम सघ एवं मालिकों के समठन सुहढ हैं । इसलिए सामूहिक समभौते के माध्यम से 
सयुकत ऐच्छिक समभौते सम्पन्न हो जाते हैं । 

2 सथुक्त प्रौद्योगिक परिष्दें (उ्ंगा 70779) (णाण्ली5 )--इगरल॑ण्ड 
के कई उद्योगों में सयुकत भ्रौद्योगिक परिपदें बनाई गई हैं। इनके द्वारा रोजगार की 
दश्घाएँ एवं शर्तों का निर्घारिण सयुक्त विचार-विमशे से होता है। इन परिषदी द्वारा 
यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है) इन परिषदो के कार्यों मे विभिन्नता पायी 
जाती है । कुछ परिषदें मजदूरी नियमन सम्बन्धी कार्य करती हैं. तथा श्रन्य परिपदें 
उद्योग से सम्बन्धित भ्रन्य हितो के सम्बन्ध मे कार्य करती हैं। इसी प्रकार वी व्यवस्था 
जिला तथा कारखाना स्तरो पर भी की गई है । जिला स्तर पर जिला समुब॒त 
औद्योगिक परिषदी (0:ञग6 ॥0थ8 ग्रातए॥778॥ 0०णघ०॥५) की स्थापना की गई 
है। यदि कारखाना व जिला स्तरीय सस्थाएँ इन समस्याओं को हल करने मे असफल 
होती है तो राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्या द्वारा इनको हल किया जाता है। 

3. कार्य समितियाँ (१४०१३ (०७७॥/(६८)--इस प्रकार की समितियों 
की स्थापना श्रमिकों एव मालिको में एकता एवं पारस्परिक मामलो को निपटाने हेतु 
की जाती है । इनमे श्रमिको और मालिको के वराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। 
इगलेण्ड भ श्रौद्योगिक सम्बन्धों मे इस प्रकार की समितियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य करती 
हैं । इत समितियों द्वारा श्रमिकों के कल्याण कार्य तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था भी 
का जाता हैँ 

4. सजदूरी परियद्‌ और मजदूरी मण्डल (जबड० ए०गालांड शा जबडर 
8०शपे5$) --श्गलैण्ड के कुछ उद्योगो मे मजदूरी परिषदें तथा वेतन मण्डलो की 
स्थापना वी गई है। इनमे श्रुमिको और मालिको के प्रतिनिधि तथा कुछ स्वतन्त्र 
व्यवितयों को शामिल किया जाता है। यह व्यवस्था उन उद्योगों में की गई है जहाँ 
पर श्रम-सगठन दुबंस हैं। इन परिषदो झ्रौर मण्डलो को यह ग्रधिकार है किए 
सम्बन्धित उद्योग के श्रमिको हेतु न्युनतम शर्तों सम्बन्धी प्रस्ताव श्रम मम्तालय को 
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भेजे जा सहते हैं। सम्बन्धित मस्त्री को यह अधिकार है कि वह काबुन द्वारा इसे 
स्यूवतम दकाग्री तथा शर्तों को उद्योग मे लागू कर दे । थ्रमिशे को शोपण से बचाने 
कद न लय ही गई है। प्रकार की व्यवस्था की गई है तया इसके लिए समय-समय प्र विभिन्न 
प्रधिवियम बनाए गए हैं छज़से सद्‌ 909 का व्यापार सण्डल भ्रधिनियम ५ 
०४ &७ ० 909), सा 8 का व्यापार मण्डल अधिनियम, सब 3938 
का सजदूरी अधिनियम, सब॒( 4945 का भजदूरी परिषद्‌ प्रधिनियम (७४8० 
ए०णाढा$ 0७ ० 945)शफपि मजदूरी अधिनियम, 948 (#ह०॥॥म 
४४3४० 8० ० 948) प्रादि। इनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी तथा कार्य की दशाप्रो 
को कातूनी रूप दिया जाता है तथा उनका क्ियास्वयन किया जाता है । 

$. सम्रभोता, पचनिर्णंय एवं जाँच व्यवस्था (९कलाा॥णा, 4ाफशाक 
& ॥00 ०8900) --उद्योगो मे सममौते हेतु निजी व्यवस्था भी की गई है तथा 
(लिन अमल 0 अधिनियम, 896 (एणालाशागा 4८ भ 896) और ग्रौद्योगिक 








यलिय प्रधिनियम, 99 (हठएछाक्का (00॥ 0० ० 9 9) के ग्रलगंत 
भौते तथा प्रचनिर्णय की व्यवस्था की गई है 

कुछ उद्योगों मे दिवादो को निपटाने हेतु ऐच्छिक समभौता व्यवस्था की मई 
है । संघर्ष से सम्बन्धित पक्ष अपने झगड़े को औद्योगिक न्यायालय ([]000॥॥9 
(०५) द्वारा निपटारा कर सकते है। पचनिर्शय मण्डल [06 ण॑ #षण9 
॥00) कौ व्यवस्था की गई है। इसमे सम्बन्धित उद्योग के श्रमिकों व मालिझों के 
बराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं और एक स्वतन्त्र व्यक्ति को श्रममन्त्री द्वारा गामजद 
किया जाता है। पचनिर्णॉय के तिरंय (७८) को कातुती रूप से लागे नहीं 
क्रिया जा सकता है फिर भी जिन भ्रवा्ों भे दोनो पक्ष सहमठ दवोते है वे अनिवार्य 
रूप से उन पर लागू किए जाते हैं । जिस विवाद का अवार्ड मण्डल द्वारा दे दिया 
जाता है यह मण्डल स्वत हो कार्य करता बन्द कर देता है। 

6. उद्योग और सरकार के बीच सम्पर्क (२९३तणा5 #लक्तस्‍ट0 ॥0779 
270 (॥९ 60४) --इगलैप्ड के औद्योगिक सम्बन्धों की यह विशेषता है कि सरकार 
दोनो पक्षो के प्रतिनिधियों से उनके हितों को प्रभावित करने वाले मामलों पर 
,निरन्तर सम्पर्क रखती है &्ट्रीय सियक्त सलाहकार: परिषद 80000 700 यष्ट्रीय ।र॒परि' गा गण 
408०५ 0०४००) के माध्यम से सरकार प्ोर दोनो पक्षो के प्रतिनिधियों द्वारा 
श्रम माम्रतो पर विचार बरने की व्यवस्था है। इसमें सरकार को ढोनी पत्नी के माम्लो पर विचार बरने की व्यवस्था है। इसमें सरकार को दोनो पक्षों के 
हिंतो पर सलाह दी जा सकती है। 

7. उद्योग मे कारखाना स्तर पर संयूक्त विचार-विमर्श (उ0एा (00509- 
(भा 0 ॥0005809 4४ ४९०७ ॥.७7४)---इगलेण्ड भे औद्योगिक सम्बन्धो को मधुर 
बनाने हेतु प्रश्येक कारखाने मे प्रयुक्त विचार-बिमश_ करने के लिए समितियाँ बनाई 
गई है । उत्पादन समितियाँ (?7000०00॥ (०000/०25) बनाई गई हैं जिनमे 
दोनो पक्षो द्वारा उत्पादत सम्बन्धी मामलो पर विचार-विम्र्श-“होता है जिससे कवि 
उत्पादन सम्बस्घी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । 








हि 


इग्लैण्ड और ग्मेरिका भे श्रौद्योगिक सम्बन्धो की व्यवस्था ]0 


इस प्रकार इगलैण्ड मे श्रद्योगिक सम्बन्धों की सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार 
ऐच्छिक है। इस देश मे दोनो पक्षो के सगठन सुदृद है तथा वे एक दूसरे के दृष्टिकोण 
को समभने का प्रम"स करते है और आपसी हिंतो को भी जानते है । अत औद्योगिक 
सम्बन्धों मे राज्य का हस्तक्षेप यथा सम्भद न्यूनतम है और विवादों को प्रारम्भ में 
ही निपटा दिया जाता है । 


अमेरिका मे औद्योगिक सम्बन्ध 
(]005509 8९॥४४०४७७५ ४४ ए.8.8.) 

ग्रमेरिका मे हडतालो की सख्या, मानव दिनो की हानि, हडतालो में सम्मिलित 
श्रमिकों की सख्या आदि से झ्ौद्योगिक सम्बन्धों के धारे में समय समय पर विभिन्न 
अध्ययन बिए गए है। प्रभेरिका मे हृडतातें पुरानी यूनियनों बी ठुलना म नई यूनियन 
अधिक करती हैं। इससे श्रम संघ मान्यता प्राप्त करते है । मान्यता प्राप्त होने पर 
पारस्परिक उत्तरदायित्वी तथा अधिकारो का एक दूसरे पक्ष द्वारा आदर किया जाता 
है । इसी प्रकार इस पारस्परिक एकता के माध्यम से शान्तियूरं ढय से कगडो को 
निपदारा किया जाता है । 

सामूहिक सौदाकारी (८०७८४४९० छव्न४शग्रा8)---अमेरिका में सामूहिक 
सौदाकंगरी श्रम मंघो का एक गरहत्त्वपूण्ण उद्देश्य है ; इसके गल्तगंत दोनो पक्षों के 
सगठन एक मेज पर बेठकर-सम्बन्धित विवाद पर विचार विभशे करके उसे एक 
लिखित करार या समभीते का स्वरूप दे देते है । अमेरिका के श्रम_ प्रबन्ध सम्बन्धो 
को यह एक महत््वपूण विशेषता रही है जिसमे सयुक्त सहभागिता से मजदूरी और 
कार्य की दशाओं को विर्धारित किया जाता है । अमेरिका मे सघीय श्रम नीति का 
एक महत्त्वपूर्ण भाग सामूहिक सौदाकारी का प्रोत्साहन देना है। अमेरिका मे सामूहिक 
सौदाकारी का इतना महत्त्व है कि इसके प्रन्तर्गंत सेकडो हजारो संस्थान तथा लाखो 
श्रमिकी को शामिल क्या गया है। यहां तक क्ि देश के प्राधारभूत उद्योगों जैसे-झ 
कोयला, स्पात, निर्माण, जनोपयोगी सेवाएँ, रेह्ते, सड़क झ्रादि सामूहिक सौदाकारी 
समभोौतो के प्रन्त्गंत आते हैं। सामूहिक सौदाकारी के प्रभावपू्ण होने के कारण कुल 
कार्य दिवसों की सख्या तथा हंडताली की अवधि कम हो गई है ॥ 

मध्यस्थता एवं समभोता ('ैश्ताश्राणा & (०ाथा&त07)--मध्यस्थ 
बाहरी थ्यक्ति होदा है जो दोनो पक्षो ऋ्मिको और प्रब॑स्धवों को किसी विवाद 
को निपटाने हेतु उनकी मध्यस्थता करता है। वह एक तरह से उन दीनों पक्षों का 
दूत होता है। वह उनको सुझाव दे सकता है, लौंकन अपना निणेय नहीं थोप सकता। 
निर्णय दोनो पक्ष ही मिलकर लेते है और फिर उसे समझौता का रूप देकर क्रियास्वित 
कर दिया जाता है । 

दूसरी ओर समभीते के अन्तर्गत भी बाहरी व्यक्ति ही होता है लेकिन बह 
अपने विचारों छे दोनो पक्षो को प्रभावित करने समभौता करा सकता है । समझौता 
अधिकारी दाहरी व्यक्ति, अर्ड सरकारी या प्तरकारी «यक्ति हो सकता है । समभौता 
ऐच्छिक भी होता है तथा अनिवार्य भी | ऐच्छिक समभौते के श्रच्त्गंत दिया गया 
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निर्णय दोनो पक्षों हारा मानना आवश्यक नही है । लेकिन प्रनिवायं॑ उम्रभोते के 
अन्तर्गत दिया गया निरशंय अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। समझौता कौ 
सफलेता समझौता ग्रविकारी क्रे व्यक्तित्त तथा उसको दिए गए अधिकारों पर 
निर्भर करती है | 

अमेरिका में विवादों के निपटने हेतु मध्यस्थता तथा समभौता सम्बन्धी 
द्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है । लेकिन निजी सम्थाओं द्वारा भी यह कार्य किया 
जा सकता है। झधिकाँश श्रौद्योगिक शहरो एवं राज्यो भें इस प्रकार वी व्यवस्था 
संघीय मध्यस्थता एवं समभौता सेवा (फल्वला॥ शुल्वाबणा & 007:क्षाए4 
$0८7५००) द्वारा प्रदान की जाती है यह सेवा दोनो पक्षो से निरन्तर सम्पई बनाए 
रखती है तथा किसी भी बिचाद मे हस्तक्षेप किया भी जा सकता है और नही भी 
- सघीम मध्यस्थता एवं समभौता सेवा ने प्रतिबन्ध_मध्यस्थता था कार्यरत 
(श०ड्टाशाहाह ती ॥९५शपए6 १४८००॥४४०ा ) भी अपनाया है | इस कार्यक्रम का 
उद्देश्य श्रमिको और भ्रबन्धको के बीच पारस्परिक एकता एवं विश्वाप्त उत्पन्न कखे 
"अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देना है। इसी प्रकार 
प्रतिबन्ध समभोता ([थधएट्आाए८ 007०॥8॥00 ) की व्यवस्था भी है । 


अमेरिका मे रेलवे श्रम अधिनियम, 926 (रेत छव ].8000 8०, 926) 
के अन्तर्गत राष्ट्रीय मध्यस्थता मण्डल (80०78 १(९०,३४०४ 8020) की स्थापता 
की गयी है। इस मण्डल भें दो दर्जन मध्यस्थ तथा 3_ सदस्य सीनेट की प्रतुमत, मे से 
रष्ट्रपातति दवा नियुक्त किए जाते हैं । 

राष्ट्रीय सकटकालीन विवादों मे ठेप़ट-हा्टने प्रधिनियम 947 [वशी- 
वश) #५ ण 947) के अन्तगत यदि राष्ट्रपनि को यह मावूम हो जाता है कि 
देश की सुरक्ष। के (लिए विवाद खतरनाक है त्ती उसके लिए जाँच मण्डल तियुक्त 
किया जाता है । 

पचनिर्णय (490708007)--जब समभीते तथा मध्यस्पता द्वारा प्रौद्योगिक 
दिवाद छा निपटारा नही हो पाता है तो दोनो पक्षो की सहमति से इस विवाद को 
किसी निष्पक्ष प्चनि्णायक्र (#780०7) को निरंय हेतु दे दिया जाता है । 
पचनिरय दो प्रकार का होता है--एक ऐच्छिक तथा दूसरा अनिवार्य पचनिरांय। 
ऐच्छिक पचनिर्णय के अन्तर्गत दोनो पक्ष स्वेच्छा से किसी विवाद पर प्रफैसता 
प्राप्त करते हैं तथा इसके निर्णय को लागू करना ऐच्छिक होता है। यदि दोनों पक्ष 
इसमे सहमत हो जाते हैं तो इस निर्शंय को अनिवाये रूप से लागू कर दिया जाता 
है। भनिवार्य पचनिशांय के अन्तर्गत दोनों पक्षो द्वारा किसी विवाद का निषटारा 
अनिवायें रूप से पत्तनिणंय द्वारा करवाना पडता है| इसमे दोमो पक्षों की भतिवार्य 
गवाही, भ्रनिवार्य उपस्थिति तथा अनिवाय् क्रियान्वयन आदि को सम्मिलित किया 
जाता है। भ्रमेरिका मे पचनिर्णय सामूहिक सौदाकारी का एक महत्त्वपूर्ण श्र बन 

गया है । किसी भी विवाद या शिकायत का निपटारा ऐच्छिक रूप से पचरविर्णय के 
अस्तर्गत किया जाता है ! 
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पचनिणुंय की व्यवस्था से विवाद के निपटारे मे काफी देरी तथा लागत 
लगती है । इसका व्यय दोनो पक्षों द्वारा वहन किया जाता है। फिर भी इससे 
श्रम-प्रवन्ध पम्बन्धो को सुधारने मे मदद मिलती है। जहाँ तक योग्य एवं निष्पक्ष 
पचनिर्णायक (04०07) का प्रश्त है, इसकी आवश्यकता पडने पर तथा 
अ्रमिको व प्रबन्धक्तो के निवेदन पर पचनिर्शाषकों की सूची सघीय मध्यस्थ एव 
समभौता सेवा और राज्य सस्थाप्रो द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सूची 
अम्रेरिको पचनिर्शय संघ (4क्रशार॥0 क्षवैफान्रपणा #ैकतटाबधणा) हारा भी 
प्राप्त की जा सकती है। भ्रधिकाश पचनिरंय सामृहिक सौदाकारी के अस्तर्गत किए 
गए समभोते की शिकायतों के विषय में किए जाते.हैं । मजदूरी सम्बन्धी विषयों पर 
पचनिर्शय नहीं विया जाता है कप्तोकि इसभे समय भर व्यय लगता है; मजदूरी के. 
सम्बन्ध मे पचनिर्ठाय हेतु कोई स्पष्ट सिद्धान्त नही दिए हुए हैँ जबकि शिकाथतो के 
सम्बन्ध मे शिकायत निवारण पद्धति के स्पष्ट सिद्धान्त दिए हुए हैं। इस प्रकार 
श्रेरिका मे फ्रचनिशंय सामूहिक सौदाकारी समभौतो सम्बन्धी शिकायतों के 
निषारणाय बहुत उपयोगी सिद्ध हुम्ना है। 

सरकार एवं श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध (60४ & [.0ण0आ-/क्राइए०तछए४ 
छश॥॥0॥5) --कई कानूनो, न्यायिक निरंदों और प्रशासवात्मक सस्थाग्रो द्वारा दिए 
गए निर्णेयो श्रादि की विद्यमानता के बावचद भी संघीय एवं राज्य सरकप्रो का 
श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धो मे महत्वपूर्ण योगदान रहा है । _हरकार का हस्तक्षेप थम 
मामलो मे न्यूनतम रहा है। श्रम-प्रबस्ध मामतो भे सरकारी सहभागिता के सम्बन्ध 
मे देश के संविधान मे विवरण दिया गया है। हाल ही के वर्षों मे इस क्षेत्र मे बाई 
परिवततन हुए हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं। -- 

() संगठन की स्वतन्त्रता (66000 ० 8६8००७॥४०)) 

(2) सामूहिक रूप से सौदा करने का अधिकार (7800 0 0णाव्लाए० 

छेब8गगाए) 

(3) स्व॒तन्त्र सामूहिक सौदाबारी (छ:&४ (१0॥९०0५८ छ78३क्षाफ़ह) 

(4) हडताल का अधिकार (छ80/ 0 078९) 

(5) सामूहिक सौदाकारी व्यवहारो और पद्धतियों का विकास करना । 

इन सभी तत्त्वों के अन्तगरेत अमेरिका भे स्वतन्त्र एवं प्रजातन्त्र सप्राण वी 
व्यवस्था अनुदूल है 

न्यूनतम मजदूरी कादूनो को छोडकर अ्मेरिवी सरकार का अन्य मजदूरी दरो 
पर कोई नियन्त्रण नही है । कुछ अ्रपवादो को छोडकर पचनिणुंय प्रतिवार्य रूप से 
नहीं पाया जाता है। पचनिरणोयको का चयन दोनो पक्षों द्वारा क्रिया जाता है । 
अध्यस्थत्ता त्या समभोता थी प्रक्रिया भी ऐच्छिक समभोता की प्रक्रिया [के है । अमेरिका में श्रम-प्बन्ध 
सम्बन्धो के सममकौतो के अन्तर्गत एक इकाई या बहुत-सी इकाइयाँ अथवा सम्पूर्ण 
उद्योग भी आ सकता है । सामूहिक सौदाकारी समझौते के भन्तगत वे सभी प्रतिनिधि 
] 
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जो इसभ भाग लेते हैं तथा हस्ताक्षर करते हैं, ग्रात हैं थोर उन्ही पर गह समभोता 
लागू किया जाता है। इस प्रकार के समझौतौ का पंजीयन सरकार द्वारा नहीं क्या 
जाता है और न ही श्रम तथा नियोजक सरकारी एजेस्सियो के समक्ष कानूनी रूप से 
बाध्य ही है । श्रम सब श्रमिकों के ऐच्छिक संगठन हैं शिम्हे कार्य करने हेतु किसी 
प्रकार बा लाइसप नही लेना पडता है । 





श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध टेपट-हार्टले ग्रधिनियम, 7947 (786 7.000ए 'िक्षाव86 
ग्राशां रेशृश्ाणाडई. प्ना प्शा०ए 8० ण॑ 947)--इसम अधिनियम का उद्देघय 
श्रमिकों गौर मालिकी के सख्बन्धो का विर्घारएण इन प्रख्िकारों मे किए जाने वाले 
हस्तक्षेप पर प्रतिवन्‍्ध श्रमिकों के श्रम सधो के प्रति अधिकारों की रक्षा करना ग्रौर 
श्रम विवादों से सस्बन्धी जनता के अधिकारों की रक्षा करना प्रादि हैं। यह प्रश्नितियम 
उन संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जहाँ श्रम विवाद ग्रम्तरणण 
व्यापार को प्रभावित नही करता है तथा वे श्रमिक जो रेलवे श्रम अधिनियम 26 
के अल्वगेत आते हैं तथा सरकारी कर्मचारी और कृषि श्रमिकों पर भी यह अधिरतियम 
लागू नहीं होता है। इस अधिनियम का प्रशासन राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध मीर्डत 
(४0०7० 7.99007 [२०)॥४०७ 7080) द्वारा किया जावा है। इसम सदस्य 
होते हैं जो कि सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस 
अधिनियम के ग्रस्तगत ब्नुचित श्रम ब्यवहारों ( एशशि 7.8000 एग्श०७) पर 
नियन्त्रण लगाया जाता है। इस श्रधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के सर्गठत ग्रौर 
सामूहिक रूप से सौदा करने के अधिकारों की नियोजक के साथ गारन्‍्टी की जाती 
है। कसी भी समभौते को रह करते अथवा परिवर्तन करने हेतु 60 दिन का नोटिस 
देना आवश्यक है । राष्टीय श्रम सम्बन्ध मण्डल द्वारा ही सामूहिक समभौतो में भाग 
लेने वाले प्रतिनिधियों सामूहिक सौदाकारी के प्रधिकारों झ्रादि का निर्धारण किया 
जाता है। श्रम प्रबन्ध रिपोटिय एंव प्रकट करना अधिनियम 959 ([.000७ 
व्राइहटगादाा र्ूणायाड 200. ए08९65ण९ शै०८ ०7 959) के ग्रलगा 
राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विवादों की स्थिति मे राष्ट्रपति को 80 दिति 
तक हडताल पर रोक लगाने का अ्रधिकार है । 








हेल्वे श्रम अधिनियम 926. [स्थाफिव३ ].8000 कण ० 926) के 
अन्तर्गत रेल, सडक और वायुयान उद्योगो मे औद्योगिक सम्बन्धो के बारे में 
सामूहिक समझौते किए जाते हैं) इस अधितियम का प्रशासन राष्ट्रीय पचनिणय 
मण्डल (स्ाणएथ फेध्यबाएणा मेथ्ाव) कथा राष्ट्रीय रेल पडक समायोजन 
मण्डल (उए४/0एव! शिक्षा ए039 #7ए/क्रलाए छ0०#0) द्वारा किया जाता है। 
प्रथम मण्डल में 3 सदस्य सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं 
तथा दूसरे मण्डल मे 36 सदस्य होते हैं जिनमे आधे सदस्य मत्शहग डा 
शेष थाथे सदस्य राष्ट्रीय रेल श्रम संगठनों द्वारा डुने जाते हैं। इसका का ते 
सम्दस्वी विवादों १९ अन्तिम और वस्थनपूर्ण निणुय किए जाते हैं ! 


इम्लैण्ड और अमेरिका मे औद्योगिक सम्बन्धो को व्यवस्था 305 


उद्योग में संयुक्त परामर्श 
(उगं। (०ाआर।्वांगा शा ॥00975) 
इगलेण्ड मे श्रम सहभागिता सयुक्त परामशें समितियों (7ण7( (०॥5एीक्षएणा 
ए०कशाव८४) के माध्यम से अपनाया गया । हिटले समिति (क॥॥०३ 
(०४0॥॥००, 97) तथा द्वितीय भहायुद्ध वी आवश्यकताणो के झ्राधार पर सयुक्त 
उत्पादन समितियों (3०76 ?ए०4ंपटा।०0 (0०एशष्या।(००७) की स्थापना की गई । 
राष्ट्रीय सयुक्त सलाहकार परिषर्‌ (पिक्षागाव्रे ॥णा0 805०) (ए०णाण।) ने 
प्रत्येक उद्योग में सयुक्त परामर्श समित्ति की स्थापना करने की सिफारिश की है। 
इन समितियों का निर्माण प्रवन्धनो और श्रम सघो के समझौते के परिणामस्वरूप 


किया गया । बडे उद्योगों मे राष्ट्रीय, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर सथुकत परामणशों 
निकायो की स्थापना की गई है । 


इस प्रकार की सयुक्तत परामर्श समितियों मे श्रमिको और प्रबन्धको के 
प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं । श्रमिको के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदानों से 
होता है तथा भ्रवस्थको के प्रतिनिधि मुख्य कार्यकारी (८॥० #76श/0५४७) द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं। इनमे श्रम सघो तथा ब्रबत्ध-सघो. के सदस्य ही इन समितियों 
के सदस्य बन सकते हैं । इन समितियों का 2-2 सामान्य हितो, कल्याणा एवं स्वास्थ्य 
सेवाएँ, कामिक प्रशिक्षण प्रादि हैं । सामूहिक सौदाकारी से सम्बस्धी मामलो को इन 
समितियों के प्रन्त्मंत नही रुका जाता है। इत हमितिको के प्रभावपुर क्ियाल्वय के प्रम्त्मंत नही रुंझा जाता है। इत के प्रभावपूर्श क्रियान्वयन 
तथा लोकप्रियता प्राप्त कराने हेतु भाषणो, सम्मेलनो श्रादि का झायोजन किया जाता 
है । इन समितियों के प्रतिनिधि औद्योगिक सम्बश्धो को समभने तथा श्रम समस्याप्रो 
को लिस्त स्तर पर हल करने का प्रथास करते हैं। इससे दोनों पक्षो में पारस्परिक 
एकता झौर विश्वास उत्पन्न करके श्रम सम्बन्धो को मधुर बताते है । 


लेकित सथुक्त परामर्श समित्रियों को पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्रिल पायी है 
पयोक्ि प्रवन्घक इन्हें अपने अधिकारों का हतन समभते हैं तथा श्रमिको के प्रतिनिधियों 
मे इसे प्रपनी शक्ति प्रदर्शर का साथन माता है। इन समितियों को क्रियान्वपत के 
अधिकार नहीं दिए गए है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त है । 


सार्वेजनिक क्षेत्र मे इन समितियों का गठन दायित्वपूर्ण है जबकि निजी क्षेत्र मे भी 
इनकी प्रगति राष्ट्रीयक्ृत उद्योगो के समान ही है । 





भारत में |956 से श्ौद्योगिक 
विवाद, भारत में औद्योगिक सम्बन्धों 
की विद्यमान व्यवस्था का मूल्याँकन, 
[ भारत में समझौता और पंचनिर्णय 
कार्यप्रणाली का एक आलोचनात्मक 
अध्ययन 
(405० 0/597(6७ | #वीव झअतर6 956, £#लणवाता थी 
€जाइ॥8 माएटीएश भर ७ ॥एंपड)0 #2/90005 | ॥#0॥0, 


4 टहाधरट० 50०१) ० छीर #०तकाह  <०कल्गीकातः ताप 
लश9फ््व्ाता का हद) 





प्रारम्भिक भ्रवस्था मे भारतीय श्रमिको की झआाधिक स्थिति कमजोर थी | 
श्रेमिक सगठनो के ब्रभाव भे मालिको द्वारा उनका शोपण किया जाता था। जो भी 
श्रम कानून थे वे पूँजीपतियो के पक्ष मे थे । अत श्रमिक सग्रठित नही होने से उनकी 
सौदाकारी शक्ति दुबेल थी । वे अपनी माँगो को हडताल रूपी शस्त्र से पूरी करवाने 
मे असप्तयं थे क्योकि श्रम सगठनों पर प्रतितस्ध के। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
परिस्थितियो मे परिवर्तन हुआ झौर इनके परिणामस्वरूप श्रमिकों द्वारा हडतालें की 
जाने लगी और प्रौद्योगिक विवाद उत्पन्न होने लगे । 


भारत मे औद्योगिक विवादी का इतिहास प्रथम महायुद्ध (94-8) से 

आरम्भ होता है। कीमतो मे निरत्तर वृद्धि तथा मालिकों को बड़ी मात्रा मे लाभ 
श्राप्त हो रहा था, लेकिन श्रम्तिको की मजदू री कम होने से उन्हे आधिक कठिताइयों 
का सामना करना पड़ रहा था। सदु 97 की रूसी क्रान्ति तथा सब्‌ 99 में 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन (॥ ।, 0) को स्थापना एवं श्रमिकों में अपने ब्रप्िवारों 
के प्रति जागृति उत्पन्न होने के कारण कई उद्योगो मे कार्य की दशाग्रो मे सुधार 
महँगाइ भत्तो मे वृद्धि आदि अपनी हितवरद्धं क बातो को लेकर श्रमिकों ने सब 99मे 
कई स्थानों पर हडतालें की । अनुमान है कि इसी वर्ष मे कुल मिलाकर 26 हडताल 
हुई | सन्‌ 98-9 व 920 मे बम्बई मे दो सामान्य हडतालें हुईं जिनमें !6000 

श्रमिको ते भाग लिया और ये क्रमश 6 सप्ताह तथा एक महीने तक चली। 

राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ भी कई उद्योगों में हुडतालें हुई। सन्‌ 792[ से 
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सन्‌ 928 की प्रवधि में हुई हृडतालो से होने वाली हानि को निम्न सारणी से 
देखा जा सकता है?ै-- 


सन्‌ 92-28 भें भारत में श्रम भशान्ति 
वर्ष काय रोक की सख्या भाग लेते वाले श्रमिकों की सब्या कांय दिवसों को हानि को सब्यां 








(हाखो मे) 
392॥ 396 65009 है 
]922: 278 435 40 
3923 243 30 5] 
924 4335 3[2 ह 
925 434 270 2 6 
926 28 87 08 
927 १29 3] 20 
928 203 507 346 


सन्‌ 929--39 से श्रौद्योगिक विवाद (]70ञश्वं 0॥9छॉ९४ 0008 
929-39)---सन्‌ 929 भे बम्बई की सूती मिलो में एक हडताल छ माह तक 
चली । इस हडताल का महत्त्व दो कारणों से था। एक और भारतीय श्रम सघो पर 
साम्यवादी बव्रिचारधारा का प्रभाव पडा तथा दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप 
प्रौद्योगिक विवाद प्रचनियम, 929 (पुाइतट 89068 #८६ ०६ 929' पास 
किया गया । सन 929 के बाद के वर्षों मे हृडतालो की सख्या मे गिरावट आई । 
इसका कारण सब !929 का अधिनियम तथा शाही श्रम आयोग, 929 की 
नियुक्ति करना था। सन्‌ 937-39 मे भी काफी हडतालें हुई । 

सन्‌ 940-45 मे श्रोद्योगिक विवाद--दूसरे महायुद्ध भे मुद्रास्फीति के 
कारण श्रमिकी की मजदूरी तथा महूँगाई मे कम वृद्धि हुई तथा पूँजीपतियों ने काफी 
लाभ कमाया । इसके परिस्यामस्वरूप श्रमिको ने अपनी आधिक कठिनाइगरो से परेशान 
होकर कई उद्योमो मे हड़तालें. की । सन्‌ 940 परे बम्बई की. सूती. बस्ज. मिलो. मे. 
हडताल हुई । फिर भी ब्ुद्धकालीन विवादों की सख्या कम होने के कारण झौद्योगिक 
विवादों वो भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत निघटाया गया । 

भारत में श्रौद्योगिक विवाद, 929-9452-- इस अ्रवधि में ग्रो्ोगिक 
विवादो से सम्बन्धी प्रग्राँकित प्रॉकडे थे-- 


4. कशगारं 7... ए:णाणालड ० का दबाए $०थ्र४ जगिल, 9 ॥25 
२. ७१4, 9 ॥26 
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बर्५॑ कार्य झझावटो की सछ्या शामिल अ्रमिक्ो की सख्या . कार्य दिवसों को हानि सम्या 





(हजारों मे) (लाखों मे) 
929 44] 534 ]2"2 
4930 448 296 23 
493] 466 203 व 
932 4]8 428 *9 
4933 446 65 22 
4934 459 227 48 
93$ क्‍45 ही । ]0 
4936 357 469 24 
4937 379 648 90 
938 399 40 9-2 
4939 406 409 50 
4940 322 453 76 
94] 359 29] 33 
942 694 773 कह 
943 76 525 23 
944 658 550 34 
945 820 य्वा 7 





सन्‌ 946-50 भरे भ्रोद्योगिक विवाद--सन्‌ 945 मे दूसरा महायुद्ध समाप्त 
हो गया । सन्‌ 946 एवं 947 में डाक एवं तार विभागों तथा स्वतन्व्वता प्राप्त 
के परिणामस्वरूप हडतालो की सख्या मे वृद्धि हुई। सन्‌ 950 मे सूती वस्त्र उद्योग 
में एक बडी हडताल हुई। इसमे 2 लाख श्रमिको ने भाग लिया तथा 94 लाख 
मानव दिनो की हानि उठानी पडी । 


सन्‌ 954 के उपराज्त श्रोद्योगिक विवाद--सन्‌ 95] भे भारतीय सरकार 

द्वारा आधिक नियोजन का मार्य चुना और औद्योगिक विवाद, 4947 ([0005079 
0070४ 6८४ ० 947) के परिणामस्वरूप हडतालो की सख्या मे कमी भ्राई। 
मम कह 9, 952 में सबसे महत्त्वपूर्ण हड़ताल चीनी उद्योग में लगे श्रमिको द्वारा न्यूनतम 
मजदूरी बढवाने के लिए हुई कर 955 मैं कानपुर_के वस्त्र उद्योग के वस्त्र उद्योग के श्रमिको ने 
आधुनिकीकरण (१(००९४॥547०॥) के विरोध में हडताल बल हडताल 80 दिन 
चली झौर इसमे लगभग 45 हजार श्रमिको मे भाग लिया ९>संन्‌ 956 मे व्बर 
भ्रहमदाबाद तथा कलकत्ता राज्यों का पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप हडतालें हुई। 
) सन्‌ 957 मे ५ बंगाल झ्रोर बिहार की खानों में श्रमिकों मे हड़तालें की की ! सन्‌ 
958 में मैमूर की कपिला सूती वस्त्र मिल, पोतों में गोदी कर्मचारियों, जमशेदपुर 


4. झ०8गँ॥वं, 7 १ ६ ६०७८३ त॑ [40007 भा6 5०दथ एाशगिक 7 428: 
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के स्पात के कारखाने, बोकारो स्पात कारखाने एवं केरल के वागानो मे श्रमिकों द्वारा 
हक दूँ को गई । हिन्दुस्दान वायुबान उद्योग, बेगलोर में हृडताल प्रौर ताताबदी 
हसन तू 959 में क्ोनार को स्वण खानो मे हडताल व तालावन्दी, सन्‌ दि 960 मे 
कनकत्ते को साइन्टिफ़्कि इण्डिया ग्लाम, 0 को कोहिनूर रबड वतन, बम्बई 
बी हिस्द साइक्ल्सि आदि में हइतालें हुई +मत्‌ 96] मरे ब्विद्ानिया इन्जोनियरिग के 
लि दोटागढ, अप्नोक निर्माण प्रादवेट लि पूना, सहारनपुर की सूती वस्त्र मिल, 
जिमको (७४८0) मदाम में हडताओें लक 962 963 एवं 964 प्रे 
क्रमश हड़तालों वी सत्या 49], 475 2 5 चो)| घन 966-67 मे हटतालो 
की सपा बडकर लगभग 2500 तह पहुच गई। सन्‌ 966 क्य वर्ष मयकर 
हइतालो व ठालावर्दियो का बुर रहा । सन्‌ 967 में सामान्य चुनाव में सजनीसिक 
हैतो की पूर्ति हेतु हडतालें हुई सन 969 में स्टेट बैक के प्रवन्प कर्मचारियों हारा 





[ए92 लाख श्रम दिनो की हानि - दुई समन ।972 मे हवाई बातायान, रुझा 
उपादग गरर कमा उस्नेफ मं कोई बड़ी हड्वाल नहीं हुई। सन्‌ 3969 और 4970 
को छोडकर 967-72 की अदधि मे सबसे अधिक श्रम दिनो की हानि सन्‌ 972 
में हुई । सन्‌ 973 में 2924 ओ्रौद्योगिक विवाद थे जिनमे 2।,02,268 अ्रप्तितों 
ने भाग तिया था गौर ,77,92,23। मानव दिनो की हानि हुई थी ४ 


मई 974 मे रेलवे की 20 द्विन की लम्बी हडताल चली जिसके परिसाम- 
स्वरूप समस्त देश को प्रर्यव्यवस्या पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा! इसी प्रकार जनवरी- 
खखरी 975 में कमकता के भारतोय खाद्य निगम (7८) के कमंचारियों जिनकी 
सुख्या 6000 थी न्‌ हडताल को डसो दर्ष जुट उयोग में भो हड़ताल हुई ७४ 


..._ झई सन्‌ 974 की रेखे सन्‌ 4974 की रेलवे हडताल सेन केवल रेलवे उद्योग को ही हानि 
उठानी पड़ी, वल्कि भ्रन्य उद्योगों तया अवंब्यवस्था के विभिन् अगो पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा | इसका विवरण निम्न प्रकार से दिया जा सवता है*--- 


१ विर्माणकारी वस्तुप्रो जंसे स्पात उल्तादन तया चीनी का स्टॉक इकट्ण 
ही गया । इसके परिणामस्वरूप इनकी कीमतें कम पूि वाले स्थानों में बढ़ गई। 


२ निर्माण उद्योग (00फएणलाता 70005७)) पर विपरीत प्रमाव पडा । 
राजस्थान तया गुजरात से सीमेल्ट की पूर्ति इस हडताल के करण से नहीं हुई 
इसके परिणामस्वहूप सीमेस्ट के एक यैले के तियन्तित मूल्य 3 रू की तुलना में यह 
बम्बई और मद्रात मे ऊमश 50 व 36 रू प्रति थैता हो गई । 


3. यातायात व्यम म भी वृद्धि हुईं और इसके परिणामस्वरूप ट्रक यातायात 


में 40% को वृद्धि हो गई । बम्बई की बेस्ट (557) कम्पनी को लम्बे यातायात 


].[त69--ै छशटिट००४ 0०७३), 975, फ उप 
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की सुविधाएं प्रदान करने के कारण प्रतिदिन 40 हजार रुपये को हानि उठावी पडी। 
इसके साथ ही श्रमिक्रो को हडताल पर न जाने हेतु बोनस दिया जाता था । 

4. बन्दरगाहो तथा रेलवे स्टेशनों पर माल जमा हो गया | जनवरी फरदरी 
7975 में कलकत्ता के भारतीय खाद्य निगम मे 6000 हजार वर्मचारियों की हडताल 
के कारण 2 फरवरी, 975 को 573 डिब्बे भरे हुए ही खड़े रहे 

5 व्यापार, वाणिज्य एवं वैकिग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड्ठा | 60 से 70 
इक न बा न पर न कद सूती वस्त्र वी गाँठें इकटठी हो गई। बैँकिंग के कार्य के भण्टे कम हो गए 
क्योंकि कमेंचारियों को कार्य कम मिला । रिजर्व बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कमंचारियो 
द्वारा भी हड़ताल की जाने से बैंकिंग कार्य मे बाधा उपस्थित हुई । बम्बई मे 400 
करोड रुपये के चेक बिना विनिमय के ही पड़े रहे । 

6 सूती वस्त्र उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा । बम्बई मे ग्रतिरिकत 
स्टॉक म वृद्धि हो गई । अहमदाबाद की सूती मिलो का उत्पादन क्षमता कम करने के 
कारण 4 करोड रुपये की हानि हुई । 

7 स्पात उद्योग में भी गर्म घातु का बनाना बन्द कर दिया गया क्योकि 
यातायात की असुविधा उत्पन्न हो गई थी । 

8 कोयला खान उद्योग के अन्‍्तगंत रातीगज़ की खातों मे 3 5 मित्रियन 
टन कोयला बेकार ही पडा रहा । 

9 इस हडताल के कारण कोयले को पूति कई कारखानो को बन्द हो गई । 
इससे गुजरात, हुरियाणा, कर्नाटक की सीमेण्ट फैक्ट्रीज वन्द हो गई भोर सैकड़ों 
श्रमिकों को ले ग्रॉफ कर दिया गया । 

हृडतानो तथा तालाबदियों के परिणामस्वरूप दुसरे उद्योगों कौ लाभ हो 
सकता है यदि वे प्रतिस्पर्द्धी उद्योग है तथा जनता द्वारा उनका उपयोग किया जाता 
है । भारतीय वायु यातायात की हडताल से रेल को लाभ हुआ तथा रेलवे हडताल से 
भारतीय वायु यातायात॒तथा सड़क यातायात को लाभ हुआ | ट्रक तथा टेक्सी के 
मालिको को काफी लाभ हुआ । 

हडताल व तालाबन्दी से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को हाति भी होती है ग्रौर 
जनता की ग्रसुविघाओ्रो का सामना करना पड़ता है। यदि हडतालें बार बार तथा 
लम्बी चलती हैं ग्रोर इससे कई उद्योगो पर प्रभाव पड़ता हैं एव कोई निपटादा नहीं 
किया जाता है, तो काफी हानि उठानी होती है । 

20 दिन की रेल की हडताल के परिणामस्वरूप लगभग 500 करोड रुपयों 
की विभिन्‍म हपो मे हानि हुई | इससे उत्पादन, यातायात व्यय, निर्यात में कमी, 
हडताल विरोधी कार्यों पर व्यय आदि रूपो में हानि हुई । 

सन्‌ 974 के वर्ष में 3! सिल्रियय सातव दिनों की हानि हुई। सबसे 
अधिक हानि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो (रेलवे) से हुई। इसी अ्रवधि मे निजी तथा 
सार्वजनिक क्षेत्रो से मजदूरी, भत्ते एव बरेनस सम्बन्धी विवादों के कारणा [2 मिलियन 
से भी ग्रधिक मानव दिनो की हानि हुई एं 


$ मक #॥धे. एस्णाणपपक् णैं धा65 < [०टात्तए७' ५ फऋल्गप्रण्ममव्योणटआ उर्ञ 2-3, 4श5 





भारत में औद्योगिक विवाद ] 


रैल्वे हडताल से सजदुरी की हागि 25 करोड रुपये के बराबर हुई 384 
यातायात के कर्मचारियों को तालावन्दी के परिणामस्वरूप 5 से १७ लाख रुपयो थी 
प्रतिदित मजदूरी के रूप मे हानि हुई । इसी प्रकार जूट उद्योग की हडताल (जनवरी- 
फरवरी, 975) के कारण 53 ल्लांख रुपये मजदूरी को हानि हुई। इस प्रकार 
श्रमिको, मालिको, जनता एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हडताली वया तालाबन्दियो 
से विभिस्द रूपो मे प्रसुविधाएँ तथा हानि उठानी पड़ती है । 


सद्‌ 947 से सत्‌ 97] तक हुए विभिन्‍त औद्योगिक विवादों के सम्बन्बित 
आँकडे निम्न प्रकार से है-- 


बए सधों की खख्श भाग लेंत दाढे श्रमिको की सब्या मानव दिनो को हानि 











(हजार मे) (लाए में) 

4946 629 96॥ ]2च7 
947 8] 840 45 6 
948 ]259 ]059 78 
949 920 685 56 
950 8॥4 79 2 8 
95! 07॥ 69] 38 
952 963 809 75, 
953 772 4०7 34 
954 840 477 33 
955 66 528 56 
956 203 75 69 
957 630 889 64 
958 524 929 77 
959 534 694 56 
960 583 986 65 
396] १357 5१2 49 
962 49] 705 6 
963 7477 563 32 
964 25] 3002 प्व 
965 835 99] 64 
4966 2556 440 33 8 
967. 28885 490 ६8] 
968 2477 4252 3 8 
970 2889 3827 20 5 
प्रा 2437 226 865 
974 ् रा 380 
26 भुन, 975 

के ब्राद ॥।॥ क्र गा 
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42 औद्योगिक सम्बन्ध 


सत्‌ 968 में विभिन्‍न प्रालतो ज॑से आान्ध्र प्रदेश, विहार केरल, मध्य प्रदेश, 
मंँसूर (कर्नाटक), उड़ीसा, तमिलनादु, उत्तर प्रदेश श्रौर प बगाल ग्रें घेराव हुए। 
इन घेरावों के परिणाभस्वरूप श्रम दिनों की हानि हुई। इस वर्ष कुल घेराव 56. 
सम्मिलित श्रसिको की सख्या 8847, मानव दिनो की हानि 8967, और इससे 
उत्पादन की हानि 3 0,600 रु के बराबर थी! इन झ्ौद्योगिक विवादों के 
उत्पन्त होने के कई कारण हैं । 


श्री प्रस्तिहोत्री के अनुसार ओद्योगिक विवाद रोजयार की दशशाप्रों ्रथवा 





इन दशा पर समझौता करने, निर्धारण करने, परिवर्तन करने श्रादि मामलो.पर 
पाए जाने वाले मतभेदों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रौद्योगिक विवादों ढे ग्रन्य 


कारण कीमतों के पीछे मजदूर रहने अथवा श्रमिकों की आवास एव काय॑ की प्रच्छी 
दशाओ्रों की इच्छा झौर तियोजको द्वारा इन सांगो की पूति तल करने के काररा है 
जिससे श्रमिक धीरे कार्य करते हैं प्रथवा हडताल कर देते है।? सन्‌ 947 के पश्चात्‌ 
मजदूरी से सम्बन्धित माँगों से उत्पल्त भंगशो के प्रतिशत में कमी ग्राई। इसका 
प्रमुख कारण भौद्योगिक विवाद अधिनियम, [947 (फ्रशव। 0।क्रणं०४ #टं 
० 947) के भ्रन्तगंत स्थापित औद्योगिक प्रधिकरणो (0008072 77770725) 
द्वारा मजदूरी दोहराता था | सन्‌ !956 मे अधिक विवादों का कारण छेँटनी थी। 
इसके पश्चात्‌ छेंटनी का प्रतिशत घटकर सन्‌ 967 में 23 6 हो गया । विभिरत 
कारखो से उत्पन्न विवादों के प्रतिशत सन्‌ 958-68 के बीज निम्न प्रकार रहे: 


भ्रोध्योगिक विवादों के काररा (प्रतिशत मे 


बष काय रोको सम्मिलित श्रमिक मजदूरी बोनस कामिक व छुट्टियाँ व घट बत्म 





की सखव्या. (लाखों मे) छंटनी 
7958 524 928 305 4]5 330 ० 2] 8 
4959 53] 6 93 274] 403 297 हि 29 8 
4960 583 9 86 374 405 247 24 28 3 
96] 357 5व| 304 69 293 30 304 
962 व49] 705 302 423 252 07 36 
4963 व477 563 278 400 259 46 37 


964 25] 7002 349 79 274 20 278 
965 835 99] 335 99 273 25 268 
]966 2556 |440 358 32 253 24. 233 
967 285 4490... 399 409 236 [0 246 
968 2776 १6 69 384 94 793 49. 227 





]. #झ्षक्रीगा, 7. ॥740च्ञावव हछा3धणाडऊ क क्‍868 ए ॥67 
2 ७४९, ए ॥57 
3. ७0, 9 464 
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अऑद्योगिक विवादों का कारणों के ग्राधार पर प्रतिशत तिम्त प्रकार है*-- 








कारण ६964 4966 4970  497।. 972 
मंगदूरी और भत्ते 304 358 37] 343 3!8 
बीनस 69 32. 06  [4] 84 
सेवीवर्गीय व छंटनी 295 253 456 230 242 
अवकाश एवं कायें के घष्ठे. 30 24 2] ]4 १4 
अनुशासनहीवता तन -+ 38 36 5 
ग्र्न्य 304 233 208 236 297 
योग 000 4000 000 000 000 


पुल विवादों की सख्या... 7357. 2556 2752. 3243. 2924 





उपरोक्त तालिका से निम्त निष्कर्ष तिकलतें हैं-- 


() भ्रौध्योगिक विवादों का प्रमुख कारण मजुदरी और भत्ते हैं। इसके 
पश्चात्‌ कर्मचारियों की छुंटनी श्रादि के कारण भी वियाद उत्पत्त हो 
जाते हूँ । 

(2) झवकाश एब कार्य के घण्टे के कारण उत्पन्न विवादों के प्रतिशत मे 
कमी प्राई है क्योक्ति काय में घण्टे एव ग्रवकाश सम्बन्धी प्रावधानों वा 
कठो रता से नियमन किया जाने लगा है । 

(3) कुल विवादों की सरया 96] से 97! तक बढ़ी है और 972 में 
यह कम हुई है और अन्न तो ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा को 
अनुकूल प्रभाव पड़ने से सख्या शून्य हो गई है। 

भारत भे औद्योगिक विवादों के उत्पस्त होने के दो प्रमुख कारण हैं-- 

(।) श्रपिक कारण (६/0०४०णा९८ (:७७४९६)--इनका सम्बन्ध श्मिकी की 
आ्राधिक स्थिति से है। इसके ग्रन्तर्गत मज़दूरी, बोत्रस का भूगतान महँगाई भत्ता, कार: 
एवं रोजगार की दशाएं कार्य के घण्टे झॉगर एवं सपट्रवाइजरो का दुब्येवहार, 
गलत ढग से नौकरी से निकालन, छुट्टियाँ एव. ग्रवकाश (वेतन सहित) अवाद़ें के लागू 
करने मे देरी ग्रादि कारण आते हैं। इत कारणो से श्रमिक हडताल करते हैं। इन्हे 
आन्तरिक कारण कहते हैं। 

(00) गर-प्राथिक कारण (२००-ए९०ण्मार (क्ा5८६)---इनका सम्बन्ध 
उद्योग से न होकर ग्रन्य कारणो से होता है, जैसे राजनोतिक उ्देश्यो की प्राप्ति 
हेतु की गई हृदताल। स्वतन्त्रता के पूर्व कई हडताले स्वाघीतता प्रान्दोलन के सहयोग 
देने के लिए भी की गई । 


9. ?०छेश ४00४ त॑ 73900 5005७ 974 9 62 


वव4व प्रोद्योगिक सम्बन्ध 
सन्‌ 967 से औद्योगिक विवादों को सदंया, श्रमिको दी सख्यां तया मांदव 
दिनो की हानि कौ निम्न सारणी से देखा जा सकता है-- 
296॥/ 966 97॥ 972 973 


ब.त.283...हढह : /  +-_ 2596 966 [2977 ा हा 
विवादों की संख्या 8357 2556 2752 3243. 2924 
श्रमिको की सख्या (000) 572 ॥40 675 737 202 
मानव दिनो की हानि(000) 499 3846 6545 20544 7972 








उपरोक्त तालिवा से स्पष्ट है कि तृतीय पचवर्षीय योजना काल (96- 66) 
में विवादों की सख्या मे लगभग दुगुनी वद्धि हुई श्रमिकों की सख्या में 23 गुती 
से भी प्रधिक वृद्धि हुई है तथा मानव दिनो की क्षति भी इतनी ही हुई है। इसके 
प्रमुख कारण सूखा, पाविस्तान व चीन से लडाई, कीमतो मे निरन्तर वृद्धि ग्रादि रहे 
हैं! तीसरी योजता के पश्चात्‌ भी यह वृद्धि का क्रम जारी रहा। लेक्नि 97 में 
विवादों की संख्या, श्रमिकों की सरया एवं मानव दिनों की हानि में गिरावट श्राई है 
क्योक्रि ग्रच्छा मानसून तथा सरकार द्वारा आवश्यकताओं के मूल्यों पर नियलण 
ग्रादि कारण रहे हैं । 26 जून, 975 के पश्चात्‌ इस दिशा मे झौर ग्रच्छी सफलता 
मिली है ॥ मुद्रा? स्फीति विश्व व्यापी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इस पर 
पूर्ण नियस्त्रण हुम्र' है तथा आवश्यक वस्तुओं के भाव निरन्तर गिर रहे हैं जिससे 
सामान्य नागरिक को राहत मिली है। इस असाधारण सफलता को भारत के 
इतिहास मे स्वणं अक्षरों से लिखा जाएगा। 


क्षेत्रो के भनुसार विवाद (0/599/65 99 50९(७५)--सार्वजनिक एवं मिजी 
क्षेत्र के उद्योगो में सन्‌ 796] से 972 तक उत्पन्न विवादों की सख्या, श्रमिको की 
सख्या प्रोर श्रम दिनो की हानि निम्न प्रकार रही है-- 





967 4966 7970 497] 972 





(श्र) सार्वजनिक क्षेत्र 
विवादों की सख्या हट 345 446 385... 538 
श्रमिकों की सख्या (000). -- 240 439 364. 46 
मानव दिनो की हानि(000) 202 7277 2062 2253 3346 
(ब) निजी क्षेत्र 
विवादों की सख्या नर 22]... 2443. 2367 2705 
श्रमिकों की सख्या (000). +- 770. 4389  252 32] 
मानव दिनो की हानि(000) 4707 42569 8507 4292 728 
उपरोक्त तालिका से निम्न निष्कर्पे निकाले जा सकते हैं-- 
] दोनों ही क्षेत्रो मे औद्योगिक विवादो, श्रमिको की सख्या एवं मानव दिनो 
की हानि मे सन्‌ !96] से सन्‌ 4970 की झवधि मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सत्‌ 
]97 में इतमे कमी आई है श्ौर फिर सन्‌ 7972 मे वृद्धि हुई है । 
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2 सावेजनिक क्षेत्र की तुलना मे निजी क्षेत्र मे श्रौद्योगिक विवादों दी सस्या 
मे सन्‌ 966 मे 6 युदी से भी अधिक वृद्धि हुई है लेकिन सन्‌ ।972 में यह घटकर 
5 गुनी से अधिक ही रह गई है । सार्वजनिक क्षेत्र मे सन्‌ /96! से सन्‌ 972 वी 
अवधि मे मानव दिनो की हानि में 6 गुनी वृद्धि हुई है जबकि निजी क्षेत्र मे यह 
बुद्धि लगभग 4 गुनी ही है । सावेजनिक क्षेत्र मे श्रमिको की सख्या ।$ से अधिक बढी 
है जबकि तिजी क्षेत्र मे !& गरुती ही बढी है । 

भारत मे समभौता एवं पचफँसला या पचनिर्ंय 

(एगालाशांणा & 88900 ॥ 7एती9) 

सन्‌ !929 मे व्यापार विवाद अधिनियम (7286 70:०8 2८ )929) 

प्रथम बार बनाया गया । इसके पूर्व ग्रौद्योगिक विवादों के निपटाने वी कोई व्यवस्था 
नही थी । यह अधिनियम ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम, 99 (000$- 
छा (0078 8०६ ०६ 9 9) तथा ब्रिटिश व्यापार विवाद एवं श्रम सघ प्रधिनियम 
927 (77866 0759ए(८४ &: 77806 एत0/00$ 8८६ ० 927) प्र आधारित है । 
इस अधिनियम के अन्तगंत झ्रौद्योगिक विवादों को निपठाने के लिए सरकारों द्वारा 
समभौता मण्डल (8986 ० ए०९८0०॥) तथा जाँच न्यायालय (ए0णा रण 


छतवणा३) की स्थापना का प्रावधान है । इसके भ्रन्तर्गत जाँच एवं निर्णय की ऐच्छिक 
व्यवस्था को गई थी। 


शाही श्रम आयोग, 93] की सिफारिश के प्राधार पर व्यापार विवाद 
अधिनियम ॥929 का सन्‌ ॥932 में सशोचतल किया शप्ा। सशोधन के अनुसार 
समकौता एवं जाँच अधिक(री द्वारा गोपनीयता सम्बन्धी सूचना देने पर दण्डनीय 
नहीं माना जाएगा । 

सन्‌ 934 में शाही श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए राज्य 
सरकारो को हड़तालो को गैर कानूनी घोषित करने सम्बन्धी श्रिकार दिए ग्रए भौर 
इसके लिए एक बिल पेश किया गया | सन 938 में इस बिल को भारतीय व्यापार 
विवाद श्रधिनियम (7709 0/%76$ ४०) मे बदल दिया गया। इस अधिनियम 
के भ्रन्तगंत्त ऐच्छिक समभोते वी व्यवस्था की गई । लेकिन अनिवार्य सभभौते 
((०॥्रएण$०५ ट०9व्राध्घठण) की कोई व्यवस्था नहीं की गई | बाद मे भारत 
रक्षा नियम के अन्तर्गत समझौता मण्डल अथवा जाँच न्याग्रालय द्वारा विवाद निपटाने 
की व्यवस्था की गई। सभी जनोपयोगी सेवाओं मे अनिवार्य समझौता कराने तथा 


समभौता एबं प्रचनिर्णय के समय हडतालो तथा तालाबन्दी को अवेधानिक घोषित 
करने के अधिकार भी नए अधिनियम मे शामिल करने पर विचार किया गया 


इसके पश्चात्‌ पहले के सभी अधिनियमों को घ्यान मे रखते हुए एक व्यापक 


अधिनियम जिसे झोद्योगिक विवाद अधिनियम ([एव5६0 70/990068 8०६० 947) 
कहते है, सन्‌ 947 में पाप्त किया गया । 


औद्योगिक विवाद झ्धिनियम, !947 
(पातप्रशा।व। (059765 है ० 947), डर 


औद्योगिक विवादों को हल करने तथा मधुर झ्रोद्योगिक सम्बन्धों को स्थापना 
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करने हेतु मार्च सन्‌ 947 में केद्रीय सरकार ने यह शधितियम्र पास किया। इस 
अधिनियम मे निम्त प्रावधान रखे गए हैं-- 

, श्रम मालिक समितियाँ (कक०ं5 00एग्रा॥0०६)--इस अधिनियम के 
ग्रस्तगंत सम्बन्धित सरकारों द्वारा प्रत्येक सस्थान या उद्योग जिसमे 00 या इससे 
अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, इस प्रकार की समितियाँ बनानां ग्रनिवायें है। इन 
समितियों का उद्देश्य उद्योगों मे सयुक्त परामर्श (7०7 ९०005॥॥४॥00) द्वारा 
श्रमिकों एवं मालिको के बीच एकता एवं श्रच्छे सम्बन्धों की स्थापना करता है। 

2. समभौता एवं स्यायाधिकरश व्यवस्था (एणालाआाणा ८ #ैशुफीप। 
पक १4णागध३)--(8) समभौता एवं जाँच स्यायालय ((गा्ता।्राए & 
०07७ ० एवं) ---इस. ग्रधिनियम के अ्रन्तगंत किसी भी विवाद को निपटने 
हेतु समझौता भ्रधिकारी की व्यवस्था है तथा विगाद की जाँच करने हेतु जाँच 
न्यायालय की व्यवस्था की जाती है । जनोपयोगी सेवाग्रो (?00॥० 0॥॥) 50१९७) 
भें विधाद होने पर सरकार को अनिवाये रूप से समभौते हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है। 
इनके अतिरिक्त विवादों पर सरकार स्वय निर्णय कर सकती है। समभौते के प्रसतगेत 
विवाद पर समभौता होने पर यह ग्रनिवार्य रूप से दोनो पक्षों पर 6 माह तक क्के 
लिए लाग्रू कर दिया जाता है। किसी प्रकार का समझौता न होने पर समभोता 


प्रधिकारी विवाद से सम्बन्धित असफल _प्रतिवेदत (7»]ए० ९८००7) अरधिनि अधिनियम 
खाए के यम रा 2 (4) के अन्तगंत सरकार को भेज देता है । इस प्रकार विवाद हिपदाने 
हेतु समय निर्धारित कर दिया है। यह /4 दिन समभौता अधिकारी हेतु तथा 
'समभौता_मण्डल (9047 ०९ (0॥९०/8॥07) हेतु 2 माह रखे गए. 2 माह रखे गए हैं। इस प्रकार 
के विवाद पर भेजी गई असफलता प्रतिवेदन पर सरकारें उचित समभती है तो विवाद 
को स्थायाधिकरण (2०]०५:०४0०) हेतु दे सकती है । न्‍्यायाघिकरण मे इस विवाद 
को न देने पर दोनों पक्षो को इसके कारणों सहित सूचित कर दिया जाता है | यदि 
दोनो पक्ष प्रथवा एक पक्ष सरकार को सम्बन्धित विवाद को न्‍्यागाधिकरण हेतु 
निवेदन करती है और यदि सरकार सन्तुष्ठ है तो इस विवाद को न्यायाधिकरण हेतु 
दे सकती है । यदि किसी सस्थान मे विवाद नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरे पर 
पड़ सकता है और सरकार यह उचित समभती है तो इस विवाद को न्यायाधिकरण 
हेतु प्रस्तुत कर सकती है । 

(0) न्यायाधिकरण (कं०वा०॥०७)--भौद्योगिक विवाद श्रधितिंता, 
947 में सन्‌ ।956 में सशोधत करके एक तिपक्षीय व्यवस्था की गई। इसके 
अन्तर्गत विवादों के न्‍्यायाधिकरण हेतु श्रम न्यायालय, प्रौद्योगिक प्राधिकरण 
(प्रतफधाण पराण्णयण) और राष्ट्रीय आधिकसश (40008 व्रफेणाओ) के 
ब्ववस्था की गई है । ये तीनो ही अरद्ध न्यायिक निकाएँ (्धए-70०0४४ 800०७) 
हैं। सन्‌ 956 के सशोधत ढवारा अपीलीय प्राधिकरण ब्डित (/7एथ46 
नुतणाओ 5अधया) के अन्तर्गत पचनिरशय सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त क्र 


दिया गया है।' 
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(छे श्रम स्पायालय के अन्तर्गत जिन मामलो पर निर्णेय दिया जाता है उनमे 
नियोजहो द्वारा पारित स्थायौ आदेशों की वैधानिकता, कर्मचारियों को नौकरी हे! 
निकालने, हडतान_या तालादल्दी की वेधानिकता आदि मुख्य हैं। औद्योगिक विवाः 
अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत इन सभी सपलो को रखा गया है । 

रौद्योगिक प्राधिकरण (60॥॥72 '४%0॥8|) द्वारा मजदूरी कार्ये के हट | 














बोनस, विवेकीकरण (एि।०॥2॥59007), छेंटनी और सस्थानों को बन्द कर: 
आदि मामतो पर निर्णय दिया जाता है। इन मामलो को अधिनियम की तीसरी 
अनुसूची के तहत रखा गया है। केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय [[.200ए0 (०07) 
और ग्रौद्योगिक प्राधिकरण के कायें क्षेत्रो की सूची मे श्लौर विषय जोडकर बढ़ा 
सकती है। राष्ट्रीय प्राधिकरण (२४०१७ [08002) की स्थापना केवल केन्द्रीय 


उद्योग भी प्रभावित होते है, के निपटारे हेतु इसक्री स्थापना की जाती है । 


श्रप्त न्वायालय, झ्रौद्योधिक एव राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए तिशांयो 
(४७४४05) की अवधि प्रयम बार एक साल के लिए होती है । सम्बन्धित सरकार 
इसकी उबितता को ध्यान में रखते हुए इसकी ग्रवधि को एक साल के लिए झौर 
बढ़ा सकती है। फिर भी इस प्रकार के निर्णय की भ्रवधि 3 वर्ष से श्रधिक नहीं हो 
सकती । इस प्रकार के अवार्डस अवधि समाप्ति के बाद भी चालू रह सकते है, बशर्ते 
कि किसी पक्ष द्वारा इसको समाप्ति हेतु 2 सहीने का नोटिस नही दिया गया हो। 
पचनिणंय अवार्ड (#70078007 ४७04) सहित सभी प्रवाई इनके प्रकाशन की 
तिथि से 30 दित पश्चाव्‌ लागू हो जाते हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण के अवाई के. 
क्रिप्रास्वयन की पग्रवधि मे केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। 
सरकार की अवार्ड को रद करने अथवा सशोधन करने का भो अधिकार प्राप्त है । 
लेकिन यह कार्यवाही ग्रवाई के प्रकाशन से 90 दिन के ब्रन्दर अन्दर करनी पडती 
है । ऐसा न करने पर अवार्ड 30 दिन के पश्चात्‌ ही लागू समझा जाता है । 
(०) पचनिर्णय (8#7909007) --प्रौद्योगिक जिवाद अधिनियम 947 
के सन्‌ 9056 के सशोधन ढारा घारा 0(8) के प्रन्तगंत किसी भी विवाद को 
अ स्याथालव, प्रोयोगिक एवं अक्षय प्रधिकरों के न्‍्कायामिकर स्याय(लव, ग्लोयोगिक एवं रप्ट्रीय प्राधिकरणों के स्पायाधिकरण प्राप्त करने के 
पूर्व दोनो पक्ष लिखित मे समभौते द्वारा ऐच्छिक पचनिर्शय (एणप्राधवा» 
20००) हेतु प्रस्तुत कर सकती हैं। इस प्रकार के समभौते की एक प्रति 
सम्बन्धित सरकार और समभौतः अधिकारी को प्रधित की जाती है। 
यदि कोई भी नियोजक श्रमिक के सम्बन्ध मे कार्यवाही करना चाहता है 
तथा इससे सम्बन्धी विवाद निर्णय हेतु पडा है तो वह स्थायी आदेशों के तहत 
उचित कार्यव्राही कर सकता है। यदि श्रमिक को नौकरी से निकालना है तो 
नियोजक श्रमिक को एक महीने की मजदूरी देकर निकाल सकता है तथा इस 
कार्यवाही हेतु उसे सम्बन्धित व्यवस्था से अमुप्तति लेना आवश्यक है। 
इस सशोधित श्रधिनियम के श्रन्तर्गत कोई भी निधोजक किसी भी श्रमिक 








| ओद्योगिक सम्बन्ध 


की नौकरी की सेवाग्रो मे तव तक परिवतंन नहीं कर सकता जब तक कि 2] दिन 
क्य नोटिस नही देता है । 

विसी भी प्रकार के समझौते तया अवाई की झनुपालना न करने पर सरकार 
दोषी को 6 माह की सजा भ्रयवा आधिक दण्ड अथवा दोनों कर सकती है। विवाद 
से सम्बन्धित पक्ष को स्थायालय दण्डित व्यक्ति से प्राप्त राशि मे से मुप्नाचजा देने का 
आदेश भी दे सकती है ! अवैधानिक हडतालो और तालाबन्दी, गोपनीय सूचनाओं को 
प्रकट कर देना श्रादि के लिए भी दण्डित क्रिया जा सकता है। 

3 हड़ताल एवं तालाबन्दी (5075 800 7,00५०ए5)---किसी औद्योगिक 
विवाद के बोड़े या ट्र्ब्यू नल के सम्तज्ष होने के पश्चार्‌ सरकार हडतातों तथा 
तालाबन्दी पर रोक लगा सकती है । कुछ दशाओ्रो में हडताल तथा तालाबन्दी 
जनोपयोगी सेवाप्रो मे ग्रवेघानिक मानी जाती है यदि--(7) उचित नोटिस त देते 
पर, (0) समभौता ग्रधिकारी के पास चल रहे विवाद तथा इस पर निर्णाय होते 
के 7 दिन पश्चात्‌ तक किसी भी प्रकार की हडताल व तालाबन्दी कला, 
(!॥) सभी प्रकार को हडतालें व तालावन्दियाँ ग्रवंघानिक होगी यदि टिव्यूतल के 
समक्ष विवाद पडा है तथा इस प्रकार की कार्यवाही के 2 माह बाद तक, (+४) क्र्सी 
समभोौते तथा ग्रवार्ड क क्रियान्वयन के समय ॥ 

पर्वधानिक हडताल व तालाबन्दी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देता 
भी गैर-कानूनी है । यदि हडताल तथा तालाबन्दी उचित्त समग्र पूर्व नोटिस देशेर 
की जाती है तथा इससे सम्बन्धित विवाद समभौता अधिकारी या मण्डल श्रम 
न्यायालम तथा प्राधिकरणो के समक्ष प्रस्तुत नही कया गया है तथा न ही क्र्सी 
प्रकार का अवार्ड लागू कर रखा है। 

4 लेआरॉफ और छेंटनो मुग्रावजा [॥-3:-णीं ध्रा0 एशाशएाएशा। 
((०7०/९॥५880॥)--सन्‌_956 के सशोधन के द्वारा श्रमिकों के ले ग्रॉफ वर्था 
छेंदनी पर नियोजको द्वारा क्षत्रिपृत्ति देता ग्रावश्यक है ! किसी भी कारखाने, खाद 
ग्रथवा बागानो म जहाँ प्रतिदिन श्रमिकों की श्रौसत सख्यां 50 या इससे झधिक है 
तथा काये रुक-झक़ कर भ्रथवा मौसमी प्रकृति का नहीं है, तो श्रसिक्रों को जिन्‍होंते 
एक वर्ष मे 240 दिन कार्य कर लिया है, तो ले झॉफ मुप्रावजा दिया जाएगा । बढती 
अथवा आ्राकस्मिक श्रमिको को इस प्रकार का मुआवजा नही दिया जाता है| इस 
भ्रकार का मुआवजा वर्ष मे 454 दिन के लिए मजदुरी तथा महेँगाई का प्राषा 
दिया जाता है । 

इस प्रकार का ले भॉॉफ मुआवजा निम्न दशाओं में नही दिया जाएगा-- रे 

2) सदि श्रमिक वेकल्पिक रोजग्रार स्वीकार करने से इस्कार 7 





देगा है । अब कक 
(४) यदि वह प्रतिदिन द्रिश्चित समय में तथा लिश्चित अवधि 
को उपस्थिति नही करता है। 


(७) हडताल प्रथवा घीरे कार्य करने की श्रवृत्ति के कारण ले आफ 


होने पर । ५ 


ड़ 


'जारत में प्रौद्योगिक विवाद ही 


इसी प्रकार ले-आँफ बाले श्रमिकों को छेंटनी मुआवजा (२८(७॥०४श८॥६ 
(०णएथा६४०॥) भी देने का नियोजको का दायित्व है । किसी भी श्रमिक की जो 
कि एक साक्ष से नौकरी मे है, पाप 
भ्जदूरी के दरार मुआवजा दिए बिना छंटनी नदी की जा सकती है। इस' 
ही प्रतिवर्ष की नौकरी के लिए 5 द्वित दी मजदूरी के बरादर भुगतान करना 
पडता है। यदि इस प्रकार दी कार्यवाही निश्चित लिखित तिथि के अनुसार की 
जाती है तो मुप्रावजा देने की प्रावश्यकता है । यदि श्रमिकों को किसी व्यवस्ताय या 
सस्थान के बन्द करने अथवा एक वियोजक से दूसरे नियोजक को स्वामित्व 
स्थानान्तरित किए जाने पर नौकरी से हटा दिया जाता है तो इस स्थिति मे 
मुआ्रावजा न देता उचित है। निर्माण कार्यो वाले उद्योगों मे कार्य समाप्त होने पर 
छंटनी हेवु भुम्नावजा नही देता पडता है । 


गिरि का इृष्टिकोएश एवं ह्रोद्योगिक सम्बन्ध (छाए5 हएए्ञण्वए) घाणते 
छ00४७४ ४७७॥४०७४) --थ्री दी थी पिरि के ग्रौद्योगिक सम्बन्धो के विषय मे 
विदार हमे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक "भारतीय उद्योग में श्रम समस्याएं" (,8900 
९/0४ा5 ॥0 [0॥॥0 [700579) में मिलते हैं। श्री गिरि ते श्रम विवादों को 
तविपटाने हेतु ऐब्छिक समभौता तथा पचनिर्शाय के माध्यम से ही सामूहिक सौदाकारी 
एवं पारश्परिक निपदारे पर जोर दिया है । प्रौद्योगिक विवादों को तिपदाने-मे 
प्रनिवाय_स्यायाविकरण (0०ए008०७ 30॥0000॥07) का अखिम ग्रस्ष स्यायाविकरण (0०॥9फो8० ७१08॥०॥ नि 
-ह रूप भे उपयोग किया जाना 5 हुये मे उपयोग किया जाना चाहिए । जब विवादों के निपराने वे समस्त ऐड्सिक 
साधन प्रसफल हो जाएँ तब अतिवार्य स्थायाधिकरण का उपयोग किया जाना 
चाहिए । विवादों को निपटाते हेतु ऐच्छिक समभौता तथा पंचतिणेंय का उपयोग 
किया जाना चाहिए । इससे दोनो पक्षो को एक दूसरे के निकट झाने का ग्रवसर 
मिलता है। इससे सामूहिक सोदाकारी तथा पारस्परिक विचार-विमर्श 


से एक दूसरे 
पक्ष भे विश्वास और सदुभावता उत्पन्न होती है तथा इसके परिश्यामस्वरूप अच्छे 
प्रौद्यो 


गिक सम्बन्धों बी स्थापना की जा सकती है। स्थायाबिकरण से दोनो पक्षो मे 
एंक दूसरे के विरोध करने की भावना जाग्रत होती है । सामूहिक सौदाकारी को दवा 
दिया जाता है तथा एक सुहृढ श्रम सघ की स्थापता में बाधक है। ग्रधिक बाजूंन 
की उपयोगिता आपसी स३भावता एवं विश्वास उत्न्न करने भे बाधक रही है। 
प्रारम्भ मे सामूहिक सोदाकारी द्वारा औद्योगिक विवादों को सल्या अधिक पायी 
जाते है, लीकन एक अवस्पा के पश्चात्‌ वववादे। मे कम्ने हो जाते है। च्यायाधिकरणा' 
का प्रयोग तभी किया जाए जूब देश मे कीमत बढ रहो हो देश मे कीपते बढ रहो हो, उत्पादन मे कसी हो, 
हुंडतालें तथा तालाबन्दी अधिक हो रही हो । श्री गिरि का कथत्‌ है,वि अधिक- 
महत्त्व श्रौद्योगिक विवादों को निपदावे में सामृहिक सौदाकारी को दिया जा- सोदाकारी को दिया जाना 
चाहिए । न्यायाधिकरण के स्थान पर सामूहिक सौदाकारी को स्थान दिया जाना 
चाहिए। लेकित यह परिवर्तन घीरे-घीरे होना चाहिए क्योकि सभी सामूह्दिक 
सौदाझारी को आवश्यक दशाएँ हमारे देझ प्ले पूर्ण हप से विकप्ित नही हुई हैं। 














420 औद्योगिक सम्दन्ध 


सामूहिक सौदाकारी के लिए हमे भारतीय श्रम सप_ म्रविनियत्र, 7926 ([0वाथा 
वात (र/णत5 #० ० 926) में सप्ोघन करके श्रम सप्रो को ग्रनिवाय मान्यता 
((०ग्रएए७०१४ र९००४७॥४००) देनी होगी | श्रम सम्बन्धों के नियमत में राज्य 
नियमन के साथ-साथ सामूहिक सोदाकारी को भो ओन्‍साहन दिया जाना चाहिए । 


ग्रनिवाय स्थायाधिकरण (एणाफ़र्णाबणाए 20 ए0८४0०) को तमाप्त 
करने के लिए दोनों पश्चो को ग्रौद्योगिक विवाद निपटाने हेतु आ्रान्तरिक स्यवस्था 
करनी होगी ! इसके लिए श्रम सघो को मान्यता देनी होगी । झ्रौद्योगिक विवादों के 
निपद्रे हेतु दोनो पक्षो दारा संबुक्त व्यवस्था समभौवा मण्डल ((शाएहऔ०णा 
80470) की स्थापना करके करनी होगी । ऐच्छिक समभौता व्यदस्था के प्रताल 
होने पर दोता पक्षों को दैच्छिक पचनिर्णशय (ए०ापरावा॥ #फाशबा0॥) है 
माध्यम से विवाद नियदाने चाहिए । सामूहिक सौदयकारी के प्रस्तगंत जिसी मी 
विवाद का तिपटारा देना एवं लेना सिद्धान्त! ([श॥९ए८ ० 66 870 ग्रे 
पर प्राधारित होता चाहिए /'लेकितव हमे आने वाले दुछ वर्षों तक उद्योगों में हे 
“वाले विवादों के लिए राज्य के हस्तज्षैय एव न्यायाधिकररा पर निर्भर करना पढेगा। 
यदि दोनो ही पक्षों को समृद्धि एवं सम्पन्नता प्राप्त करनी है तो अपने मतभेदों को 
आपसी प्रहययोग से प्माप्त करता होगा । देश में श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापता में: 
श्रश्मिकों का सहथोग एवं उनकी उद्यौग मे भागीदारी तथा श्रमिकों की शिक्षा ग्रादि 
का महत्त्वपूर्ण योगवात ही सकता है । हमारा देश एक विकासशील देश है हवा! 
इसके द्रुत गति से प्राथिक विकास हेतु औद्योगिक शान्ति परमावश्यक्र है । हमे १! 
नियोजन के लक्ष्यी एवं उद्देश्यों को श्राप्त करने के लिए हडतालो एवं तालाबन्दी पर 
रोक लगाती होगी | 


भारत में श्रोद्योभिक बिवादों को निपटाने की व्यवस्था 
(ध३कांगरा। गण 06 5शघशाशा। त वरातपरञ्राँंधें 
ए)577/९5 ॥7 7704 ) 
भारत जैसे विकासशील देश का तीव्र गति से झ्राथिक विकास हैतु झोद्योर्टि 
शात्ति परमावश्यक है ।'ग्रौद्योगिक सम्बन्धो को नियमित करने हेतु मत प्रविवीय 
दृष्टिकोण (सिणणा४० 800709०॥) अपनाया जाता चाहिए चाहिए श्रमिकों को उद्योग 
में भागीदारी का स्थान मिलना चाहिए । इससे श्रमिक प्रपने प्रयासों ते लग वहा. 
राष्ट्र की सम्पक्नता में वृद्धि कर सकेंगे लिमोजुकोी को भी उद्योग की समृद्धि है? 
श्रमिकों को महत्वपूर्ण अग समझना चाहिए । उत्पदित में हुई हद से उचित 
पारितोधिक श्रमिकी को भी दिया जाना चाहिए । उन्हे मालिक नौकर इृष्दिकोर 
(ववकधारआ। फएागब्ता) को त्याय देना चाहिए । इसलिए श्रम मद 
समस्याद्रो के निषारे हेतु एक उचित वातावरण की स्थापना करनी कम) शा 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ढवारा जो व्यवस्था की गई है उसे दो आार्यों मे वि रा 
किया भा सकता है--() समता अयवा प्रचनिरव, (2) परामर्श धर 
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4. समझौता झथवा पचनिर्णेय स्यचस्था ((0ालोद्धांण ण वैफेएशीश 
।टआाश३)---प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 के अन्त्मंत विवादों हे 
निपदाने हेतु समभीता व्यवस्था का प्रावधान है । समभौता द्वारा तिषटारा न है) 
पर पत्र निरशेय (शै/90800॥) एवं स्यायाधिकरश (8०000४८७००) की 
व्यवस्था भी की गई है । मुख्य श्रम अआायुक्त (कारन (-ब्छ०फ (0०्राण्राडडणादा ) 
के आधीन श्रीद्योगिक सम्बन्धों मे एकता को प्रोत्साहन देते हेतु भी व्यवस्था की गई 
है । इस व्यवस्था के निम्नलिखित कार्य है-- 


(0) क्ेद्ीय सरकार के श्रधीनस्थ सभी उद्योगो तथा सब्यानों मे होते वाले 
विवादों को रोकना एवं उनका तिपक्षरा करना । 


(9) झबाई एवं समझौती का क्रियास्वयन । 
(7) केम्द्रीय सरकार के प्रधीनस्थ क्षेत्रो में श्रम काबूनों के प्रशासन की 
व्यवस्था 
(५) उर्ित मजदूरी, बैन्द्रीय सादेजनिक निर्माण विभाग, देक॒ा-भम तियमन 
आदि से सम्बन्धी मामलों का क्रियान्थयन $ 
ए श्रमिकों के चार खुल दीन उनठ नो सदा रियो भे के चार प्रमुख केद्रीय संगठनों की सदस्यता का प्रमापीकरण 
5 करना जिफ़से कि राष्ट्रीय भीर प्रन्तररा्रीय सम्मेलन व सम्मिर्लिय 
प्रतिनिधित्व कर सके । 
(श) न्युदृतम मजदुरी प्रधिनियम के प्रम्तर्गत न्यूववम मजदूरी का निर्धास्ण 
एवं दौहराना । 
(५7) श्रम समस्याग्रो पर श्रम एवं रोजगार मत्रालय तथा अन्य_मत्ालयों 


त 
(५॥) कोयला एवं अ्रश्नक खानो को छोडकर अन्य केन्द्रीय सस्थानों में काबूनी 

तथा चैर-कातुनी कस्पाए उपायो को प्रीत्साहन देना । 

(७) केद्धीय क्षेत्र मे औद्योगिक विवादों कार्ये रुकावटो, मजदूरी आदि से 
सम्बन्धित आँकडो को एकत्रित करना | 

(3) केन्द्रीय क्षेत्र मे पनुशासन संहिता (0006 ण 705टछ॥77०) को 
क्रियान्वित करना । 

(») औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव, 7962 [[0075ध7॥| प्रोए०७ २९६०।४॥१०, 
4962 ) को क्रियान्वित करना । 

(७) केंद्रीय सरकार तथा सोवेजोनिक क्षेत्र के उद्योगों मे कायेरत श्रम कल्याण 
अधिकारियों के कार्य का समख्य करना और उनको दिल-प्रतिदिन के 
कार्य मे भारदर्शन देना । 

6 अन्य कार्ये करना उदाहरणाथे--मजदूरी मण्डलो, सयुक्त प्रबन्ध परिष॒दो 

के अध्ययन दल दारा दी गई सिफारिशों का क्रियान्वयन करना । 
केस्द्रीय घरकार के अ्रधोत केल्रीय मुख्य श्रम आयुक्त (एक [कण 
(ए०४0गाशशणाद ) औद्योगिक सस्वन्धों को व्यवस्था का कार्य देखता है तथा इसके 
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अधीन प्रादेशिक श्रम आयुक्त (एे०्डाणा४ ॥ब80४ 0०तत्रा७्आाणाह) तथा 
समभौता अधिकारी (00४०४४४०॥ 0८67) कई स्थानों पर झ्ोौद्योगिक सम्बन्धों 
में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने हेतु नियुक्त किए गए है। समभौता हेतु सममभौता 
अधिकारियों के अतिरिक्त 5 स्थानों पर केन्द्रीय औद्योगिक प्राधिकरणों (बम्बई, 
कलकत्ता, घनवाद 2, जबलपुर) की सुविधा प्रदान कर रखी है । इनके द्वारा सर्म 
स्यायालय के अन्तगंत झाने वाले विवादों को भी निपदाया जा सकता है। विभिन्न 
राज्यो तथा सवीय प्रदेशों मे भी औद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु श्रम व्यायालयों 
तथा औद्योगिक प्राधिकरणो की स्थापना की जा चुकी है । 

* सार्मिनिरेल्वे मे स्थायी करार व्यवस्था (?शा।शाका पिश्०0ड्रीव08 ]४०॥॥६११) 
के माध्यम से श्रमिकों एवं मालिकों मे परस्पर सम्बन्ध रखा जाता है तथा श्रम 
मतभेदो को समाप्त करने की व्यवस्था सव्‌ 952 से ही चल रही है । केन्द्रीय क्षेत्र 
हेतु सयुक्त परामर्श और ग्रनिवायं पचनिर्णय की योजना को अ्रभी प्रगति करती है। 
भंगडो को पारस्परिक समभौतो द्वारा निपटाने हेतु सूयुक्त परामर्श _समित् परामर्श समिति [शा 
(०7$ए(७॥४८ (००7॥/०6) की स्थापना की गई है। 

2. क्रियाग्धपन व्यवस्था (॥एफ्ॉशिशाटशाणा िन्नशधाशक)-- स्थायी शत 
समिति (580800778 7.8090ण (१०77700०७) के 6वें अधिवेशन में केंद्रीय तथा 
राज्यो के क्षेत्रों मे श्रम ग्रवार्डस, समझौते एवं अ्रनुशासन सहिता आरादि के उचित 
क्रियात्वयन हैतु व्यवस्थर करने की सिफारिश की गयी थी । केन्द्रीय स्तर पर एक 
क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन खण्ड (वरगरज्ाशपरध्यध्वा॥ 6८ छएक्कए४ध00 एछशन्न०्ण) 
एवं एक जिपक्षीय जियाल्वयन एवं मूल्यांकन समिति (व्रा]007 एए/धा/का।॥000 
& 2५8४४४०० (0090०) की स्थापना की गई है । इस त्िपक्षीय समिति में 
मालिकों एवं श्रमिकों के सगठनो के चार-चार प्रतिनिधि एवं श्रम मन्‍्त्री इसके सभापति 
के रूप में सम्मिलित किए जाते है । इस केन्द्रीय क्रियात्वयत एवं मूल्याँकन डिवीज् 
के निम्नलिखित का है-- 

व ओऔद्योगिक विवादों के कारणों मे कमी करने के उद्देश्य से भ्राचार 








सहिता, ग्रनुशासन सहिता, औद्योगिक शास्ति प्रस्ताव, श्रम प्रधिनियमो, 
अवार्ड, समभौतो आदि को उचित रूप से क्रियान्वित करना । 
(_( ॥) झौद्योगिक विवादों को निपटाकर अधिक विवाद बढ़ने पर अतिबन्व 
लगावा । 
।902 ) मुझुय हुडतालो, तालाबन्दियो और विवादों का मूल्याँकन कर घनकें 
दायित्वों का निर्धारण करता । 
(५) श्रम विधातों, श्रवार्ड तथा मीतियो का मुल्याँकन करना । . 
उपरोक्त कार्यों हेतु सभी प्रास्तीय सरकारों हारा भी उनके श्रम विभागी के 
अत्तग्रेत क्रियान्वयन इकाइयों (7फञाशाएआाणा एथा8) दया लि 2894 
समितियों (प09भ6 वा्ञांस्णश्ाबए०ए (0०४77॥०४५) की ४4022 
है। केद्वीय व्यवस्था हारा सभी प्रास्तीय क्रियाओं का समल्वय एकडयता के उड 
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से किया जाता है। केल्रीय स्तर द्वारा मालिको और श्रमिकों के बीच सहयोग बढाने 
के लिए कई के काम में लिए है। से सभी उपाय ऐच्चिय आधार पर अपनाए स्कक 
आए हैं तथा इन उपायो की सहायता से औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निषद! 
में महस्वपूर्ण योग दिया है! इस प्रकार के उपाय निम्नलिखित है-- तप 
. अनुशासन सहिता ((०0८ ७ 7029॥08 958)--आविक नियोजन 
के प्रारस्भिक वर्षों मे औद्योगिक शासित रही। लेकिन सन्‌ 955 से ओदोगिक 
परशान्ति मे वृद्धि हुई । दोनो पक्ष एक दूसरे पर दोपारोपण कर रहे थे ः प्रमिक 
मासिश्ो द्वारा प्रवाडं, समभौते तथा विस्तयों को लागू न करने सम्बन्धी शिकायतें 
करते थे जबकि दुस्री ओर सालिको द्वारा श्रमिको पर अ्रतुश,प्तहीनता का आ्रारोप 
लगा रहे थे । धन ॥958 मे भारतोष श्रम सम्मेलन (्काबा ॥.कणण 
(०९१०४) के ।6वें सम्मेलन मे उद्योगों मे अनुशासत बनाए रखने दफा 
अनुशासन सद्दिता (0048 ० 0/899|ए०) का निश्चय किया गधा | इसमें श्रप्रिको 
तथा मालितों के संगठनों ने भाग लिया था । यहे इन 958 से लागू दिया गया था। 
इस महिता के अभ्तर्गंत दोनो पक्षो को एक दूसरे के श्रधिकारों तथा उत्तर- 
दावित्वों को भाग्यता प्रदान करनी होगी। थे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं 
करेंगे । इसके भ्रस्तर्गत श्रमिकों भौ५ मालिकों के दाविज़ों का विर्धारण किया ग और मालिकों के दायिज़ों का विर्धारण किया गया है 
जिमसे दोनों पक्षी के प्रतिनिदियों के बीच सहयोग एवं सदभावता को प्रोत्माहन / पक्षी के प्रतिनिधियों के बीच सहयोग एवं सदुभावता को प्रोत्साहन मिलि 
श्र दिवादी एवं शिकापतो का निपटारा आपडी समभोतो, और ऐच्धिक पचनिर्तेण 


के माध्यम से किया जा सके ताकि श्रम सधो के स्वृतन्त विकास को भली प्रकार से 
प्रोत्याहत मित सके | 





प्रबन्धको द्वारा का्येभार बढाने तथा श्रनुचित श्र व्यवहार भ्रपनाने पर 
बन्‍्ध भगाया गया है । कार्यमार म वृद्धि पारस्परिक विचार-विमर्श के पश्चाद्‌ 
हो बी जा सकती है।इस सहिता के अन्तर्गत श्रम सधो को भान्यता प्रदान करने' 
की कसौटी ((/03०) भी प्रदान की गयी है। इसी प्रत्ार श्रम सधो द्वारा, 
किए जाने वाले अनुचित श्रम व्यवहारों जैसे-प्रदर्शनी में गरण्डागद में ग्रृण्डा गर्दी, सम्पत्ति को नष्ट 
करना और कुर्य की उपेक्षा करता आदि पर भी अुतिबन्ध लगा दिया गया है । दोनो 
ही पक्षों का यह दायित्व है कि वे अवाईस, नि्यों समभौतो आदि को तत्परता 
के साथ क्रियान्वित करें। 
“ यह सहिता एक ऐच्किक सह्दिता है और इसकी सफलता के लिए दोनों पक्षो 
हो सहयोग होना आवश्यक है सहवीय हीना आवश्यक है। इस सहित से 


औद्योविक शान्ति स्थापित करवे देश 
की प्रयदि हो सकती है। इस पहिता का कियासपत का कार्य केम्ट्रीय स्तर_पर भ्रम 
एव रोजगार मवाहय के प्रधीन स्थापित केन्हीय मूल्यांकन एवं शियरास्थयत डिबीज स्थापित केन्द्रीय मुल्याॉकन एवं क्रिया || 


जन 
(एशाएब। 0१३ प४७०णा ७00 वए/शाध्याव0 09807) द्ारा किया जाता है, 
जबकि राज्यो में इसके कियान्दयन्‌ हेतु शरण विज्ञाण ने क्रियान्वयन इकाई तथा 
जिपक्षीद्र कियाल्दयद समितियों की स्थापना की गई है । ये जिपक्षीय समितियाँ केन्द्रीम 
वा राज्य दोनो स्तरों पर स्थापित को गई हैं। यह सहिता सार्वजनिक क्षेत्र मैं 


प्रतियन 
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कम्पनियों तथा निग्रमो के अन्तर्ग चलाए जाने वाले सभी उद्योगी पर लागू होती 
है । इस सहिता को कई श्रमिक तथा मालिकों के सगठनों ने स्वीकार कर लिया है, 
जोकि केस्द्रीय सगठनो के सदस्य नही हैं । श्रम सम्बन्धो के नियमन मे तथा दोनो 
पक्षों में एकता तथा सदृभावना उतन्न करने में इस सहिता ने महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है । इसकी सफलता दोनो पक्षो की पारस्परिक एकता एवं विश्वास पर तिर्म निर्मर 
करती है। 

2. प्राचरणा सहिता ((०्व० ० 0०४१०८५, 958)--यह्‌ सहिता भी 
सत्‌ 958 में भारतीय श्रम सम्मेतन के 6वें अधिवेशन मरे स्वीकार की गयी थी ! 
यह सहिता भ्रस्तर-श्रम_सधो मे एकता तथा उसकी पारस्परिक स्पर्डा को तियमित 
करने हेतु तैयार की गयी है। चारो केखद्रीय श्रम सगठतों (700, श7५ 
प्रुश५ & एाछ्ट) ने अ्न्तर-श्रम सघो मे एकता बनाए रखने के लिए बुध 
सिद्धान्तों का निर्धारण किया । ये सिद्धास्त निम्नलिखित है-- 

[( ॥) प्रत्येक श्रमिक को अपनी इच्छानुसार क्रिसी भी सघ की सदस्यता 
करने की स्वतन्त्रता तथा श्रधिकार होगा । 
((॥) श्रम सधो में दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए । 
८ (१0) श्रम सघो का काये प्रजातान्त्रिक होगा । 
( ।४) श्रम सघों की कार्यकारिणी तथा कार्यालस वे सदस्यो का नियमित 
और प्रजातान्त्रिक चुनाव होगा । 
(५) किसी भी संगठन द्वारा श्रमिक की भ्रज्ञानता ग्रथवा पिछडेपत की 
नाजायज फायदा नहीं उठाया जाएगा । 
५.(५) जातिवाद, साम्प्रदायिकत्ना एवं प्रान्तीयता आदि की भावनाग्रो से ऊपर 
श्रम सघ स्थापित किए जाएँगे । 
(.[५॥) अच्तर सधीय कार्यों मे किसी प्रकार का दबाव, धमकी, हिंसा आदिका 
प्रयोग नहीं क्या जाएगा । 
(४) सभी केन्द्रीय श्रम सगठनों द्वारा कम्पनी सूनियनों वी स्थापना करने 
को प्रोत्साहन दिया जाएगा । 

इस सहिता के क़िन्यन्वयन एवं मूल्याँकन हेतु भी केद्धीय एवं राज्य स्तरो पर 
क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन इकाइयों तथा समितियों की स्थापना की गई है । 

3. शिकायत रीति (6702७८० 700०९३४४०)--अ्रदृशासन-सद्दिता, [27£ 
के ग्रत्तगंत यह प्रावधान है कि दोनों पक्षों द्वारा शिकायत निवारण हेतु एक रीति 
मिलकर तैयार की जाएगी ) किसी भी शिकायत की जाँच करके जत्दी ही उसा 
समभीौता कराया जाएगा क्योकि शिकायतों के उचित निवारण न होने पर श्रमिकों 

मे प्रबन्धकी के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो जाता है और वाद मे यही असन्तोष 
औद्योगिक विवादों को जन्म देता है | जिन उद्योगों अ्रधवा संस्थानों हारा इस | 
को स्वीकार किया गया है उनको शिकायत निवारण हेतु भी एक वरीका के 
विचार-विमर्श के पश्चात तैयार करना चाहिए । इससे श्रमिकों भ्रौर माई 
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योच अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे । इसके अन्दर्गत प्रत्येक उद्योग स्तर 
पर एक शिकायत समिति (672४89०6 (00590४८) बनाई जाती है। इसको 
बनाने तथा क्रियाशील सम्बन्धी सिद्धान्तो का भी इस संहिता में विवरण दिदा है! 
ः प्रन्तर्मत श्रमिक द्वारा शिकायत प्रथम बार सम्बन्धित अधिकारी को की जाएगी। 
हू ग्रधिकरारी 48 घण्टे मे इसका जवाब देगा। 
यदि श्रमिक सतुष्द नही है तो वह अ्रपन॑विभागाध्यक्ष को इसकी शिकायत 
करेगा । यह विभागाध्यक्ष 3 दिन मे इसका जवाब देगा । देरी होने के कारण भी बताए 
ऊाएँगे । यदि विभागाघ्यक्ष के निर्णय से भी श्रमिक ग्रसस्तुष्ट है तो वह अपनी जिक्रायत 
को शिकायत्‌ समिति (6060७7०6 0०प्घाए४६४) को प्रेषित करने हेतु निवेदन कर 
सकता है। यह समिति प्रपनी सिफारिण एक सप्ताह में प्रबन्धक को करती है। यदि 
इसमें देरी लगती है तो इसके वारण भी बताए जाते है। एकमत बाली सिफारिशों 
को प्रबन्धक लागू कर देता है। एकमत न होने पर अन्तिय निरंय प्रबन्धक द्वारा 
किया जाता है | इसके विषय में 3 दिन में श्रसिक को सूचित कर दिया जाएंगा। 
इसके परचाव्‌ प्रसस्तुष्ट होते पर प्रबस्थक दुवारा निर्णय को दोहराता है | इस पर 
भी असस्तुष्ट होने पर इस शिक्लायत को ऐच्छिक पचनिरणंय को सौप दिया जाता है। 
शिकायत जब समिति द्वारा दूर नही की जाती है तो यह एक विवाद का रूप धारश 
कर लेती है जिसका तिपटारा समभोता व्यवस्था (000०09007 )४क०ंधरग)) 
द्वारा किया जाता, है । 
4, श्रोद्योगिक शान्ति प्रस्ताव, 4962 [गातेधआंशे "772९ पे९$०४१००, 
962] --सन्‌ 962 में चीनी ग्राक्ृमण के समय श्रमिकों और सालिको हारा यह 
प्रस्ताव ग्रहण किया गया । इस सकटकालीन ग्रवस्था मे सभी कूंगड़ो तथा मतभेदो को 
समाप्त कर झौद्योगिक शान्ति बनाए रखने का प्रस्ताव पास किया गया । दोनो पक्षी 
के सगठतों की एक सयुक्त सभा बुलाकर उत्पादन मे वृद्धि करने तथा म्थून॒तम मतभेद 
करने पर जोर दिया गया । इस प्रस्ताव का उद्देश्य कार्य रोको की समाप्ति, उत्पादन 
एवं उत्पादकता में सुतर, मूल्य स्थिरता हेतु उपभोक्ता सहकारिताप्रों के माध्यम से 
लागत में कमी करना झौर बचतो मे वृद्धि करना था | दोनो पक्षों द्वारा आ्राधिक हिंती 
पर प्रतिबस्ध तथा त्याग मे समानता के लिए प्रस्ताव पास किया गया । इस प्रस्ताव 
के क्रिपाल्यन हैतु केन्रीय तया राज्य स्तरों पर उचित व्यवस्था को गयी। इस 


प्रस्ताव ने श्रमिकों एवं प्रवन्धकों के सम्बन्धो में पारस्परिक एकता एवं सहयोग 
प्रदान किया है । 











5 श्रम मालिक समितियाँ (एए०ए०८६ (०णणा७(००५) --झौद्यो गिक_ विवाद 
मधितियम, 947 के अन्तर्गत प्रत्येक सस्थान में जहाँ 00 या इससे प्रधिक श्रमि 


 00 अधिक श्षमित 
कार्य करते हैं, श्रम मालिक समिति -का गठव किया जाएगा. 


कार्य करते हैं, श्रम मालिक समिति -का गठन किया जाएगा,। इन समितियों में श्रमिको 
तथा मालिकों के बरावर-बराबर प्रतिनिधि होते है । इत समितियों का उद्देश्य श्रमिकों 
एवं मालिकों मे आपसी एकता उत्पन्न करना तथा आपसी मतभेदो को प्रारम्भ पे ही 
समाप्त करना है। इस प्रकार की समितियाँ वंधानिक रूप से सभी उद्योगों अथवा 
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सस्थानों में वना दी गई हैं। इन समितियों के ग्रतिरिक्त ऐच्छिक ग्राधारों पर बईं 
द्विपक्षीय समितियों (89906 ((0॥शध/९६४) की स्थापना की गई है। ये हैं- 
उतलादन समित्तियाँ (2700002०॥09 007रद्माधाटट5) और दुर्घटना बचाव समितियाँ 
(शै०९वचा। थिध्शशा।तरा (शाप[९९5) | 

6. त्रिपक्षीय परामर्श व्यवस्था (पगंएथ0/6 ९०:ण(96 फैडिणाए09)- 
इस व्यवस्था के ब्रन्तर्गत श्रम सम्बन्धों पर विचार-विमर्श क्रिया गया है । इस प्रकार 
की व्यवध्था तिभिन्‍त रूपो मे थायी जाती है। हमारे देश मे इस प्रवार वी व्यवस्था 
निम्न प्रकार से है-- 

५(7' भारतीय श्रम सम्मेलन (ता [.8800 ए०गलिशा्) 

(६४) स्थायी श्रम समिति (70778 7.89007 (000॥र/66) 
७.[४7) प्रौद्योगिक समितियाँ ([605048] (0097:6९8) 
रू) म्रन्य प्रकार की जिपक्षीय समितियाँ  ल ८ लू 

भारत में परामर्श व्यवस्था अन्तर्राष्टीय श्रम सगठन की स्थापना ,(49) 
तथा शाही श्रम आ्रायोग (०५४0 (०फाणा5छ00 ०0.00, 937) हो 
सिफारिशों का परिणाम है| यहाँ इस व्यवस्था में श्रमिक्रो, म लिको एवं सखवार के 
प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रारम्भ मे श्रमिकों भर मालिकों के प्रतिनिधियों के | | 
सरकार विचार-विमर्श करके अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हेतु उनका चयन करती भी 
तथा महत्वपूर्ण श्रम समस्याश्रो पर विचार करती थी। इस प्रकार के त्िपक्षीय 
परामर्श से कई विवादों तथा मतभेदों को समाप्त करने भें सरकार को सहयोग 
हा । न का व ता महायुद्ध काल में भी सत्‌ 794! एवं सन्‌ 942 में भारत बल] 
ड्वारा श्रम कार्यक्रम तेयार करने हेतु श्रमिकों भौर मालिको के प्रतिनिधियों से विन प्रतिनिधियों से विचार' 
विमर्श हुप्रा । धनू 942 मे चतुर्थ श्रम सम्मेलन हुआ । इसमें मालिकों श्रमिरी 
एव प्राए्ठीय तथा राज्यू सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन मे एक 
स्थायी प्रिपक्षीय परामर्श व्यवस्था (एव्ाशालत 7एश० (णाइफॉगिणी 
४(४०॥०८७५) ग्रौर एक स्थायी श्रम समिति (90808 [-ऐ0ए7 (०म्राए॥५०) 
की स्थापना की गईं ! सम्मेलन का कार्य भारत सरकार को सम्बन्धित श्रम मामलों 
पर सलाह देना है। यह धलाह अमिको, मालिको, राज्यो.एवं प्रास्तीय सरकारों के 
प्रतिनिधियों ढ्वारा दिए गए सुझावों के श्राधार पर दी जाती है| स्थायी श्रम त्मिति 
(इभावाए ।ब०0ण (००) का कार्य सरकार द्वारा किसी सौंप गए 
मामले पर उसे सलाह देना है। इसके पश्चात्‌ श्रमिक्रों के प्रतिनिधियों वीं 
प्रार्थनः पर प्रत्येक उद्योग मे (महत्वपूर्ण उद्योगो मे) प्रौद्योगिक समिति [फिवफाशशे ५ 
(०7७०॥७८) की_ स्थापना को गई । इन समितियों का कार्य सम्बन्धित उद्योग की 
समस्याओं पर विचार-विभर्श कर इसकी रिपोर्ट सम्मेलन को अस्तुत करता है। 
सम्मेलन इन सभी समितियों के कार्य का समच्द्रय करता है । 

स्वृतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार देश मे एक रूप एव समत्वय खिला, 
अमर नीति के प्रोत्साहन हेतु प्रतिवर्ष ग्राज्य एंव वेस्द्रीय श्रम मत्तियों का सर 
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बुलाती है । इसी प्रकार सरकार ने ग्रन्य त्रिपक्षीय समितियों तथा मण्डलो (808705) 
की स्थापना की है। 


4 मजदूरी प्क्‍रण्डल (९४७४९ 80॥05)---श्रम प्रवर्ध सम्बन्धो की प्रभावित 
करने से भणदूरी का महत्त्वपूर्णा स्थान है। भ्रधिकांश श्रम समस्याओं की उत्पत्ति का 
कारण मजदूरी है । आधुनिक समय मे श्रमिक्षो वो उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की 
आार्काक्षा तथा बढती हुई कीमतो के कारण श्रमिक्रों की भ्रावश्यरुताएँ उननी कम 
मजदूरी से सन्तुष्ट नहीं हो पाती है। इसके परिणामस्वरूप श्रमिवों एव मालियो भें 
मजदूरी निर्धारण के सम्बन्ध मे मतभेद उत्पन्न हो जाता है। एक उचित मजदूरी 
नीति हेतु सरकार ने मसदूरी मण्डलो, मजदूरी समितियों (१४४४६ ९०४॥ग॥॥९४७), 
आ्रायोगों आदि वी नियुक्तियाँ वी है । ये सभी त्रिपक्षीय प्रकृति के प्राधार पर बनायी 
गई है। श्रमिको एवं मालिकों के प्रतिनिधि तथा कुछ स्वृतस्त व्यक्तियों गो मिलाकर 
इस प्रकार की मजदूरी प्तमितियाँ या मजदूरी मण्डल नियुक्त किए हैं। इस प्रकार के 
मजदूरी मण्डल कई उद्योगो मे स्थापित कर दिए गए हैं । जैसे सूती वस्त्र उद्योग 
(957, 964) चीती उद्योग [957) सीमेन्ट उद्योग (958, ]964), जूट 
उद्योग (960) चाय बागान (960) कॉफी बागान (96]), रब्रड बागान 
(796) लोहा एवं स्पात (962), कोयले की खानें (962), कच्चे लोहे की 
खानें ([963), चुने का पत्थर (963), कार्यंशील पत्रकार (956 ॥963), 
गैर पत्रकार (964), इजीनिर्यारग उद्योग (964) | इन सभी प्रजदूरी मण्डलो 
ने प्रपने प्रन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिए हैं। इस प्रकार मजदूरी निर्धारण में इन 
सजदुरी मण्डलो वा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मजदूरी सम्बन्धी विवादों रधा 
मतभेदो को पारस्परिक समभौत्ो, मध्यस्थता तथा ऐच्छिक पचनिणंय दस निपटाया 
जा सकता है । कक 


8 प्रबन्ध मेश्रमिकों को हिस्सेदारी (|एतप्लछ एश्रॉटीएशीणा 6 
शा थगाथा।] --हाल ही के वर्षों मे ओद्योगिक प्रवन्ध से श्रपिकों वी हिस्सेदारी 
तथा संयुक्त परामर्श को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। यह व्यवस्था द्वितीय 
महायुद्ध काल में औद्योगिक सम्वन्धों वो चुघारते मे सफल रही है । विकसित देशों 
जैसे इगलैण्ड मे श्रमिकों वो हिस्सेदारी सयुक्त परामर्श समितियों (000 0०80॥8- 
00 (.०7777/265) के माध्यम से दी जाती है। 


हमारे देश में द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे ग्रौद्योगिक शान्ति बनाए 
रखने हेतु धमिक्रो एव मालिकों मे एकता एव पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पर बल 
दिया गया । इसके लिए एक ऐवी व्यवस्था पर विचार किया गया जिसके श्रन्तर्गत 
दोनो पक्ष एक दूसरे के सामने बैठकर सम्बन्धित मामलो पर विचार-विमशे कर सकें। 
इससे दोनो पक्षों मे पारस्परिक एकता एवं सहयोग को बढावा मिलेगा । 

इस उद्देश्य को लेकर इसवी योजना काल मे उत्पादकता मे वृद्धि करते तथा 
श्रप्तिकों के उद्योग मे महत्त्व को मली-मौँति समभने हेतु श्रमिकों की श्रबन्ध में 
हिस्सेदारी के महर्व को स्वीकार किया गया | सरकार, श्रमिक्तो प्रौर मालिकों के 





ज्ड० औद्योगिक समतन्‍्ध 


प्रतिनिधियों का ए+ ग्रध्ययन दल विदेशों मे प्रवन्ध में श्रमिकों की हिस्सेदारी के विधय 
पर अध्ययत करने के लिए गया । इस ग्रध्ययत दल ने हमारे देश में संयुक्त प्रवन्‍ध 
परिषदों (7णा। (वब8॥टा। (०णााथां$) को स्थापना करने की सिक्र रिश की । 
सब्‌ 957 मे भारतीय श्रम सम्मेलन में एक सयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजवा 
तैयार की गई । 
हे एम गन के अप प्रबन्ध परिषदों (2/४८) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -- 
7) श्रमिकों बी आवास एवं कार्य की दशाग्ों को सुधारना, ४“ 
(४) उत्पादकता में सुधार, 
(॥) श्रमिक्रों से सुझाव देंने को प्रोत्साहन देना,” 
(१४) कानूनों और समभौतो के प्रशासन में सहायता करनों- 
(५) दोनो पक्षो मे सदेशवाहन का कार्य करता, ४-० 
४ (५४) श्रमिकों मे हिस्सेदारी की भावना को प्रोत्साहन देना 
इनके निम्नलिखित कार्य हैं-- है 
(0) कल्याण एव सुरक्षा सम्बन्धी उपाय, व्यावसायिक प्रशिक्षण मी डे 
घण्टे और टृद्टियाँ ग्रादि पर कार्यवाही करना, ५४ हे 
(४) स्थायी आदेशों के प्रशासत, उत्पादन एवं तिर्माणकारी नए साधनों 
का उपयोग आदि के सम्बन्ध मे सलाह देता, ५ 
(30) सामान्य ग्राथिक् स्थिति, बाजार की स्थिति, उत्पादन और किक 
कार्यक्रम, वापिक लाभ-हानि झ्रादि पर कम्पनी द्वारा सूचना देना दिल 
यह एक ऐच्छिक उपाय है जिसके झ्रन्तर्गत त्रिपक्षीय समभौतो के माध्यम मै 
श्रम प्रदश्ध सम्बस्धों को सुधारा जाता है । 
9 श्रमिकों की शिक्षा( ज/०ााथ३' एत/व्आांशा)-भारतीय श्रमिक्रो के इगाते 
एबं उनके अशिक्षित होने के कारणा उन्हे अपने अधिकारों तथा कत्तंव्यों का पूरा पूरा गाते 
नहीं होता है । वे स्थायी रूप से श्रौद्योगिक नगरो मे नही बसते हैं ग्रौर नियमित हीं 
से श्रम सधो के सदस्य नही रहते हैं । इन दोषों को दूर करने हेतु श्रमिकों की गिरी 
होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने सन्‌ 958 में एक 
श्रूमिक्ों की शिक्षा हेवू केन्द्रीय मण्डल (गाए ऐ0ब0 णि एृलापश$! 80700 
॥07) की स्थापना की । इसके अस्तर्गत कई प्रादेशिक मण्डलो [िद्डाणाथे 
809705) का गठन किया गया है । इनमें शिक्षा अधिकारी (8240९॥॥07 09८09) 
नियुक्त किए जाते हैं । ये शिक्षा अधिहारी विभिन्‍न उद्योगो से छने गए श्रमिवरी को 
श्रम सम्बन्धी मामलों तथा सामान्य ज्ञान पर शिक्षा अदान करते हैं। ये शमिक ४ 
श्रमिकों के अध्यापक (शेण):०७' 7६४८४८४५४) कहलाते हैं । फिर ये अमिक गो 
सम्बन्धित उद्योगों में जाकर श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्ये करते हैं। 
भण्डन श्रमित्रो की कक्षाएँ चलाने में सहायता श्रदात करते हैं । 
सम्बन्ध सरकार हे महत्त्व की उपेक्षा नही 
अच्छे ग्रौद्योगिक सम्बत्धो के विकास हेतु सरकार के महर्त उचित 
की जा सकती है। ध्राज के कल्याणकारी राज्य का मह दायित्व है कि एक उ 





भारत मे ग्रौद्योगिक विवाद ]29 


आधिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रोत्साहन दे । एक विकासशील कि में द्रुतञ के 
विकास के लिए शौद्योगिक शान्वि होना आवश्यक है । ग्ौद्योगिक शान्ति की स्‍्था 
तभी सम्भव है जब श्रमिकों और मालिकों के बीच अच्छे 425 हो। अच्छे 
ओद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप की नीति पपनानी 
पड़ती है । औद्योगिक विवाद अधिनियम 947 (फवषञा।ओ फ्रणल मश ० 
947) के अन्तर्गत श्रौद्योगिक सम्बन्धो को सुधारने की व्यवस्था की गई है । 
समभौना एवं पचनिण॒य के द्वार श्रौद्यागिक विवादों को निपटाने में सेरवार न 
महत्वपूण योगदान दियः है | श्रौद्योगिक विवादों को गोकने हेतु भी श्रमिव मालिक 
समितियों (फे०४ं७ (०६६४) की व्यवस्था की गई है। समभौता द्वारा 


विवाद 4 मिपटते पर स्थायाधिकरण की भी व्यवस्था की गई है | लेकिन यह झन्तिम 
हथियार के रूप में काम पे लाया जाता है । 


मजदूरी से_ सम्बन्धित विवादों को निपटाने हेतु भ्रव सरकार द्वारा ज्िपक्षीय 
मजदूरी मण्डली (पाए लत कप पर00470(6 १४३४८ 802705] की स्थापना की गई है तथा बोनस 


अदायगी _प्रधिनियम, _965_ (7०णछ्या ते फ़रत्ाएंड है; [95) द्वारा बोनस 
भुगतान किया जाता अविद्रार्य है । सरकार द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने हेतु 
कानूनी उपायो (30079 )(८४$ए८७) के ग्रतिरिक्त भ्न्‍्य उपायो को भी काम में 
लिया गया है| इनमे श्रमिकों की शिक्षा, भ्रनुशासन्‌ , एवं झआखाई सहिता, समुक्त 
प्रबन्ध प्रिष्रदें झादि मुख्य हैं। 
श्रमिको एंव प्रबन्धकों का यह्‌ दायित्व है कि वे आपसी विवादों को पारस्परिक 
विचार-विभर्श द्वारा दिपदाएं। इसके साथ ही समभौता एवं पचनिर्णय ((णाला& 


(0 & 4/9/78007) की व्यवस्था है। इनके श्रसफल होने पर प्रौद्योगिक विवादों 
को निपटाने हेतु न्यायाधिकरएण (50]000007॥ ) की व्यवस्था भी है । लेकिन यह 
अन्तिम हथियार के रूप मे ही काम मे लाना चाहिए । श्रम सघो को अनिवार्य मास्यता 
देकर सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 


सब्‌ 96] से सन 973 की अवधि में औद्योगिक विवादों को विभिस्त 
विधियों से निपटाया गया । इनकी सस्या मय प्रतिशत के निम्न तालिका में दी गई है?- 


वर्ष सरकारी हस्तक्षप एच्छिक कुच 


96। 487 (4] 80%) 334 (28 6%) 345 (296) 66(00%) 
]965 78 (457) 423 (247) 506 (296) ॥70(00%) 
966 40005 (428) 680 (290) 662 (282) 2347 (00%) 


2967 222 (44])  77 (282) 704 (277) 2543(700%) 
968 27 (447] 


62 (24 २) 482 (30) 252(00%) 
7969. 988 (4]5]). 660 (278) 730 (307) 2378(00%) 
970 075 (4) 748 (286) 793 (303) 266(00%) 
97 070 (427). 659 (263) 779 (3]0) 2508 [00%) 
3972. 4220 (420) 753 (259) 93 (32) 2904(00%) 
973.. 909 (3745) 693(28 55) 825 (340) 2427(00% ) 


ए०लतन 8०० ० 7,40०0 58050०5, 494, ए 72 











पारस्परिक विषदारा 
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30 «०. औद्योगिक सम्बस्ध 


उपरीक्त तालिका से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- द 

] सन्‌ 96 से सन्‌ 973 की अवधि में औद्योगिक विवादों के तिपठाने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की है । यद्यपि इस विधि से निपटाए गए विधादो की 
सल्या एवं इनका प्रतिशत ग्रिकर 4] 8% से 37 45%, ही रह गया है । 

2. विवादों को निपटाने की पारस्परिक व्यवस्था की विधि मे इस भ्रवधि में 
उतार-चढाव झाए हैं मौर सत्‌ 96] की तुलना मे सत्‌ 973 में सुलकाए गए 
विवादों की सल्या मे वृद्धि हुई है, लेकिन इनका प्रतिशत गिरा है 

3 ऐच्छिक व्यवस्था द्वारा सुलकाएं गए विवादों की सख्या मे सन्‌ 797! से 
सन्‌ 968 तक वृद्धि हुई है! इसके पश्चात्‌ सन्‌ !969 को छोडकर सन्‌ 972 तक 
इनकी सख्या मे व्रृद्धि हुई है जो कि औद्योगिक सम्बन्धो मे एक नई प्रवृत्ति का 
द्योतक है । 

4 सन्‌ 96] से सन्‌ 967 की अवधि मे निपटाएं गए विवादों की सख्या में 
दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। अ्रगले दो वर्षो को छोडकर इनकी सख्या मे सन्‌ 
972 तक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है लेकिन सन्‌ 973 में ये कम हुए है। 

। जुलाई, 975 से ग्राथिक कार्यक्रम की घोषणा से औद्योगिक विवादों को 
निपदाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाए गए तथा पारस्परिक सुलह 
द्वारा इन्हे निपटाने की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया । सितम्बर, 975 में 
राजस्थान सरकार ने इस्टक, एटक व हिन्द मजदूर सभा को बराबर प्रतिनिधित्व 
देकर औद्योगिक विद्ादो को निषटाने की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की है ! 


शारत में प्रबन्ध में श्रमिकों की हिस्से- 
। ] दारी एवं संयुक्त प्रबन्ध परिषदें 


([ए/छत९७७5* एलरकटएकॉला निक्ावक्रशाशा: ॥ 
॥तात, दे 4077 097059000९0: ९८०७॥९॥॥5) 





दूसरी पचवर्षीय योजना मे समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा 
गया धा। श्रम नीति के सम्बन्ध में इस योजना मे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भ्रपनाया 
गया । इस योजना में योजना के सफन क्रियान्वयन हेतु प्रवस्धकों के साथ श्रमिकों 
की हिस्सेदारी मे वृद्धि करने पर जोर दिया ग्या। जिससे श्रम-मालिको के सम्बन्ध 
सुधरेंगे तथा उत्पादन में भी बुद्धि होगी। समाजवादी सभाज की स्थापना 
के पहले ओद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना करनी होगी । प्रौद्योगिक प्रजातस्त्र के लिए 
निस्तलिखित आ्रावश्यक अग होते चाहिएँ-- 


(४) ओोद्योगिक प्रजातम्त्र में श्रमिकों को उद्योग के लाभ, उत्पादन, बाजार 


और आह सस्वस्यी तह की जानने का प्रधिकार 
होता चा 


(४) ओद्योगिक प्रजातस्त्र की दूसरी प्रावश्यकता श्रुमिको_ को प्रबन्ध में 


हिस्सा दिया जाना. है तथा बढ़े हुए उत्पादन भे से जतता को खाम 
मिलता चाहिए। 


(।४) श्रमिकों को संगठन करने, बोलने, मतदान करने श्रादि का प्रधिकार 
प्राप्त होता चाहिए। 
(7५) 202 को प्रपने सध बनाने तथा उन्हे चलाने की पूर्ण स्वतम्त्रता होनी 
चाहिए । 
आधुनिक समय मे प्रवन्चकी द्वारा श्रमिकों के प्रति मातवीय दृष्टिकोण 
(पथा80 899708०॥) अपनाया जाने भगा है? प्राचोन समय मे श्रम को एक 
व्यापारिक वस्तु की भाँति समफा जाता था और उद्योग में उसे कोई खास महत्त्व 
नही दिया जाता था । लेकिन आधुनिक समय मे विशाल उद्योगों के कारण श्रम का 
महत्त्व अब काफ़ी बढ गया है तथा उद्योगों मे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए श्रमिक 
को भी महत्त्वपूर्ण स्पान दिया जाता है तथा बिना श्रमिक के सहयोग के उद्योग को 
समृद्धि को अप्म्भव समझा जाने लगा है। श्रमिक को प्रबन्ध मे भागीदारी देकर 
उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त करने तथा मधुर सम्बन्ध बनाए रखने मे सहायता मिलौ 
है। भ्रबन्ध के महत्त्व के साथ-साथ एक ब्रौद्योगिक श्रजातन्त्र में उपभोक्ता को 


आावश्यकताएँ, मालिक, समाज तथा सरकार झादि तत्वों को भी महत्त्व दिया जाना 
चाहिएं। 
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श्रमिकों की हिस्सेदारी के उद्देश्य 
(00४०३ ० जताहलड३! जिवंसंफ्ननांणा) 
श्रसित्रो की हिस्सेदारी के ग्राघार वर औद्योगिक प्रजातन्त्र को प्रोत्साहन 
मिलता है । श्रमिक और प्रबन्धक एक दूसरे के निकट झाते हैं और उनमे पारस्परिक 
एकता एवं विश्वास उत्तन्न होता है । इससे निम्न उद्देश्य प्राप्त हो सबेगे-- 
इससे उत्पादकता मे वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है फलत उद्योग, श्रमिकों 
और समाज को लाभ मिलता है । 
2 श्रमिकों को इससे अच्छी जानकारी मिलती है कि उतका उद्योग श्र 
उत्पादन मे कया महृत्त्व है । 
3 श्रमिकों की आवश्यकताग्रो को पूरा करने का प्रयल्त होता है जिससे 
भोद्योगिक शास्ति, अच्छे सम्बन्ध और सहयोग भे वृद्धि होती है ) 
इस प्रकार श्रमिकों और प्रबन्धकों मे सहयोग होने से उत्पादन मे वृद्धि होती 
है तथा दूसरी ओर उद्योग मे मानवीय साधन के रूप में श्रम के महत्त्व को जानी में 
मदद मिलती है । प्रत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था मे नियोजित प्र्थव्यवस्था के लक्ष्यों 
तथा उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु श्रमिकों और प्रबन्चकों भे सहयोग होना परम 
आवश्यक है । 
अन्तर्राष्ट्रीय भम सगठन (],0) ने उद्योग स्तर पर परामश एवं सहयोग 
हेतु श्रम हिस्सेदारी पर विचार किया फलत श्रमिकों से परामर्श भ्ौर सहयोग प्राप्त 
करने हेतु कई समितियों श्रौर परिषदों को स्थापना को गई है जैसे-स्भुक्त उत्तादन 
समितियाँ (०0 0000700000 (00छ॥9/0९8), श्रम-मालिक समितियाँ ('श।७ 
(७006९), का परिषदें (५४०४४ (0०ए०5), प्रबन्ध समितियाँ ()र॥098%- 
70०06 (200०५) इत्यादि । इसके प्रतिरिक्त उद्योग के प्रबन्ध मण्डल में श्रमिको 
को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। 
श्रमिकों भ्रौर प्रबस्धको मे सहयोग उत्तन्न करने के लिए दोनो पक्षों को एक 
दुसरे पर विश्वास द्वोवा चाहिए । एक दूसरे के श्रधिकारों एव उत्तरदायित्वो को भी 
मान्यता दी जानी चाहिए । एक सुहृढ श्रम सघ होने पर ही श्रमिको की हिस्सेदारी 
और सामूहिक सौदाकारी प्रभावपूर्णो ढग से लागू की जा सकती है । 
भारत मे प्रबन्ध मे श्रमिको की हिस्सेदारी 
(जग एब्रापएंफ्ाणा गा चिग्राब/शा।ा) 
दूसरी पच्रवर्षीय योजना मे समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा योजना 
के सफलतापूणों क्रियान्वयन करने एवं सभी उद्देश्यो को प्राप्ति हेतु श्रमिकों के सहयोग 
पर अधिक जोर दिया गया था । इसके लिए बड़े सगठित उद्योगों मे प्रबन्ध परिपदो 
((्व३800था: (०घ्पा७७६) की स्थापना करने को सिफारिश की गई ॥ इसमें 
मालिकों, श्रमिकों एवं तकनीकी ध्यक्तियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया ग्रमा। 
इस योजता के क्रियास्वयन हेतु भारत सरकार ने एक त्िपक्षीय अध्ययन दत्त त्री 
नियुक्ति अक्तूबर, सब 956 भें की | इसमें श्रमिकों, मास्तिकों और सरवार के 
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प्रतिनिधियों को शामिल रिया गया या । इस अध्ययत दल द्वारा कई यूरोपीय देशो 
का अमरा किया और वहां प्रबन्ध में हिस्सेदारी सम्बन्धी भ्रष्ययत किया । इस 
अध्ययत दल द्वारा सद 957 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई । इसके अनुत्तार देश मे 
सयुकत प्रबन्ध परिपदो (व०७( १/9792८ए००६ (०पश०$) की स्थापना करने भी 
सिफारिश की गई थी | इन सिफारिशों को भाउतोग्र श्रम सस्मेलन, (7000 [00७ 
एण्रािद्ा०) में सब 957 में स्वीकार किया गया। इनकी स्थापना ऐच्छिक छप 
से को गई है । 
सयुक्त प्रबन्ध परिषदो के कार्ये एव विशेषताएँ 
(फसपराणाणाड बात॑ एफशाबढशा$॥05 0 
उतार शश्ावए्शार्ए ९0०एशटॉ5) 

सयुकत प्रबन्ध परिषदों को परामर्श सम्बन्धी, सूचना प्राप्त करने तथा 
प्रशाप्तनिक उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण श्रधिकार प्रदात किए गए हैं । इन 
परिषदो के निम्न कार्ये हैं-- 

प्रबन्ध द्वारा परिषदों से निम्न मामलों पर परामर्श किया जा सकता है--+ 


(१) स्थायी प्रादेशो का प्रशासन एवं उनका सशोघन सम्बन्धी कार्य, 
(7४) छंटनी सम्बन्धी कार्य, 


(7) विवेकीकश्ण (7१8007239007), 
(।४) कार्य बन्द करना या कमी करना । 


2 परिषदो को सूचना प्राप्त करने, उठ पर बहस करने तथा सुफाव देने'के 
अधिकार निल्‍्न विषयो पर होगे -- 


(॥) उद्योग की सामान्य प्राथिक स्थिति, 
(70) बाजार, उत्पादन एबं विक्रय कार्यक्रमों की स्थिति, 
(70) उद्योग का संगठन एवं उसको चलाते की क्रिया, 
(7९) उद्योग की ग्राथिक स्थिति को प्रभावित करने वाली परिस्थित्तियाँ, 
(५) निर्माण एव कार्य के तरीके, 
(७०) वाधिक सस्तुलन पत्र, हानि एवं लाभ विवरण, 
(५॥) विस्तार एवं रोजगार मम्बस्धी दी्घुकाल्ीन योजना, 
(श्या) दूसरे श्र्य मासले 


3 परिषदो को कुछ विषयो मे प्रशासनिक जिम्मेदारी दो जा संकेगी--- 
(१) ऋल्याणकारी उपायो का प्रशासन, 
(॥) सुरक्षा उपायो का निरीक्षण या देखरेख, 
(7) व्यावश्षायिक प्रशिक्षण का कार्य और नवशिय्ुओ की योजनाएँ, 
(+श) कार्य के घढे, रेस्ट एवं छुट्टियों की सू्चियाँ तैयार करना, 


(५] कर्मचारियो से प्राप्त महत्वपूर्ण सुक्काम्रो पुरस्कार देना, 
(शा) प्रम्य कोई विषय । पा ह 
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4 वृद्ध विषय जो वि सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत थ्राते हैं वे इस 
परिपदो के अन्तगंत नही आएंगे, जँस मजदूरी, बोनस भ्रादि । व्यक्तिगत शिकायतों 
(700ए408॥ (576५४१०८७) को भी इन परिषदो के अन्तर्गत नही रखा गया है । 


सयुक्त प्रबन्ध परिषदो की प्रगति 
(ग्रिणहा९5५ 0 उ0प्रां (शक्राइइथाला। (०प्राला$) 


तीसरी पच्रवर्षीय योजना में श्रमिकों एवं प्रबन्धको के बीच सहयोग को बढमने 
के लिए प्रबन्ध मे श्रमिकों की हिस्सेदारी पर जोर दिया गया । इसके लिए नए 
उद्योगों मे अधिक से अधिक सयुकत प्रबन्ध परिषदों की स्थापना पर बल दिया गया। 

सत्‌ !96। मे केन्द्रीय मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में 
सार्वेजनिक क्षेत्र के उद्योगो मे और अधिक सयक्‍त प्रबन्ध प्रिपदो की स्थापना करने 
पर जोर दिया गया । इन परिषदो की प्रगति तथा क्रियास्वयन हेतु एक त्रिपक्षीय 
समिति (7एक्ष ध& (0070॥॥/8८) की स्थापना भी की गई थी । श्रम एवं रोजगार 
भन्त्रालय में भी इन परिषदों की प्रगति हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ (5०८४8। (४) वीं 
स्थापना की गई है । 

हमारे देश मे प्रयुक्त प्रवन्ध परिषदों की योजना सद्‌ 958 में ऐक्किक रूप 
में शुरू की गई थी । जतवरी ।973 मे इस भ्रकार की परिषदें 80 सार्वजनिक एवं 
निजी क्षेत्र के सस्थानों मे कार्यरत थी (? सब्‌ 970 के प्रारम्भ मे इतकी सरमा 
सावजनिक तथा निजी क्षेत्र के स्थानों में क्रमश 46 तथा 85 थी ।* 

इन परिषदो ने कोई खास श्रगति नहीं की है। जिन स्थानों मे दोतों पक्षों“ 
श्रम एवं प्रबन्धको -- मे सहयोग रहा है वहाँ पर अच्छे परिणाम विकले हैं। संगुक्त 
प्रबन्ध परिषदो द्वारा ग्रच्छे प्रकार से कार्प करने प्र क्ई रूपो में लाभ प्राप्त हों 
सकते हैं जैसे-अच्छे ग्रोद्योगिक सम्बन्ध एक स्थायी श्रम शक्ति का प्राद्भोव, 
उत्पादकता मे वृद्धि अपव्यय मे कमी भ्रधिक लाभ और दोनो पक्षों में पारह्परिक 
एकता झादि। 

प्रबन्ध में श्रमिकों की हिस्सेदारी को सफ्न एवं प्रभावधूर्ण बताने हेतु देश ५ 
सुहृढ श्रम सगठनो की झ्रावश्यकता है । हमारे देश मे अभी इसकी कमी पायी जाती 
है । इससे मालिक भी इनमे रुचि नही लेते है । जिन सस्यानो में औद्योगिक सम्बध्ध 
अच्छे नही हैं और श्रम मालिक समितियों (ए/०]0७ (०फरध्याह९९७), शिकायत 
निवारण पद्धति श्रौर क्रम सप्ो को मान्यता का अ्रभाव पाया जाता है वहाँ इन 
परिषदो की सफलता ग्रसम्भव है । इस प्रकार इनकी सफलता के लिए दोनी पक्षों की 
सहयोग होना ग्रावश्यक है । 

प्रवन्ध मे श्रमिकों की हिस्सेदारी की दास्तविक सफलता के लिए यह ग्रावश्यक 
है कि दोनो पक्षो में सहयोग हो भौर वे एक दुसरे के अधिकारों एवं कर्तव्यों को 





॥. ४73 975, 9 296 
2. 4छक्कौगय 77. पगर्तपधार एटइएगाड का फछत3, ए है 
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समझें । राष्ट्रीय श्रम आयोग (प्राण एक्राशाइशणा ०0 ॥.न्‍0०प) के अनुसार 
विभिन्न उद्योगो के इकाई छ्तर पर जो द्विपक्षीय समितियाँ (छ8920/6 ऐणापतलव9) 
जैसे उत्पदन समितियाँ, श्रम-मालिक समित्तियाँ (70क्‍0ला00 (00॥770668, 
'फ्र00:5 ९०फाणा।००) आदि के साथ-साथ सयुकत परियदों की स्थापना से कोई 
विशेष लाभ प्राप्त नही होता है । इमलिए इन द्विपक्षीय समित्तियो को सयुकत प्रबन्ध 
परिषदों (05) में मिला देना चाहिए । लेकिन आयोग के कुछ सदस्पी ने इससे 
ग्रसहमति प्रकट की क्योकि श्रम-मालिक समितियाँ विधान के प्रन्तगंत बनायी जाती 
है जबकि सपुकत प्रबल समितियां के पोछे कोई विद्वान नहीं होता है। ये ऐच्छिक 
आधार पर बनाई जाती हैँ । भ्रत सयुकत प्रंबन्च परिषदों की सफ़लता के लिए 
प्रगतिशील नियोजक, सुहृढ श्रम सगठन की आवश्यकता है | इसलिए इन्हें चुनाव के 
आधार पर कुछ चुने हुए उद्योगों भे ही लागू करना चाहिए। इन परिषदों की स्थापना 
के पूर्व समाजवादी समाज की स्थापना हेतु श्रौद्योगिक प्रजातस्त (0ए॥फवा 
॥000०५:७०५) की स्थापना वी जानी चाहिए । 

जुलाई, 975 को घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम मे भी प्रबन्ध में श्रमिकों 
को भागीदारी देने हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे निजी तथा स्ार्वजनिल 
क्षेत्र के उद्योगों भे उच्च प्रवन्धकीय स्तर से निम्न कारखाना स्तर तक श्रमिकों को 
भागीदार बनाएं जाने की घोषणा की गईं है। हाल ही मे राजस्थान सहित धार 
प्रान्तों मे सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगो में श्रमिक्तो की हिस्सेदारी वा मूल्याँक्त करने 
हेतु मुख्य मन्त्रियों की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया है ए 

राष्ट्रीय शीपेस्थ संगठन (४४००४ 8७६ 809) ने मुख्य उद्योगो मे राष्ट्रीय 
प्रौद्योगिक समितियों की स्थापना करने का निश्चय क्या है। ये समितियाँ श्रम 
सम्बन्धों के अन्य मामलो के अतिरिक्त उद्योग से श्रमिको की हिस्सेदारी की बोजना 
को क्रियाल्वयत करने का कार्य करेंगी । इस प्रकार की समितियाँ सूती वस्त्र, राष्ट्रीय 


सूती वस्त्र निगम (प्र72), सीमेन्द, इजीनिर्यारिंग और रासायनिक उद्योगों मे पहले 
ही स्थापित कर दी गई हैं ।१ 


] राष्ूदूत, फरवरो 26, 976 
2. म्तपञ७० प्रदड, रैाल) 8, 976 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन : संक्षिप्त 
इतिहास, संगठन, कार्य, सफलतायें; 
| । भारत और भअ्न्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 


(॥४९९४पध0797 (00970/6907/80:00 हापश#(०५ 
९०ाड#पए/00, 07'उुण्गाइवा0), *प८०5, औ0॥€४2* 
माशता5) ॥#980 क06 ाशाएकाणावों ( ०्पा 
6+9ु8007) 





अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन प्रथम महायुद्ध के ग्रन्त में वर्साइल्स वी रवि 
(77०4५ ० ५६६६४) का परिणाम है। इस सन्धि का उद्देश्य शान्ति बगाए 
रखता था । लेकित शान्ति की स्थापता करने हेतु सामाजिक स्याय भी प्रदान कला 
प्रावश्यक है । प्रत शान्ति बनाएं रखने के लिए ग्रत्तर्राषट्रीय श्रम दशाग्रो के तियमत 
एवं उनके सरक्षण की व्यवस्था होना आवश्यक है। ग्रत श्रम की दशाप्रों की सुधारने 
के लिए एक स्थाई सगठत की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की गई । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन के आधारभूत सिद्धान्त 
(#एकतक्रातशांब! एलाटफ०४ 006 ]!,0 ) 

जिन सिद्धास्तो पर भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम प्गठन ग्राधारित है वे 'अ्षमिक चाटर मे 

दिए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं-- 

(!) श्रम को व्यापार की वस्तु नही समझना चाहिए । 

(2) श्रमिकों और मालिको को सभी प्रकार के वैधानिक उद्देश्यों की (ूति 
हेतु सघ बनाने के भ्रधिकारो को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। 

(3) देश ग्रौर समयानुसार उचित प्रकार के जीवन स्तर को बनाए रखने के 
लिए श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था को जाती 
चाहिए । 

(4) प्रतिदिन 8 घण्टे के कार्य और सप्ताह मे 48 घण्टे के कार्य के सिद्धान्त 
को उन सभी जगह लागू किया जाना चाहिए जहाँ ये ग्रभी लागू नहीं हैं। 

(5) सप्ताह मे कम से कम 24 घण्टे का अ्रवकाश मिलना चाहिए । 

(०) बालकों से काम लेना समाप्त करना चाहिए और किशीरों के रोजगार 
पर रोकथाम होनी चाहिए, जिससे कि उनकी शिक्षा के चार रखने के 
साथ साथ उन्हे उचित रीति से शारीरिक विकास का अवसर 
मिल सके । 
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[7] समान मुल्य के समान कार्यों के लिए झद्दी द पुरंप को समान पारिश्रमिक 
दिय्रा जाना चाहिए । 
(8) श्रम कानूनो के अन्तर्गत देश तथा विदेश के श्रमिकों में किसी प्रकार 
का भेद नही किया जाना चाहिए । ५ 
(9) श्रम काबूनो के क्रियास्ययन एदं विरीक्षण की पद्धति के ग्रन्तर्गंत 
९ अधिकारियों की नियुक्तियां की जानी चाहिएँ। इनमे स्त्रियों को भी 
शापधिल्र जिया जाना चाहिए। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पूर्व श्रम दशा का नियमन 
(एाशिशाणात ए०छ99078 0 ]4%ण77ः 
(गावाप्र0 फरशण8 6 7, 0 ) 


अन्तर्रा्रीय श्रम संगठन (47,0 ) को स्थापना सन्‌ 99 मरे की गई थी ९ 

इंगबैण्ड गे रॉंबर्ट प्रीयद दवा फराह के बुछ परधशास्त्रियो ने शम दशाओं को नियमित 

करने हेतु प्रस्तरद्रीय स्वरो के निर्धारण पर जोर दिया गया था! समय समय पर 

विभिन्न श्रम विधान सधो को स्थापना की गई थी । सन्‌ 800 से सन्‌ 990 की 

प्रवि मे श्रम के सरक्षण के विषय मे निम्ने विषयों पर सहमति प्रकट की गई-- 

(।) औद्योगिक रोजगार मे बच्चो को स्यूततम गाय 4 वर्ष रखी यमी । 

(2] कार्यों के घष्टो का नियमन । 

(3) साप्ताहिक । 

(4) जियो भोर किशोरों को रात्रि मे कार्य करने पर प्रतिवस्ध । 

(5) श्रमिकों की उनके व्यवसाय सम्बन्धी जोज्िमो से रक्षा करना । 

सन्‌ 590 से 920 की भ्रवधि मे प्रन्तर्सट्रीय श्रम संगठन के सूमयेकों मे 

निम्न धिद्धास्तों पर सहमति श्रकट की-- 

([] श्रम विधानी पर ग्रन्वर्राष््रीय स्तर पर विचार विनिमय करना । 

(2) विभिन्न व्यावसायिक बोगारियों (0८०एएकणाद! 08६05%) से 
श्रमिकों की सुरक्षा । 

(3) विदेशी तथा देश के श्रमिको के साथ सामाजिक बीगा के अभ्तगेतत 
प्रमान व्यवहार क्रिया जाना चाहिए । 

(4) स्तियों एव बच्चो के दिन के कार्ये की प्तीमा निर्धारण करना । 

(5) वेशोजगारों की समस्या । 


(6) बच्चे के जस्म-पूर्व एवं पश्चात्‌ स्नियो को रोजगार । 
(7) नाविको की रक्षा | 


इस संगठन की स्थापना के पुर्वे भी कई थम अमस्याप्नो पर विचार किया 
ता था । सैकिन इस संगठन की स्थापता के पश्चात्‌ से श्रम समस्थाप्रो को 
नियमित रूप से एक भ्रन्तर्राष्टीय स्तर पर विचार-विमर्श के लिए रखा जाता है और 
परन्तरद्वीय प्रमाप (॥7वयाशाणाओं 50768708) निर्धारित किए जाते है जिससे 
विधिय् देशो मे थरमिकों को दशाओं को सुकारा जा सकता है। अन्चर्राट्रीय भ्रम संगठन 
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द्वारा कई लोक सम्मतियो ((0०॥्रशथव7०05) एवं सिफारिशों को स्वीवार बिया 
जाता है जिसे सदस्य राष्ट्रो द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के उद्देश्य 
(0श0व्०५ ०" एरह 7, 0) 

दूसरे महायुद्ध काल म राष्ट्री वा सघ ([63806 पशञाणा5) समाप्त सा ही 
हो गया था । इस गन्तर्राद्रीय श्रम सगठन के उद्देश्यों एव लक्ष्यों वी परिभाषा दुवाणु 
दी गई थी । सन्‌ 944 म भ्रन्तर्राष्रीय श्रम सम्मेलन (]ाशाशशाणाओं ० 
(:0ए८7८॥८९) मे फिलाडेल्फिया की घोषणा (06टेब्रभाणा ए]|802|0॥9) 
वी गई। इममे निम्न कार्यक्मों से विभिन उद्देश्यों की पूति वी घोषणा की गई थी 

() पूर्णा रोजगार प्राप्त करना । 

(2) श्षमिक्रों के जीवन स्तर म वृद्धि करना । 

(3) श्रमित्रों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करना ॥ 

(4) उचित मजदूरी एवं श्रामदनी की व्यवस्था करना ॥ 

(5) कार्य के घण्टे एवं अन्य कार्य की दशाओ्रों का निर्धारण करना । 

(6) सामूहिक सौद कारी के श्रधिकार को मान्यता प्रदान करना । 

(7) श्रमिकों और मालिकों मे आपसो सहयोग बढाना 

(8) सामाजिक सुरक्षा के उपायो का विस्तार करना । 

(9) श्रमिक्तो क कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करना । 


(0) सभी श्रमिक्रों को शैक्षणिक एवं ब्यावसायिक झवसरो में समानता 
प्रदान की जानी चाहिए । 


इसी धोपणा के अन्तगगेत अन्तर्राट्रीय श्रम समठन वे आधारभूत सिद्धान्तो 
पर पुन विचार करके निम्न सिद्धान्त रखे गए-- 
(।) श्रम एक वस्तु नहीं है । ग 
(2) उन्ति के लिए बालने तथा सगठन होने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी 
चाहिए । 
(3) छिसी भी जगह की दरिद्रता सभी जगह सम्पत्॒ता के लिए रा 
खतरा है । 
(4) आवश्यक्तताओ की पूर्ति हेतु युद्ध-स्तर पर कार्य बरना होगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन का सविधान 
((णातज्ञापाए07 ण ० 77. 0 ) 
इस सगठन के विभिन्न राष्ट्र सदस्य हैं जिनवी सख्या 24 है। प्रो सकसतों 
के अनुसार, 'इस प्रकार यह विभिन्‍न राष्ट्री का संगठन है जो कि राष्ठी द्वारा झ्रार्थिक 
सहायता प्राप्त करता है तथा श्रजातान्त्रिक आधारों पर सरकारो, मालिकों ध हक 
सगठनो के प्रतिनिधियों द्वारा नियन््रित किया जाता है ] इसका उद्देश्य विश्व के तर 
देशों मे सामौजिक न्याय की प्रतिष्ठा करना है और इस उद्देश्य वी प्रूति कक 
श्रमिकों तथा उनकी परिस्यितियो से सम्बन्धित तथ्यो वा सवलत बरता है । उ् हे 
ऐड न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित वरता है प्लौर यह देखढा है कि सदस्य यू 


अलाराष्ट्रीय श्रम संगठव है 


मे इसके प्रस्ताव किस सीमा तक लागू किए जाते हैं।”! हमारा देश प्रारम्भ से 
ही इस संगठन का प््रिय सदस्य रहा है तथा 8 प्रमुख भौद्योगिक देशो मे से एक है। 
संगठन की कूल प्राप्र का 5 ब्रतिशत से 7 प्रतिशत तक भारत ने अनुदान में दिया 
है। भारत का इस सगठन के बजट में अशदान के रूप में ?वाँ स्थात प्राता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ का संगठन 
(0छू005७व9॥ ०6 ]].,0) 
यह साउने तीन इक्ताइयो के माध्यम से कार्य करता है। 
*.. [[) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ( ाव्याआाएाे [छऐ०एा 0॥0०) 
2) प्रस्तरण सभा (60४0ग्राण8 ॥8009) 
3) अन्तर्राष्रीय श्रम सम्मेलन (िव्यावरा।00ं [०07 एथाशिश्वा००) 
4, भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम कार्पालय--यह प्रन्तर्रट्रीय थम सगठत का सचिवालम 
है। इसके द्वारा विश्व सूचना केन्द्र तथा प्रकाशन गृह का कार्य क्या जाता है। इसके 
द्वारा श्रम समस्याग्री पर अनुस्तधान एवं ग्रध्ययन कार्य किया जाता है। इसमे विभिन्‍न 
देशों के विशेषज्ञ कायें करते है। इनके ज्ञान, अनुभव एवं सलाह द्वारा सदस्य राष्ट्र 
लाभ उठाते हैं। इस कार्यालय का मुख्य ग्रधिकारी डाइरेक्टर जनरल है। यह 
कार्योलप 'तश्ा॥0त॥! ].800एछ रिट्श८७” नामक मासिक पत्रिका, व00879 
& ॥.80077 नामक पाक्षिक पत्रिका तथा अन्य पर्रन्निकाएँ प्रवाशित करता है। 
भारत सहित 9 देशों भे इसकी शाखाएँ खुली हुई हैं। अ्रन्तर्राष््रीय श्रम-संगठन की 
भारतीय शांख्रा दिल्ली मे भी है! यह शाक्षा एक भोर सरकार, मालिकों एवं 
श्रमिको में समन्वय बनाए रखती है तथा दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सम्बन्ध 
रखती है। श्रम सूचनाप्रो के समाशोधन गृह (९।९्षागाए सरठा5७ )का कार्य करती है 
तथा श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की गतिविधियों के विधय मे लाभ पूर्ण साहित्य 
का प्रकाशन भी किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय थम स्गठन (7 3, 0) की भारतीय 
शाखा को अप्रैल, 970 से क्षेत्रीय कार्यालय (8०० 080० )मे बदल दिया है। यह 
कार्यालय ग्रब भारत, श्रीलका, नेपाल भौर मालदिव द्ोपो मे सगठन की 


गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। माचे, 972 से इस क्षेत्र कार्यालय के निदेशक 
पंद पर द्विटेन के श्री भार डेनिस प्रेन्पर कार्य कर रहे हैं | 


3, प्रन्तरंग सभा ([(०शथाणाए 800))--य्रह सगठन की कार्यकारिणी 
परिषद्‌ (छिड्दाएर 0०जाला] ) है। यह कार्यालय के कार्य की सामान्य देखरेख 
करती है, इसके बजट का निर्धारण करती है। कार्य के प्रभावपूणं कार्येत्रमों हेलु 
नीति निर्धारश का उत्तरदाधिज्व भी इसी सभा का है । यह भ्रौद्योगिक एवं विशेषज्ञ 
समितियों की नियुक्तियां तथा उनके कार्यों के समस्वस का कार्य भी करती है । 
डाइरैक्टर जनरल का भी यही चुनाव करती है। यह सभा वर्ष मे तीव बार हाती हैं 
प्रौर इसके भ्रव्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हर वर्षे चुने जाते हैं। अध्यक्ष का चुनाव सरकारी 
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प्रतिविधियों द्वारा तथा ठयाघ्यक्ष का चुनाव अ्रमित्तों एव मालिकों के प्रतिनिधियों 
द्वारा किया जाता है। प्रारम्भ में इसके सदस्यों की सत्या 32 थी । अब यह 48 
है । इनमे सरकार, श्रमिकों एवं मालिवरों का प्रहिनिधित्व क्रमश 24 2 [2 के 
पनुषात में है। 24 सरकारी प्रतिनिधियों में से। 0सदस्य औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्त 
राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। शेप !4 सदस्यो का चुनाव तीन वर्ष में एक बार 
होता है। श्रमिकों बौर मालिको के प्रतिनिधियों का चुनाव तौन वर्ष के लिए किया 
जाता है । भारत प्रारम्भ से ही इसका स्थायी सदस्य रहा है । 

नई अन्तरग सभा का चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (.0) के 57वें 
अधिवेशन मे जून, 972 परे हुआ था। यह दीन वर्ष (972-75 )के लिए हुआ था । 
भारत की ओर से श्री नवल एच टाटा और श्री काल मेहता क्रमश तियोजदों एव 
श्रमिकरो के प्रतिनिधि चुने गए थे ।? 

$. प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ([7(श०्यरांभाक [.900ए07 (007थि९0८०) -- 
यहे श्रम एवं सामाजिक प्रश्नों के लिए विश्व ससद्‌ ( १४०४४ एवा।शग८॥) का वा 
करता है । यह सम्मेलन प्रतिवर्य एक बार होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रतिवषे चार 
प्रतिनिधि भेजता है। इलमे दो सरकार, एक-एक श्रमिक्रो और मालिकों के प्रतिनिधि 
होने हैं। इन भ्रतिनिवियों को मत देने को पर्स सुविधा रहती है। भ्रन्वर्राष्ट्रीय थम 
संगठन श्रम सधो के भन्तर्रा््रीय सगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मेलन में उपसतित 
होने की छूट दी जानी है | सरकार, ध्मिक एवं मालिको के प्रतिनिधियों को 
स्रृतन्त्रतापूर्क पतदान देने की छूट है । यह सग्रठत वी नीति निर्धारश का बाय भी 
करती है। यह अभित्तमय एव प्रस्तावों (00एथ॥॥०॥$ 990 |१९००7)॥श॥070079 
के रूप मे अस्तर्राद्रीय श्रम स्तरों ([[पराध्याका/0त] 59007 ज्ञात) वी 
स्थापवा का कार्ये करता है | इन प्रभिसमयों (0०॥४2॥00७) और धिफारियों 
(6९०९0॥॥0/थ१44॥०73) को सामूहिक रूप से अ्रन्तर्राद्रीय श्रम सहिता गशधशा/०र्श 
[20007 (०00) के नाम से पुकारा जाता है। यह प्रतिवर्ष सगठन के बजट विष 
का कार्य मो करता है तथा सगठन के वर्तमान एवं भावी कार्यक्रमों का तिर्घाप्श भी 
करता है । 

अल्तर्राष्टरीय श्रम सम्मेलन (7.2) के 54वें अधिवेशन में उस समय भारत 
के राष्ट्रपति श्री वी वी गिरि ने जून, 970 मे भाषण दियाथा । श्री गिर्टि ते 
नियत व धनी व्यक्तियों एवं राष्ट्रो के वीच विद्यमान अस्तर को पाटने पर जौर 
दिया। इसके साथ ही रोजगार मे दृद्धि करने हेतु विकासयील देगे में श्रमगहा 
तकनीकी एवं रोजगासोन्मुष् कृषि श्रौद्योगिक कार्यक्रम अपनाने पर भी वलदिया गया । 
इस सम्मेलन का <8वाँ ग्रधिवेशन स्व 973 मे हुआ था । अन्तर्सोट्रीय सम्मेतत का 
60वाँ अधिवेशन जून, 975 जे हुआ । इस सम्मेलन मे महिलाशों को सपात ग्रव्तर 
प्रदान करने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए । इसमे महिलामों को 
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समान कार्य हेतु समान वेतन, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन में समान अ्रवसतर देने पर जोर 
दिया है । इस हेतु सभी श्रम कानूरों मे परिवर्तन करने पर वल दिया है ।? 
भ्रभिसमय एवं सिफारिश 
((णाएटाएंण ४४९ रे९००फ्रापशाएंबणा5) 

अन्तर्राद्ीय श्रम सम्मेलन मे प्रतिनिधियों के दो तिहाई मतो से प्रस्तावों को 
दो हूपी मे ग्रहए करने का निएंय विया जाता है-- 

। प्िफारिशो (#०००७७॥०७७०७॥07) के रुप में प्रस्ताव सदस्य राष्ट्री को 
भेजे जाते हैं जिससे राष्ट्रीय विधान मे इनका उपयोग किया जा सके । 

2. प्रन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों 'ए/टाएथध07भं (१०॥४८४॥॥०0४9)का प्रारूप भेजना 
जिसे कि सदस्य राष्ट्र प्रमाणित (१४॥१) कर सके । 


दोनो ही रूपो मे सदस्य राष्ट्र इस सम्मेलन की समाप्ति के 8 महीने के 
अन्दर-प्रददर जो भी विषय हो उसे अपने देश की ससद्‌ के सम्मुख्त पेश करें और इस 
पर कानून बनाएँ अथवा किसी अ्रन्‍्य रूप मे इसका ज्िप्रान्वयन करे। इस सम्बन्ध में 
प्रत्येक सदस्य राष्ट्र हारा एक वापिक प्रतिवेदन भ्न्तर्स्वीय श्रम संगठन (7..0 ) को 
भेजना पडता है। इसमे ग्रभिसमयों तथा सिफारिशों के विषय में बताना पडता है । 
किसी भी ग्रमिसमप (०००५८७॥०॥) को स्वीकार करने के पूर्व उसे निश्चित करना 
पड़ता है ग्रौर उसके पश्चात्‌ उसका क्रियास्वयन किया जाता है । इसके स्वीकार करने 
के पश्चाव्‌ क्रियान्ययन से कमी होते पर श्रमिको अथवा नियोजको द्वारा इसकी शिकायत 
की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अभिसमय को स्वीकार करते 
अथवा रद्द करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है । 
ये गमिसमय एब सिफारिशे प्रन्तर्राट्रीय स्तर पर श्रम प्रमापो (80०७८ 
8970%05) का निर्धारण करती हैं जिससे श्रम विधान बनाए जाते हैं । इनका 
स्वीकार करना एक लम्बे विचार विमश तथा तथ्यो की जाँच करने के पश्चाद्‌ होता 
है | विभिन्न ग्रस्तर्राद्रीय श्रम सम्मेलनो मे कई अभिसमयो तथा सिफारिशों को प्रहश 
किया गया है। झब्र तक 26 अमिसमयो तथा 27 सिफारिशो को स्वीकार किया 
गया है। इन प्रभिसमयो और प्विफारिशो मे कार्ये के घटे, सवेतन सुट्टियाँ, स्त्रियों का 
कार्य, बच्चो का सरक्षण, औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव एव क्षतिपूर्ति, वेरोजगारी, 
बीमारी, वृद्धावस्था एव मृत्यु हेतु बीमा, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी निर्धारण ब्यवस्था 
रोजगार नौति, श्रम निरीक्षण, घौद्योगिक सम्बन्ध, खानो पे रोजगार, सहकारिता, 
नाविको की दशाएँ, महुए आदि शामिल किए गए हैं । कसी भी अभिसमय को 
स्वीकार करते समय उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है| सिफारिश 
(८८०फगाध ठक्ाएत वोविधिवय्‌ रूप से निश्चिचत या प्रमाणित नही किया जाता 


है । यह केवल सदस्य राष्ट्रो के मार्मदशन का कार्ये करती है जिसे देश के श्रक्नविधात 
में भी स्थान दिया जा सकता है । 


. ण:दा$, ६8एथबा०च, &ए2०७४ 975, 9 4 


442 औद्योगिक सस्वस्ध 


जून 973 तक अन्तर्सट्रीम श्रम सम्मेलन के विभिन्‍न अ्रधिवेशनों में 38 
झभिसमय एवं 740 सिफारिशों को ग्रहण किया है । 

अन्तर्राद्रीय श्रम सयठत (7,0 ) सपुक्त राष्ट्रसघ (ए॥70 ) वी एक 
विशिष्ट ससस्‍्या है । झन्तर्राट्रीय श्रम समठन को कई समितियाँ भी हैं । इस संगठन का 
कार्य औद्योगिक समितियों तथा दसी प्रकार की सस्थाओं जैसे विशेषज्ञों एंव पर 
व्यवष्टार समितियाँ, प्रादेशिक सम्मेलन, परामर्श दाताग्ों की सूची झौर ग्रन्य विशेष 
सभाओं एवं सम्मेलनों झादि माध्यम से भी चलाया जाता है । इस संगठन द्वारा कई 
उचद्योगी में झ्रौद्योगिक समितियाँ ([707ज्ञा।॥ (०७४॥2९5) बनाई गई हैं जैसे- 
कोयला खानो, अन्तर्देशीय घातायात, लोहा एवं स्पात, घातु व्यापार, सूती वस्त्र, भंवत, 
प्रिविल इल्जीतियरिंग श्रौर सार्वेजनिक कार्य, तेल उत्पादन, रासायनिक उद्योग झर 
द्वंगान झ्रादि । ये समितियाँ विषक्षीय (7फ4॥70) हैं जिससे संस्कार, मातिरो 
और श्रमिको के दो दो प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं । 


प्रादेशिक श्रम सम्मेलन और ग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन 
(एहाताज [.8900 ('णाशिशा०८४ & ॥6 ॥ |, 0) 


ब्रल्तर्यट्रीय श्रम सगठन द्वारा एशियाई देशो मे प्रादेशिक सम्मेलनों की 
ग्रायोजन जिया जाता है। प्रन्तर्रा्रीय श्रम संगठत (! 7. 0) के स्विधानें क्के 
प्रसत्गंत भमिप्तमयों (0०7५७॥0॥) और सिफारिगों के निर्धारित करते समय 
विभिन्‍त दशो की जलवायु प्रौद्रोगिक सगठत के विकास एव भ्रस्प विशेष परिस्थितियों 
को ध्यान मे रखने हुए परिवतेत किया जा सकता है । इसके लिए एशियाई देशों में 
प्रद्िशिक श्रम सम्मेनन समय-समय पर आयोजित किए गए हैं। प्रारम्भ के वर्षो मे 
कई कारणों से इस प्रकार के सम्मेलनों का प्रायोजन नहीं शिया जा सका । 
राज्यों के प्रादेशिक श्रम सम्मेलन (फि९8"0॥8| [890 0णधिशा९65 ण06 
ैवराहाए27 5&65) सन्‌ 936 एवं सन्‌ 939 में हुए । 


सन्‌ 944 में फिलाइल्फिया सम्मेलन में यह प्रस्ताव पात्त किया गया हि 
एशियाई प्रादेशिक श्रम सम्मेलन (#आझा रिह्हाणा् 7,890ए एशालिका० 
बुलाया जाए। सर्वप्रथम इस प्रकार का सम्मेलन सन्‌ 947 में मारत सरकार 
मई दिल्‍ली में बुलाया । इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, प्रास्ट्रेलिया, ब्रह्मा, श्री लव 
कोचीन चीन, फ्राँस, इग्लैंण्ड, मलाया, इण्डो चीन, तींदःलेण्ड, न्यूजीरलए्ड, स्पा 
मिगापुर, भारत और पाढिस्तान के प्रतिनिधि-मण्डलो ने भाग लिया । इस सम्मेलद 
में 23 प्रस्तावों को पास किया गया ! डिनमें सामाजिक सुरक्षा, धम नीति, उत्पादक 
दक्षता, कृषि उत्पादन और सहकारी प्रणाली का महत्त्व, रोजगार सेवाएँ, परिवार 
बजट जांच, ग्रस्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठत के एशियाई कार्य में वृद्धि, विषक्षीय व्यवस्थी 
एवं अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के सामाजिक उद्देश्य ग्रादिं थे । 


4, काला, है ६... 007 १०05 & 30चर्7ग शल्वि सा4 


अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत दि 


दूसरा एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (300०7 हैशश्ा एव्ट्रागान एणाधिज्राष्ण) 
सब्‌ 950 में श्रीलका में हुआ। भारत ने एक अिपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल भेजा 
जिमने एशियाई कार्य में वृद्धि करने हेतु अस्ताव पास किए। ग्रन्तरग सभा 
00ए27णह 8009] में एशियाई प्रतिनिधित्व, तकनीकी सहायता, श्रम निरीक्षण, 
सहकारिता झव्दोलन श्रमिकों का कल्याण, कृषि श्रमिक्रों और उनवी मजदूरों, 
मानव शक्ति सगठन इत्यादि प्रस्तावों को ग्रहण किया गया । 

तीप्वरा एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (गर्व 8ञज्ा रिव्डाणाओे (0०एचिष्षानण) 
सन्‌ १953 थे टोकियो में हुआ । अ्रल्लर्राष्ट्रीय क्षम संगठन (। ॥, 0) के डाइरेक्टर 
जनरल की रिपोर्ट पर विचार किया गया । इस सम्मेलन में तीन विषयों पर 
विचार किया गया श्रौर प्रस्ताव पास किए गए | इतमे एशियाई देशो में मजदूरी 
नीति, श्रमिशों की प्रावास समस्याएँ और किशोर श्रमिक्रो का प्रक्षण आदि 
मुख्य प्रस्ताव थे । 

अतुर्थे एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (छ0०एणाएं। शैडक्ा िश्ठा02े (०गॉंशल- 
॥0९४) सन्‌ 957 में भारत में नई दिल्‍ली में हुआ । इसमे एप्ियाई देशों मे छोटे 
वैमने और हृस्‍्तकला उद्योगों की श्रम एवं सामाजिक समस्याएँ, बेंटाइदारो, दरपको 
तथा प्रन्य कृषि श्रमिशें के जीवत एवं कार्ये की दशाएँ ग्रौर श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध 
आदि पर विचार किया गया। 

, पाँचवां एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (ल्‍॥0॥ 8907 ए१६//072] एणालि४१००) 
मेलबो्न मे सन्‌ 962 में हुआ । इस सम्मेलन मे निम्न प्रस्ताव पास विए गएं-< 

(१) मानव शक्ति साधनों के प्रपव्यय को रोक कर रोजगार को प्रोत्साहन 


देता और औधिक विकास के लिए मानवीय साथनों का अधिकतम 
उपयोग करता । 


(2) व्यावसाबिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध विकाप्त 
(3) श्रम प्रबन्ध अम्बन्धों को सुधारने एवं विवादों के निपद्यारे हेतु 
सरकारी सेवाएँ । 


आरत अपने प्रतिनिधि सण्डल को तही भेज सका क्योकि चीनी आक्रमण से 
देश में सकटकालीन स्थिति लागू थी। 


सन्‌ 966 में एशियाई श्रम मस्त्रियों का एक सम्मेलन मतीला में सम्पन्न 
हमरा । इस सम्मेलन में 3 देशो द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इस सम्मेलन मे 
श्रम कल्याए, मानव शक्ति नियोजन एवं झ्थिक विकास आदि विषयों पर एपियाई 


देशौ द्वारा पारस्परिक परामर्श एवं सहायता देने की झ्रावश्यकता पर विचार 
किया गया । 


छठा एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन टोकिमो में 2 सितम्बद से 3 सिपप्ब७ 
968 तद्न अन्तर्सड्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया। भार की ओर 
से त्रिपक्षीप प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व केस्द्रीय श्षम सत्वी ने किया । ईरसे भ ५6 

का मुरूय निर्णय एशियाई देशों मे उत्तादक रोजगार प्रदान करने हेतु एशियाई 
मानव शक्ति योजना (हैडाबछ +7 ३ श्र नह निर्माण एवं लागू बस्ता बा 


344 औद्योगिक सम्बन्ध 


सातवां एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन ईरान की रातघानी तेहरान मे 4 नवम्बर 
से 5 नदम्बर, 978 तक हुआ $ इंस सम्मेलन में एशियाई देशों से मावद शक्ति 
थोजना के प्रभावपूणा क्रिय'न्वयत करन हेतु उनके सहयोग कौ अपेक्षा की गई। साथ हो 
विकसित देशों को इस उद्देश्य हतु सहायता देने की ओर भी उनका ध्यान झ्राकपित 
किय्मा गबा । नियोक्ता एवं श्रमिक सचो के समठन पर पूरा रूप से प्रतिवन्ध हटाने 
की भी सिफारिश की गई । विभित अभिश्तमयों एवं सिफारिशों को ग्रहण करने पर 
भी जोर दिया गया। 

फ्लिीफ़ाइन्स सरकार के अ्रयक प्रयासों से एशियाई देशो के श्रम मन्वियों 
के सम्मेलन भी सनीला मे सन 966 से रिरिन्तर हो रहे हैं । चौथा सम्मेलन झरवतूवर 
973 म हुआ था । 

मांच 97] मे हई दिल्ली मे झन्तर्सट्रीय श्रम संगठन की समीनार 
जनसरूप। और परिवार तिबोजन पर हुई तथा नवम्बर 97] म भ्रौद्योगिक 
सम्बन्ध तथा ग्रामीण सस्याग्रो एव विकास विपय पर भी सेमीनार नई दिल्‍ली म हुई। 

इसके अतिरिक्त प्रन्तर्सट्रीय श्रम संगठन द्वारा विभित एशियाई देशो में बई 
मिशन सम्मेलनो हतु दथ्य सग्रह करने सहकारिता ग्रान्दोलत का अध्ययन सामाजिक 
सुरक्षा पर सलाह देना मानव शक्ति उत्पादकता प्रशिक्षण प्रादि विपयो मे तवनीकी 
सहाग्रता देने की ग्रावश्यक्ता की जाच करना झादि हैतु भेजे गए | विभिन्न एशियाई 
देशो हेतु छाजवृत्तिया भी दी गईं । 

एशियाई श्रमिक्रों के लिए अन्तर्रा्रीय श्रम सगठन द्वारा व्यावसायिक 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू क्ए गए हैं । सब्‌ [949 में भारत मे बेगलीर में 
एशिसाई मानव शक्ति क्षेत्र कार्यालय की स्थापता की गई है । यह बार्यालय एशियाई 
एवं सुर पूर्वी देशो! मे तकनीकी प्रशिक्षण वायक्रमों हेतु तकनीकी सहायता प्रदान 
करता है। इसके ढ्वारा तकनीकी प्रशिल्लण पर अनुसघान एवं सूचना केन्द्र का कार्य 
भी किया जाता है। उद्योग मे प्रशिक्षण (व्रशागाए8 ज्ञाताया ॥707॥9) के दो 
सत्र भारतीया के ज्िए ग्रायोजित किए जा चुके हैं | 

भारत सरकार को तकनीकी सलाह एवं विभिन स्मस्याग्रों में प्रस्तर्राध्रीय 
श्रम संगठत द्वारा मदद भी दी गई है। सन्‌ 953 भ॑ कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
के सगठत तथा चिकित्सा लाभो के विषय से तीन विशेषज्ञों की सेवाएँ भारत को 
प्राप्त हुईं । 

प्रादेशिक सम्मलनो का वडा महर्व है क्योकि विभिन देशों की झाधिक 
सामाजिक एवं मौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन हैं । इन परिस्थितियों के झनुसार 
ही. अभिसमयो (०४५८४0०ाड)] और सिफारिशों (९८०णाप्रध्ाप॑॥॥05) मे 
परिवतन करके ग्रहण जिया जाता है । 
अस्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय और भारत 


 [. 0 एगारल्पाए75 क्षात [76॥8 रे 
अन्तर्राद्रीय श्रम संगठन द्वारा समयन्‍्समय घर विभित अभिसमयो और 


फप्तॉरिगो वी सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्त्रीकार करने के लिए अस्ताव पास किए गए । 


ब्रन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ]45 


जनवरी, 974 तक अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन हारा 34 अमिसमयो (0090७000॥5) 
को ग्रहरा किया गया है। 24 सदस्य देशों द्वारा 3987 की सख्या से इनको 
स्वीकार किया है जिनका औसत प्रति सदस्य राष्ट्र 32 है। भारत ने 30 अभिसमयों 


लाए किया है जो कि लगभग औसत के बराबर है ।! मारत द्वारा स्वीकृत 
अभिसमय्रों को विपयानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 





अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. भारत हारा स्वीकृत 





कस विषय द्वारा प्रहष अभिसमयों. अभिम्तमय की सद्या 
को सख्या 
। भरास्य अधिकार ] 4 
2. श्रम प्रशासन 4 व 
3. मानवीय शाधनों का विकास 5 4 
4. रोजगार की सामान्य दशाएँ 26 हि] 
$ औद्योगिक सम्बन्ध गा सम 
6 शिणुओ्रो एव नवशुवकों का रौजगार 2 3 
7 भहिलाग्रो को रोजगार 6 4 
है प्रोदोगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एव कल्याण. 9 2 
9 सामाजिक सुरक्षा 20 4 
१0.प्रवापिता ब्ु ॥ 
!!. पमुद्र सम्बन्धी 34 3 
/2 घरेलू व जन जाति जनसल्या 6 
83 साम्राजिकनीति (सामास्य) 2 न 
4 बागान ] किया 
कुल योग जुह | 


45०#८९-] [, 0 (एणाश्श्याणाड < 003 0५9 2 7 क्वद/ीद/बरा०॥ 975 फ़ 5 
झभिसमयो में समय-तत्त्व के अनुसार स्वीकृति 








अवर्राष्ट्रीय थम सग्रठ्न द्वारा पारित शारत द्वारा स्वीकृत 

>स अवधि अभिसमयो की सच्या अभिसमयो की सख्या 
4 99-28 26 4] 
2. 929-38 37 है] 
3. 939-48 8५ 2 
4. 949-58 शा 8 
5 959-68 7 दि 
6 969-73 0 कर आ 
कुल योग 438 30 
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१. 4. 0 (०7९९॥७०७३ & 743 ४५ श्र एद्घद(टदवा;पठ, 975, 9 34 


]46 औद्योगिक सम्बन्ध 


पूर्दोक्त तालिका दो देखने पर पता चलता है छि प्रल्वर्राष्रीय श्रम संगठन 
द्वारा ग्रहण की गई अभिमसमयों की चख्या भी घट रही है वया भारत द्वारा स्वीकृत 
अभिषमयों की सर्या भी उत्तगेत्तर घट रही है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि बल्तर्राद्दीय श्रम सगठन के अमिसमयों का मारत के श्रप्त विधाद पर 
कोई प्रत्यक्ष महत्त्वपूणं प्रभाव नही पड रहा है । यह अप्रत्यक्ष रूप से हो प्रभावित 
हो रहा है । 
कुछ मुख्य अभिसमय निम्न प्रकार से है-- हर 
(१) काये के चष्दे (0ण% ० ए/०८) सम्बन्धी ग्रमिसमय मे प्रतिदिन 
8 घण्टे तया साप्ताहिक 48 बम्ट रखे गए हैं। यह सन्‌ 99 में 
स्वीकार किए गए । 
(2) रात्रि में महिला श्रमिक्रो के रोजयार पर प्रतिवन्ध लगाया गया । 
(3) बाल श्रमिक्रों के रात्रि कार्य पर रोक़ लगाई गई। !4 वर्ष से कम 
आयु के श्रमिकों को रोजगार नही दिया जाएगा । 
(4) क्ृपि श्रमिकों को सगठन के अधिकार प्रदात किए गए । 
(5) झाप्ताहिक जुड़ी सम्दस्यी श्रभिसमय । 
(6) समुद्र पर नियोजित वालको एवं किशोर श्रमिकों वी झनिवार्य चिकरित्सा। 
(7) व्यावसायिक बीमारियों हेतु श्रमिकों की क्षतिपूर्ति 
(8) राष्ट्रीय एवं विदेशी श्षमिको को दुर्घटना मे क्षतिपूर्ति देने मे समानता । 
(9) जहाज के मालिको और श्रमिको के वीच समभौता सम्बन्धी प्रभिसमय । 
(१0) जलपातों द्वादा ढोय जाने वाले भारी दैकिटो पर भार पर्वत करता । 
(।।) जहाजो पर भार चढ्ाने तथा उतारते पर दुघंटना होने पर क्षत्तिपूर्ति 
(42) रात्रि मे महिला श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिवस्ध । 
(3) खानो के अन्दर महिला श्रमिक्रो के रोजगार पर प्रतिवन्ध । 
(।4) श्रम निरीक्षण सम्बस्धी अभिसमय । 
(5) रात्रि में किोरों को रोजगार न देना । 
(6) न्यूनतम सजदूरो निर्धारण सम्बन्धी समभिसमय | 
(7) न्यूनतम झआायु सम्ब्वी अभिसमय । 
(8) पुरुषो एबं महिला श्रमिकों को कार्य के लिए समान मजदूरी देता । 
(१9) रोजगार सेवा के सगठन सम्बन्धी अभिसमय । 
(20 ) रोजगार एवं व्यवस्था सम्बन्धी विभेदकारी अभिसमय | 
(2) समोधित श्रमिक क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक दीमा रिया ) सवधी अ्भिसमय 
(22) सामाजिक सुरक्षा में राष्ट्रीय तथा गेंर-राष्ट्रीय श्रसिकों को समानता 
का व्यवहार सम्बन्धी अभिसमय + हर 
इन झभिसमयो के कारण कारखाना अधिनियम मे कार्य के घण्टो, रात्रि मे 
महिला-अपिकों को रोजगार और साप्ताहिक झुद्धिट्याँ आदि में लशोधन विया गया। 
इसी प्रकार प्लारत में झन्झ अ्रविनियर्मों जँध्ले भारतीय खान अधिनियम, रेलवे 
ग्रधिनियम और श्रमिक क्षठिपूर्ति अविनियम मे सशोघन किए गए | 
प थ है 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कि 


अन्तर्राष्ट्रीय क्त संगठन भोर श्रम विधान (ल्ता900४8/ .क0पा 
(३ह8व5७४07 € [,४0655 [«९७०0००)--भा रतीय श्रम विघान पर गअस्तर्राष्ट्रीय 
असम समठन का काफ़ी प्रभाव पढा है । कई बार इस सगठन द्वारा प्रस्तावित अभिसमयी 
((०ए५००७००६) को भारत ने स्वीकार किया है तथा इनसे कई अ्रविनियमों मे भी 
सशोवन किए गए हैं। शाही श्र प्रायो।, 93] (ए0एश (०ग्राइश्रणा णा 
१,80०0ए) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगदन द्वारा भारतीय श्रम विधान को प्रत्यक्ष 
अथवा गप्रत्यक्ष हूपए से प्रभावित डिया है । इससे श्रम मामलो को लेकर काफी 
सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन मिला है । जिन श्रभिसमयों को अस्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन द्वारा प्रस्तावित किया है भौर भारत ने उन्हे स्वीकार भी नही किया है फिर 
भी उनका प्रमाव बड़ी मात्रा में श्रम विधान पर पडा है। उदाहरणाय॑ क्षतिपूर्ति 
प्धितियम 923, कर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम 948, न्यूनतम मजदूरी 
प्रधिनिभम 948, कारखाना अधिनियम 948, खान अधिनियम 952 झादि कई 
श्रम विधानो के पास होने तथा उनमे समय समय पर सशोधन करने का कारश 
प्रस्तर्राध्ट्रीय श्रम सगठन का ग्रभिसमयो तथा सिफारिशों के रूप मे रखे गए प्रस्तावी 
का परिणाम है। मातृत्व लाभ श्रधिनियम !96! भी इसी का परिशाम है । रात्रि 
मे स्त्रियो तथा बालकों के रोजगार पर प्रतिबस्प न्यूनतम श्रायु तिश्चित करना, 
न्यूततम वार्य के घण्टे निर्धारित करना, सवेतन उद्ल्याँ, भ्रौद्योगिक बीमारियों व 
दुर्घटनाप्रो म॑ श्रप्िको को क्षतिपूर्ति देना खानों के भ्रन्दर महिला श्रमिकों के कार्य 
पर प्रतिबस्य भारतीय रेल अधिनियम मे सशोधन करके कार्य के घण्टो तथा 
साप्ताहिक ग्रवक्ाश का निर्धारण श्रादि भी भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठव का परिणाम है। 


अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन और श्रम संघ भ्रान्दोलन (0॥7पणात ।400ा 
0ाइबरा/ंइशाणा & '#0०. एकांत ॥07९७8०7(] --भारतीय श्रम सघ प्ान्दीलत 
को ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम स्गठन (!7,0 ) ने प्रभावित किया है। भारतीय श्रम सध 
आ्रान्दोलन के इतिहास से हमे पता चलता है कि प्रथ्म महायुद्ध काल (94-8| 
तथा उप्तके पश्चात से इस झ्रान्दोलन को तीब्र ग्रति प्रदान करने मे अन्तर्राष्ट्रीय श्षम 
सग्रठन की स्थापना (99) ने भी भहत्त्वपूर्णा योगदात दिया है । इसकी स्थापना 
से श्रमिको मे सुरक्षा एवं एकता की भावना जाग्रत हुई है । श्रमिक वर्ग मे अपने 
अधिकारों एवं उत्तरदाग्रित्वों के बारे मे चेतना उत्पन्न हुई । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 
(.0 ) में श्रमिक सघो के प्रतिनिधि मण्डल जाने लगे श्रौर इससे उनकी ग्रसहाय 
अवस्था बाली भावना धौरें धीरे समाप्त होने लगी । हमारे देश भे प्रारम्भ मे राष्ट्रीय 
स्तर के श्रम सगठनो का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों मे श्रमिकौ के प्रतिनिधित्व 
करने हैतु किया गया | श्रम सघवांद के विषय मे प्रशिक्षण हेतु भारतीय श्रमिक 
विभिन्न देशों में गए। इसके अतिरिक्त श्रम सघवाद मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम स्गठने 
(,(.) के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी प्राप्त हुईं । भारत मे सर्व्रथम सब 947 मे 
नई दिल्‍ली में एशियाई श्रम सघो का प्रादेशिक सम्मेलन हुआ । इससे भी भारतीय 
अपर सध भ्ाज्दोलन को प्रेरणा मिल्री 
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इस अत्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा श्रमिक्षे, मालिसो और सरकार के प्रतिनिधियों 
के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आवारित विश्व शान्ति वी स्थापना हुई है। यह 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठन निम्न तौन रूपी में महत्त्वयूर्ण कार्य कर रहा है-- 
() श्रमिक्रों की दशाग्रो में सुधार वरना, 
(2) जीवन स्तर मे उन्नति करना, 
(3) झ्राथिक एवं सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहन देना । 
यह संगठन एक तथ्य अन्वेधण सस्या के रुप मे कार्य करता है। विभिन्‍न 
सामाजिक एवं श्रम विषयो पर ग्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अ्रध्ययत्त करता है गौर इस 
विषय में व्यावहारिक सूचनाओों को प्रकाशित क्या जाता है । विभिन्‍न श्रम 
समम्धाओं की किस प्रकार हल क्िम्रा जाएं इस व्रिपय पर विभिन्‍न राष्ट्रों बे 
विशेषज्ञ तथा सरकार, मालिक व श्रमिक्ती के प्रतिविधियो के विचारों को प्रकाशित 
किया जाता है । कुशल मानव जझत्ित, बेरोजगारी, श्रद्ध-वेरोमगारी, श्रम नियोजत, 
श्रमिव्रों के श्रम सध बनाते के अपििकार, सामाजिक सुरक्षा कार्य की दशाएँ एवं 
ग्रौद्योगिक कल्याए ग्ादि से सम्बन्धित महत्त्वपूरों समस्याग्रो पर विचार करके रिपोर्ट 
प्रकाशित की जाती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जौ कि अस्तर्साप्ट्रीय श्रम समठन बाय एक स्थायी 
सचिवालय है । इसके द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सामाजिक विधान या सगठन के सम्बन्ध 
में आवश्यक ज्ञात, सलाह एवं व्यावहारिक सहायता प्रदान की जाती है ! यह सण्ठत 
अल्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक स्याय पर आवारित सामाजिक भ्रगति को प्रोत्याहन 
देने का कार्य करता है । 
इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन एक ग्रतिशील सगठन है जिसके द्वारा 
विभिन्‍न नीतियो तथा कार्यत्रमो का निर्घारण किया जाता है। यह श्रमिकों के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम स्तरो को निर्धारण करके इनके साथ उचित व्यवहार को प्रोत्साहन 
देता है । यह सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अ्रपनी गतिविधियों मे 
परिवर्तन कर लेता है। अब इस सग्रठन द्वारा कई महत्त्वपूर्ण समस्यात्रों पर ध्योर्त 
दिया जाते लगा है जैसे--पूर्ण रोजगार, उत्पादकत्ता, मानव शक्ति बा अनुसाव एव 
रोजगार सूचना, व्यावसायिक्र प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, ग्रामीण विकास, ईपि 
श्रम, मजदूरी और निर्वाह लागत, सामाजिक सुरक्षा, श्रम प्रशासन, श्रमित्रो वी शिक्षा 
श्रम प्रवस्थ सम्बन्ध, श्रम झनुसधघान, व्यावस्तायिक सुरक्षा एव स्वास्थ्य प्रादि | 
भरत शुरू से ही अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य रहा हैं। विभिन्न 
समठतो हया समितियों में भी भारत ने भाग लिया है और दसके वित्त श्रदात करते 
में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रह्या है। भारतीय श्रम विधान मे ग्रन्तर्राप्ट्रीय 
श्रम सगठन का महत्त्वपूर्ण प्रमाद पड़ा है। विभिन्‍त अभिसमयों तथा सिफारिशों की 
भारत द्वारा स्वीकार करके सामाजिक प्रगति मे एक दया अध्याय जोड दिया गया है। 
आरतीय श्रमिक वर्ग मे उनके झधिकारो एवं उत्तरदायित्वों को जानने में इस संगठन 
ने महत्वपूर्ण योग दिया है ! 





| 9 राजस्थान में श्रौद्योगिक सम्बन्ध 
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राजस्थान एक राज्य है| इसके निर्माण, विकास एवं सचालन का प्रमुख 
आ्राधार श्रम है । देश के योजनावबद्ध आधिक विकास के लिए एक उचित श्रम नीति 
का होना परमावश्यक है | उचित श्रम नीति वह चीति है जो उद्योग एवं श्र कौ 
आवश्यकता के अनुरूप हो । एक राष्ट्रीय श्रम नीति के अन्तर्गत श्रम अधितियमों का 
प्रभावपूर्ण सचालन, भ्रौद्योगिक विवादों का निपटारा झनुशासन सहिता ढ्वारा उद्योगो 
में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, औद्योगिक शान्ति स्थापित करना एवं उत्पादन में 
वृद्धि करना झ्रादि प्रतुख तत्व शामिल किए जाते है ॥? 


सभी राज्यों की भाँति राजस्थान भें भी श्रम्म कानूनो एवं कल्याणकारी 
क्रियाश्री के प्रशासन हेतु श्रम विभाग मे श्रम प्रायुक्त ([.800ा 000गरा5शणाल) 
निषुक्त किया जाता है| यह रोजगार एवं श्रम विभाग का विभागाध्यक्ष है| इसके 
नीचे संयुक्त थम आयुक्त (307 ,7900. एणागगा#शाणाढा), उपनश्रम प्रार्डुफ़े 
(०) ॥,48०प7 (०ए्रग्रा5४०७०), सहायक श्रम भ्रायुकतत, प्रादेशिक श्रम झायु्गत, 
प्रादेशिक उप-श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी, कार्मिक थ्रिकारी (ए2९०॥/० 
0/0थ) एव श्रम निरीक्षक आदि अधिकारी कार्य करते है । समस्त राज्य को श्रम 
कानूनी एवं कल्पारं कार्यों के प्रशासत हेतु $ भायो में विभाजित कर रखा है। इन 
स्थातो पर प्रादेशिक सहायक श्रम आधुक्‍त तथा उप प्रादेशिक श्रम प्रायुक्‍त नियुक्त 
कर रखे हैं जो अपने क्षेत्र मे विभागाध्यक्ष का कार्य देखते हैं और उनके नीचे श्रम 
कल्यार अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक कार्य करते हैं। ये प्राठ कार्यालय उदयपुर, 
भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, द्ीकानेर, जमपुर श्र कोटा मे पिथित है। कारखाना 
अधिवियम !948 के प्रशासन हैतु मुख्य कारखाना निरीक्षक (एार्श 75एधलण 
0 98०007/83) नियुक्त किया गया है जो कि कारखाना एवं वाष्प यन्त्र को 
विभागाघ्यक्ष [प्र6४6 0! ॥8 एंबल0788 ॥06 80॥05 ॥050/-) होता है। इसके 
अधीन वरिष्ठ निरीक्षक तथा निरीक्षक का्ये करते है। श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम, 
923 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेत्रीय श्रम आ्रायुकतो को आ्रायुक्त (टशआग्राफ॥णाल) 
निमुइत कर रखा है तथा भारतीय श्रम सघ अधिनियम, म 926 के प्रशासन हैँतु 


]. श्रम विभाग को प्रमुख गतिविधियों ()974-75), श्रम आयुक्त कार्यालय, राजस्थान, जयडुर 
( फरवरी, [975 पर आधारित | रु * ग 
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रजिस्ट्रार प्रॉफ ट्रेड यूनियन नियुक्त कर रखा है। यह सयुकत श्रम आयुक्त प्रथवा 
उप-श्रम झायुकत होता है । 

श्रम द्मायुक्त समस्त राज़्य के लिए किसी भी विवाद में समभौता ग्रविव्रारी 
होता है तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र मे सममौता अधिकारी का कार्य 
करते हैं। श्रम निरीक्षक भी अपने क्षेत्र का समझौता ग्रधिकारी होता है । 

श्रम निरीक्षक (,350०07 ॥5982८007) सबसे नीचे का अधिकारी होता है । 
बह ग्पने क्षेत्र में किसी भी उत्पन्न विवाद का समझौता अधिकारी नहीं होता है 
बल्कि वह विभिन्न श्रम कानुतों के अन्तर्गत निरीक्षण का कार्य भी करता है तथा 
उनकी अनुसालना हेतु उचित कार्यवाही करता है । किसी भी अधिनियम के 
क्रियान्वयन मे पाए जाने वाले उल्लघन हेतु वह सम्बन्धित क्षेत्र के श्रम ग्रायुक्त ग्रथवा 
एस डी एम वी अदालत मे चालान पेश करता है। न्यूनतम वेतन अधितियम 948, 
राजस्थान दुकान एवं बारिज्य सस्थान अधिनियम !958 ओौद्योगिक नियोजन 
(स्थायी आदेश) प्रधिनियम 946, राजस्थान औद्योगिक स्थापदा (राष्ट्रीय प्रवकाश 
दिन अनुपालन) विवेयक, राजस्थान आकस्मिक छुट्टियाँ विधेयक, ग्रौद्योगिक विवाद 
प्रधितियम 947, वेतन भुगतान अधिनियम 936 बोतस भुगतान अ्रधिनियम 
965, बीडी सिगार श्रमिक अधिनियम 966, मोटर यातायात श्रमिक ग्रधिनियम 
967, ठेका श्रम (उन्मूलन एवं विनिमय) झ्धिनियम 970, श्रमिक सघ 
झधिनियम, 926., ग्रेच्यूटी ग्रदायगी प्रधिनियम, 972 प्रादि श्रम कातूनों के 
अन्तर्गत निरीक्षण किया जाता है । 

बेतन भुगतान ग्रधितियम 936 (78जप्राधा। ० एश8०8 है०ण 93 6) 
के ग्स्तगेत श्रगिकों को मियमित रूप से तथा बिना किसी कटौती के वेतन प्रदान 
करवाने की व्यवस्था है।इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप-श्रम ऑयुकी 
(८हाणाबी 09 [ब०007 (४07रवराष्आ0/८5). एव क्षेत्रीय सहायक श्रम आ्रायुक्तों 
(ए१०ह०ा4] /$$8(क7/ 7,850च7 (0007580703) को प्राधिकारी ( #जणाीणा॥) 
नियुक्त कर रखा है जो इस अधिनियम से सम्बन्धित विवादों को निपटामे का को 
करते हैं। श्रम तिरीक्षक निरीक्षण का कार्य तथा वाद प्रस्तुत करने का कार्य 
करते हैं । 

न्यूनतम वेतन ग्रधिनियम, 948 ([शशाएणा फबहल४ शैट णे 948) 
के अन्तगंत राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित सस्थानों मे कार्य करने बाले 
श्रमिकों को न्यूततम मजदूरी दिलाई जाती है। इसकी श्रनुपालना के लिए कम 
निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं तथा इनसे सम्बन्धित विवादों के निपदारे हेतु क्षेत्रीय 
उप/सहायक श्रम प्रायुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । 

नवीन आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में राज्य 
सरकार ने सशोधन किया है | इसके अन्तर्गत कृपि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर 
सूखे क्षेत्र में 425 रुपये, सिंचित क्षेत्र मे 5 रुपये दया मुख्य सिंचाई परियोजना क्के 
इलाकों से 6 रुपये दी जाएगी । इसके साथ ही विकास प्रविकारियों (8 0 05) 
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$ घ प्रदान वा 
को सयूगतम पबदूरी तभा पजदूरी 22200/ सै ही का बल 
है भी प्रकार द्वारा एक संग ई दर 
52 कक सै बचाया जा झवेगा । इस सबये लिए राज्य हम ॥३448 
काबूद (सबस्थात संभोपन] मध्यादश, िई (5 दिवप्पर, | ) 
कर दिया है । 
अधिक क्षत्तिपूर्ति भधिनिय, 923 फ॒िशाफाका5 (लाएकआए00॥ रे 
७ 925] के प्रलगेत श्रमिरों नो जो (डे बस्ठे सापद यदि चघायत शा हु 
अब डिर्ही मृत्यु हो जए्ती है, उन्हे ग्रथवा उनके प्राधितों गो श्रतिपू्ति दी जा। 
है। इस श्रदिगियम् के अन्तंत क्रम झायुका वे धरहिर्ित सभी उफधसहायर्क श्रम 
आएयुकती यो क्षतिपृत्ति प्रायवद ((०0०॥०५४३७०॥ (फगाएधभरणाक्ष ) जियुव बेर 
रखा है। मे ही इतते सम्वोतथत मामचो ही निषृदारा कर है। 2 
बोनत भुगतातत ग्रधिनियम (65 (रात मैं 9॥8 रण 4965) 


के परन्तपत श्रमिकों वो लाभ हू न पतुहप बुक एवअपिकृतता बाहय हे 
वितरण का आवधान है। श्रम निधुष्तरी हे 


<ुम प्रश्न /दी सुनराए हप से 
पसिलना करवाई जाती है। इससे पेहास्वरि लि विवाई 000 $ के समक्ष सम 
निरीक्षरी द्वारा इस्तुए शिए जाते हैं।... 


दीडी घिगार थ्रमिक भ्र्चिनियम, 966 (फत 0हग ४ण)डा' 6ले 
७ ११७6) के प्रललएंत्त श्रम विरीक्षतों वी नियुक्ति की गई है) सभी प्रारेशिक 
सहावकाउप श्र प्रपु्तो को इस प्रप्निनिगण्त के अन्तर्गत प्राधिदारों नियुक्त 
ड्िया यया है । 

मोटर यातायात थरम्िक श्रधितियम, 296॥. (०67 'पश्ाक्षणा 
५४०ऐ७॥४ 3५ ० 96]) ब्रच्ो ग्योटर सस्‍्याव ज्तिमे 2 या इससे प्रधिव धमिद 
काम करते है पर जञागू होठ है। इसको परियरातना हेतु श्रम विरीक्षक वियुकत किए 
पए हैं। उध्यादो के पजोगत हेतु मुक्य निरीक्षक ((आर्थ ॥79500) निधुक्त 
हिगा गया है जो कि इप अम ग्रायुक्त झोता है । इससे सावन्वित विधाद 80% क्के 
समझ पस्तुर कि जाओ हैं। 

दुकान एवं वारिज्य हसस्‍्थान अधिनिमम, (958 (8909 शाह 0ए॥- 
प्रथशथे :अको छल कल ० ! 958) की प्रिवातता हेतू श्रम निरोक्षतः 
तियुकत किए गए हैं। है 

देका शरत्र [उम्पूलन एवं नियमन) बप्रिनियम, 970 (एजाएउण (00 
#फणाधणा 80९ ए०छछ/०३ #५ 970) के अ्रन्तगंद्र देकेदारों को 
उफसहायक नह ग्रायुक्तो से पजीयन तया लाइयेंस देदा पता है जो कि उेके द्वारा 
हाय करे है। अधिडियम की परिपालना हे मे श्रम विरीक्षकों को 
डिरीक्षण के भधिकार दिए बए हैं। _ हद खेद बे ने प्र पिरीकष भो 
4. धदत ट्र। 


के 
+0%7/50 ४20 7४ ख एडल्‍कभह ०९ ५७८ ए८३॥०७३ 
हि 
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श्रमिक सघ ग्रधिनियय 926 (गाडव6 प्राणा5 #ल ० 926) के 
अन्तगंत श्रम सघो का पजीयन किया जाता है तथा निरीक्षण का कार्य भी किया 
जाता है। इसके रजिस्ट्रार सयुक्त श्रम झ्रायुवत अथवा उप श्रम ग्रायुकत होता है । 
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 7946 ([ए07शा/क 
सचाफ्ा०णढा: डाथावााड 07025 8७ ० 946) के अन्तर्गत ॥00 या इससे 
अधिक कार्यशील श्रमिक्रों वाले स्थानों में स्थायी आदेशों के प्रमाणीवरण करवाने 
की व्यवस्था है। इसके लिए प्रमाणीकरण अधिकारी ((क0५/िाह 0०67) राज्य 
सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । राज्य के सथुक्‍त श्रम भ्रायुक्त ही प्रमाणीकरण 
अधिकारी का कार्य करते हैं। 


भ्रच्यूटी अदायगी प्रधिनियम, 972 (ठवणाए 28॥फध्ण 5० ०१०72) 
के भ्रन्तर्गत कारखाना एद व्यावप्ताथिक सस्थानों मे जितमे 0 या इससे ब्रधिक 
श्रमिक/कर्मचारी कार्य करते हैं, सेवा निवृत्ति था सेवा से त्याग-पत्र के साथ यदि 
उससे 50 वर्ष या इससे प्धिक का सेवाकाल पूरा कर लिया हो तो ग्रेच्यूटी के रूप भे 
प्रत्येक वर्ष की सेवाक्ाल मे 5 दिन का बेतन देना होगा जो अधिक से झ्रधिक 20 माह 
के पूरे वेतत तक होगा ॥ इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्रीय 
उप श्रम झायुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्तो को नियन्‍तण अधिकारी (60४7ण्रा8 
0#0०7) नियुक्त किया है | वतंमान समय में संयुक्त श्रम ब्रायुक्त (700/ (#0०॥/ 
(0४श7580॥67) , राजस्थान को अपीलीय प्राधिकारी (877०४26 #णाणाा।) 
नियुक्त बिया गया है। 
औद्योगिक सम्बन्धों की समीक्षा? 

ग्रच्छे प्रौद्योगिक सम्बस्धो की कसौटी मानव दिनो की हानि से सम्बन्धित 
आँकडे हैं । राज्य मे औद्योगिक सम्बन्धो के निर्माण तथा औद्योगिक भगडो को 
निपटाने हेतु भौद्योगिक विवाद प्रधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था को गई है। कार्म 
समितियाँ (५४०४७ 0०गगा॥(६४५). औद्योगिक विवादों को रोकने, निपटाने एव 
शान्ति बनाए रखने मे महत्त्वपूर्ण कार्य करती है । इसके अतिरिक्त सम भौता अधिकारी 
शेच्छिक एवं प्रतिवार्य पचनिर्णाय, श्रम न्यायालय एवं भ्ौद्योगिक न्यायालय इह्पार्दि 
का भी इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान है। राज्य का श्रम विभाग हमेशा इसे 
दिशा की ओर अयलशील है कि समस्त औद्योगिक विवादों का निपटारा आपसी वार्ता 
अथवा समभौते ढारा किया गया । इस उद्देश्य वी पूर्ति हेतु श्रम विभाग के अधिकारी 
समभोता अधिकारी निधुक्त किए गए हैं। समझौता अधिकारी द्वारा विवादों के 
निपटारा न होने पर औद्योगिक दिवाद अधिनियम, 947 की घारा!2(4)के सन्तयत 
श्रसफलता प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज दिया जाता है| राज्य सरकार इस पर 
विचार करके इस विवाद को श्रम स्यायालय अ्रथवा झ्रौद्योगिक स्पायालय को सौंप 


] श्रम विभाग की श्रमुख गतिविधियाँ (974-75), श्रम आयुक्‍त कार्यालय, राजस्पात, जयु% 
फरवरी, 975 
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सकती है प्यवा नहीं भी सौंप सऊती है। खत पिन ्रौद्योगिक स्याभातय 
हारा इन पिवादी पर प्रवाड़े दिए जाते हैं जिन्हे श्रम विभाग लागू करवाता हे 
अच्छे एवं सुदढ भ्रौद्योगिक सम्दस्ध बनाने हेतु श्रम विभाग दोनों पक्षों वो अ्रपने झा! 
विवाद को निश्वद्वने हेतु पत्र फैसले द्वारा निर्शय करवाने वी सलाह भी देता है। 
पंच फैसला ऐच्छिक तथा अ्तिवायें दोनो प्रकार का हो सकता है ! 

सत्‌ 973 मे राज्य के विभिन्‍न औद्योगिक सस्यानो मे हडतलो की सरवा 
430 थी। इन हड्तालो से इस वर्ष में फुल । 7,638 मानव दियो की हानि हुई भी पे 
इस बे की तुलता मे सन्‌ 974 में हृडताजों की सख्या 45 हो गई तथा मातव दिनों 
की क्षति । 65 92 हुईं। अत सन्‌ 973 की तुलना मे सन्‌ ॥974 मे हृडतालों 
की संख्या बढ़ी है, लेकिन मानव दिनो को क्षति कम हुई है । 

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवादों को समभौतावार्ता से मिबटाने की 
पद्धति पर जोर दिया गया है। इस पद्धति को सुहृंढ करने हेतु प्रादेशिक उप श्षक्ष 
आयुक्त जयपुर के कार्यालय मे सहायक श्रम झायुक्त तथा अन्य उप श्रम श्रायुक्तो 
(जोधपुर कोटा तथा उदयपुर) के कार्यालय मे श्रम कल्याण भश्रविकारिशों को 
समकोता अधिकारी (0०४०॥४७ण 0०७) नियुक्त किया गया है। इफ्से दे 
औद्योगिक विवादों के निबटारे पर अधिक ध्यान दे प्केगे । सन्‌ 978 में समभौता 
वार्ता द्वार 229 विवादी को विददाया गया तथा सन्‌ [974 में इतकी सख्या बढकर 
37] हो गई। 

! जगबरी, 973 तक कुल 307 विवाद न्यायाधिकरण (#0]0०८घ0ण3) 
हेतु प्रस्तुत किए. गए थे जिनमे 26 दिवाद सार्वजनिक क्षेत्र क्या 8) दिल्ली फेज 
में थे। जिन विवादों को रेफरेस के योग्य नहीं समक्का गया था उबकी सख्या )55 
थी। इतमे 90 विवाद सावेजनिक क्षेत्र तवा 65 विवाद निश्ी क्षेत्र मे थे । इसी प्रकार 
जनवरी [974 से दिश्वम्बर (974 तक कुल 436 विवाद न्यायाधिकरण हेतु प्रस्तुत 
किए भए । इनमे 79 विवाद सावेजतिक क्षेत्र में तथा 257 विवाद लिजी क्षेत्र के 
थे। जिन विवादों को रेफरेन्स के बोग्य नहीं समझा गया उनकी सख्या 37 (60 
विवाद सा्वेजनिक क्षेत्र मे और 77 विजी क्षेत्र के) थे $ 

प्रौद्योगिक स्मायाधिकरण (]760॥0०) गए।एणाओं) के समक्ष सन्‌ 973 
है प्रारम्भ में 686 मामले विवाराधीत थे एवं 349 मामले और प्राप्त हुए । कूल 
7!35 मामलो मे से 33] बिवादो मे निर्णय दिए गए और दर्ष के प्रन्त से विचाराधीन 
मप्णलो को झस्ण १९4 थे , इसी अरकार सन्‌ १9१५ के प्रारम्भ भे 70% मामले 
विचाराधोन थे एढ़ 492 मामले और ध्राप्त हुए । कुल 96 सामलो में से 6]6 
विवादो मे निणंय दिया भया और 580 मामले वर्ष के अन्त मे विदाराधीड रहे $ 


श्रम न्यायालय (7.80077 (5७7) द्वारा सन !973 में 385 विवाद प्राप्त 
किए गए तथा 24 विवाद पूर्व वर्ष (972) के विचाराधीन ये । कुल विवादों 
(599) मे से 730 मे निर्णय दिया गया एवं 869 भामज़े वर्ष के अन्त में रहे 

इसी प्रकार सन्‌ १974 के प्ररम्म मे 869 विवाद विचाराधीन थे तथा वर्ष में 627 
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मौर विवाद प्राप्त हुए | कुल 496 विवादों में से 782 मे निर्शेय दिया गया तथा 
74 विवाद वर्ष के भ्रत्त में विचायाघीन रहे । 

इस वर्ष एक झतिरिक्त झौद्योगिक न्‍्यायाधिकरखा की स्थापना की गई है। 
इससे विवादों पर शीघ्र निरय प्राप्त हो सकेगा । इस समय दो झौद्योगिक 
स्थायाधिकरण तथा दो श्रम न्यायालय कार्थ कर रहे हैं । 

3 जुलाई, !975 के पूर्व के वर्ष (974 75) में हड़तालो से राजस्थान मे 
श्रौद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र मे 2.30,000 मानव दिनो की हानि हुई । लेकिन नवीन 
आ्राथिक कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात यह मानव दिनो की हानि शून्य मे बदल गई। 
इससे देश मे उत्पादन मे वृद्धि होगी जो कि समूचे राष्ट्र के हित में है ।* 

राज्य सरकार दारा जुलाई, 975 में एक स्थायी श्रम समित्ति का पुररेठन 
किया गया है जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रश श्रम मन्त्री तथा राज्य श्रम मस्ती 
है। इसमें 4 सदस्य सम्मिलित किए गए हैं जो वि तीनो पक्षो--प्रवन्ध, श्रम एंव 
सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे श्रौद्योगिक शान्ति बनाए रखने मे एर्र 
सहायता मिलेगी | 

इसी प्रकार से राज्य स्तर पर इन्टक व एटक के श्रम शीर्षस्थ सगठन मे 
समान प्रतिनिधित्व दिया यया है जो कि औद्योगिक शान्ति में एक नई कडी का वीर्य 
करेगा ।$ 

भ्रत अच्छे झोौद्योगिक सम्बन्धों के लिए दोनो पक्षों में पारस्परिक एकता एव 
विश्वास होता चाहिए | जहाँ तक हो सके विवादों को तिबाने के स्थान पर उन्हे 
रोकने का प्रयोस किया जाना घाहिए। इसके लिए जिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समितियों 
का क्रार्य महत्त्वपुर्णो है । ऐच्छिक समझौता एवं पच-निरंय की पद्धति के माध्यम घने 

औद्योगिक विवादों को निबटाना अधिक उचित रहता है । इससे दोनो पक्षों मे कद्रता 
को भावना उत्पस्त नही हो पाती है । सरकार द्वारा श्रदान की गई समभौता बार्ती 
व्यवस्था को और अधिक सुदद एवं रुफल बनाने हेतु अच्छे एवं योग्य समभौती 
ग्रधिकारी नियुक्त किए जाबे चाहिए। सममौता अधिकारियों को भ्रधिकार भी दिंई 
जाने चाहिए । विवादों को निबटाने मे ज्यादा समय॑ नहीं लिया जाना चाहिए! इसके 
ख्राथ ही श्रमिकों की शिकायतो का निवारण भी उचित पद्धति के माध्यम से करनी 


चाहिए । 
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सनौद्योशिव्क सम्जस्थयों सन सुध्याण (975-76) 


भारत में 975-76 ई के दौरान, विशेष कर जून, 975 ई में आपात- 
काल की घोषणा और तुरन्त पश्चात ही प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा्णाथी के बीस- 
सूबी आ्राधिक दायमेक्रम को घोषणा के बाद प्रौद्योगिक सम्बन्धों में क्रान्‍्तिकारी सुधार 
हुप्रा है। इसका लेखा-जोखा भारत सरकार के एक प्रवाशन 'झाथिक समीक्षा मे 
975-76 ई मे तिस्तानुसार दिया गया है 7 है 

“मालिकों पश्लौर भजदूरो के भगड़ो के कारण जतवरी-जून, ) 975 मे 
काम के 63 लाख दिनो घी क्षति हुई जबकि १974 ई को इसी अवधि मे काम 
के 304 लाख दिनों की क्षति हुई थी। जुलाई, 975 ई से स्थिति से काशी 
सुधार होता आ रहा हैं । कामिकी और प्रवच्धकों से प्रधान मन्‍्त्री की इस अपील का 
कि वे अपने विवाद हडताल भ्रथवा तालावम्दी के बिना हो प्राप्त मे निबटाएँ, काफी 
अच्छा परिणाम निकला झौर जंसा प्रारम्भिक रिपोर्टो से माक्म होता है जुलाई- 
सितम्बर, 975 ई मे काम के 5 6 लाख दिनो की क्षति हुई जबकि 974 ई 
की इसी भ्वधि मे काम के 60 लाख दिनो की क्षति हुई थी लेकिन इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह हैँ कि जुलाई, 975 ई से काम के दितो की उत्तरोत्तर 
कम क्षेति हुई । इस प्रकार प्रव्धनो और कामिको के विवादों के कारश वाम के 
दिनो की जो क्षति होंती थी उनकी सल्या जो जुलाई, ०75 ह मे 83 लोख 
थो घट कर अगस्त, गे 6 0 लाल और सितम्बर, 974 ई में केवल 3 लाख रह 
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“हाल के महीनों मे मालिक मजदूर सम्बेन्धों मे जो महत्व कु 
उससे भ्ौद्योगिक सम्बन्धी में सुघार के ठोस उपायो के प्रभाव 
नए आधिक कार्यक्रम के अश के रूप मे क्ए भए । इस सम्बन् 
सस्पा की स्थापना एक उल्लेखनीय बात है। इस शीर्ष संस्था 


मजदूर सधो और उत्तादक ध्धों के 22 प्रतिनिधि शा 
वे श्रमिक-प्रबन 


का पता चलता है जो 
न्ध भें राष्ट्रीय शीर्ष 
था मे विभिन्न राष्ट्र व 
मिल हैं । शौर्ए संस्था 
न्धक सम्बन्धों पर विचार-विमर्श किया है और झोद्योगिक शान्ति 
अमाएरले के लए एकमत से एक येजना का अनुमेदन किया हें श्लोर इस सम्बन्ध 


में कुछ मार्ग-दर्शन सिद्धान्त निर्धारित किए हैं | समिति ने विवादों के सम्बस्ध मे 
सजाह देने के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक समिति की स्थापना 
की प्रिफारिश की है। चरदुनुसार कपड़ा उद्योग 


द्योग से सम्बद्द समस्याओं को हल करने के 
लिए रस उद्योग के लिए एक 4 सदस्योय राष्ट्रीय समिति का गठन क्रिया भया 
है । इर 


परह उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए बनसप्यति 


] भारत सरवार बयिक समीक्षा, 975-76, पृष्ठ [2-3 
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महत्त्वपूण सुधार हुआ 


कि 
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उद्यौग के लिए एक द्विपक्षीय राष्ट्रीय समिति का गठत किया गया है । राष्ट्रीय शर्प 
सस्था ने एकपक्षोय काम वन्‍्दी का विरोध किया है और सयन्त्र स्तर पर द्विपक्षीय 
आधार पर बातचीत करने की सिफारिश की है । सरकार ने भी अनुचित कामबन्दी, 
को रोकने के लिए कार्यवाही करने का फैसला क्षिया है और ओ्रौद्योगिक विवाद 
अधिनियम मे सशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार ऐसे श्रौद्योगित अतिट्वानो 
को, जिनमे 300 था इससे ज्यादा श्रमिक काम करते है, कामबन्दी, छंटनी या 
कारखानावन्दी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी जहूरी होगी । मजदूरों वो 
प्रबत्ध के कार्य भे शामिल किए जाने के महत्त्व को स्वीकार कर लिया गया है और 
जैसा नए आधिक कार्यक्रम मे निर्धारित किया गया है, अनेक झौद्योगिक एवो में 
विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मशाल्रा और विभागीय स्तरों पर तपुर्त 
प्रवर्य समितियों का गठत ब्िया जा रहा है ।" 

“एक और उल्लेखनीय घटना, अध्यादेश द्वारा किया गया बोनत झदायगी 
अधिनियम का वह सशौधन है जिसके द्वारा इसी प्रधिनियम में किए गए हरे 
सशोधन को रह कर दिया गया है और जिसके अनुसार, बोनस की न्यूनतम खम 
मजदूरी के 4 प्रतिशत भाग के बरावर की रकम से बढाकर उसके 8 33 प्रतिशत 
भाग की रकम के बराबर कर दिया गया था। धाटा उठाने वाले उदयमों मै भी 
थोनस की ग्रदायगी की माँग किए जाने से पिछले दिनों उदोग जीरो होत सगे मौर 
जिससे रोजगार के अ्रवसरो की बृद्धि मे ककावट होने लगी थी। झत घाटे में चलने 
वाले एकको को न्यूनतम बोनस वी अदायगी के दायित्व से नए प्रध्यादे् के ग्रधीत 
मुक्त कर दिया गया है किन्तु यह व्यवस्था, जनवरी, 975 ई के पहले दिन सें पूर्व 
किसी भी दिन से शुरू होन वाले लेखा-वर्षों पर लागू नहीं होती ! साथ-स्तावः बोनस 
की कम से कम रकम को बढ़ा कर, बालियो के लिए 40 रुपए से 00 एपो तक 
श्रौर बच्चो के लिए 25 रुपये से 60 रुपये तक कर दिया गया है जिससे बोगत के 
स्तर. में एकदम वृद्धि न हो | सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बोनस त्ार्म प्रौर 
उत्पादकता के झाधार पर दिया जाता है और यह स्थगित भजदूरी नहीं है। #7 
यह आशा की जा सकती है कि जहाँ नए उपबन्ध से आ्रौद्योगिक कम्पनियों की प्राथिक 
सक्षमता में वृद्धि होगी वहाँ मजदूरों की उत्पादकता बढाने के लिए अधिक प्रेरणा 
मिलेगी ।” 


जा 


4एशाशवात़ 8 
( 
20-सूत्जी कायकचन 


प्रधान मखत्री खीमती इन्दिरा गाँबी के 20-सूती आर्थिक कार्येत्रम ने राष्ट्रीय 
पुर्तनिर्माण और विकास के अबूरे कार्य पर एंक बार फिर देश का ध्यान 
केन्द्रित किया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रगति के लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पहलू को 
अपने में समेटे हुए है। इसमे कुछ कार्य कमो का प्रत्यक्ष रूप से और कुछ का अप्रत्यक्ष 
रूप से मालिक मजदूर सम्बन्धो से वासस्‍्ता है। औद्योगिक सम्बन्ध सामाजिक, झ्राधिक 
ग्रौर राजनीतिक सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं । 
यदि कीमतें सस्ती होती है, भूमिहीनो णो जमीनें मिलती हैं, गरीब जनता को भ्रावास 
निर्माण के लिए सुविधाएँ दी जाती हैं श्रमिको से और प्रन्य पिछड़े तबको से ऋण 
की बसूली पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है न्यूनतम वेतन प्रदान करने की व्यवस्था की 
जाती है, बारखानो में धुविधाग्रो का विस्तार किया जाता है, श्राधिक अपराधों पर 
कठोरता से रोक थाम लगायी जाती है, श्रमिकों को उच्चोग के प्रबन्ध मे भागीदार 
बनाने के लिए योजनाएँ लागू की जाती हैं, मध्य वर्ग को जिसमे कि श्रमिक भी 
शामिल है, भ्रायकर मे छूट दी जाती है तो इन बातों से श्रौद्योगिक सम्बन्ध प्रप्रमावित 
नही रह सकते । ग्रत यह नितान्त आवश्यक है कि मालिक झौर मजदूर, प्रशासक 
ओऔर जन साधारण, भ्रमीर भौर गरीब सभी श्रीमती गाँधी के प्रेरणास्पद कार्यक्रम को 
सफल बनाएँ, जिसके मुख्य बिन्दु ये हैं-- 

“| आवश्यक चीजो की कीमतो को कम करने के लिए प्रयत्त जारी रहेगे। 
उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, अनाज की वसूली और वितरण की व्यवस्था में सुधार 
किया जाएगा। सरकारी विभागों मे फिजूलखर्ची समाप्त की जाएगी । 

2 छेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करने वाले कातुतों को अमल में 
लाया जाएगा। सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीन मजदूरों मे बाँठा जाएगा और 
जमीन सम्बन्धी कागज पत्तर दुरुस्त किए जाएँगे । 


3. भूमिहीनो और गरीब जनता को ग्रावास निर्माण के लिए भूमि प्रदान 
की जाएगी । 


4 ठेका मजदूर प्रथा समाप्त की जाएगी । साथ ही बेगार को अवध घोषित 
किया जाएगा । 

5 ग्रामीण जनता का ऋण माफ कर दिया जाएगा । कानूनों के जरिए 
भूमिद्दीन किसानो, छोटे किसानो और कारोगरो से ऋणा की वसूली पर प्रतिवन्‍्ध 
लगा दिया जाएगा । 

6 खेती-मजदूरी कर जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियो को न्यूनतम बेतन 


प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी और इससे सम्बन्धित काबून पर सख्ती से 
ग्रमल किया जाएगा। 
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7 पचास लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाएगा और 
भूमिगत जल को उपयोग में लाया जाएगा ॥ 

8. बिजली के उत्पादन मे वृद्धि को जाएंगी। 

9. हाथकरघा उद्यौग के विकास के लिए नयी योजना बनायी जाएगी जिससे 
बुनकर को धागा प्राप्त करने भे सहुलियत होगी । मोटे कपड़े वी किस्म में सुधार 
किया जाएगा और उसके वितरण्य की ठीक ठीक व्यवस्था बी जाएगी । 

0 जनता कपडे की किस्म और आपूर्ति मे सुधार । 

4! शहरी भूमि तथा शहरी काम मे ग्राने योग्य भूमि का साम्राजीकरण 
किया जाएगा । खाली जमीन तथा नए मकानों के क्षेत्र की स्तोभा निर्धास्ति की 
जाएगी । 

]2 जो लोग शहरी सम्पत्ति की कीमत कम दिखाते है तथा करों की 
चोरी करते हैं उनकी जाँच के लिए विशेष दत्ते नियुक्त किए जाएँगे। आविक 
अपराधियो पर संक्षिप्त मुकदमे (समरी ट्रायल) चलाए जाएँगे ग्रौर उन्हे कडी सजाएँ 
दी जाएँगी । 

43 तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कादुन बनाया जाएगा! 

4 दूछी नियोजन की व्यवस्था को प्रासान बनाया जाएगा। जो लोग 
ग्रायात लाइसैन्स का दुरुपयोग करेंगे उन्हे दण्ड दिया जाएगा । 

5 श्रमिकों को उद्योग के प्रबन्ध मे भागीदार बनाने के लिए नई योजनाएँ 
और कानून बनाएं जाएँगे । 

6 सडक परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था चालू की जाएगी । 

7 मध्यम वर्ग को आयकर में छूट दी जाएगी। झब तक यह छूट 6 हजार 
की आमदनी वालो को प्राप्त थी । अब यह 8 हजार रुपये वापिक आमदनी चालो 
को भी प्राप्त होगी । 

8 छात्रों को छात्रावासों मे सभी जरूरी चीजे नियस्तित मूल्य पर मुहेशा 
कराने की व्यवस्था वी जाएगी । रे 

9 छात्री को पाठ्य-पुस्तकों तथा नोट-बुक नियन्त्रित मूल्य पर प्राप्त होगी। 

20 लोगों को, विशद्येषकर कमजोर वर्गों को, रोजगार तथा प्रशिक्षण देने के 
लिए अप्रेंटिसशिप की नई योजनाएँ बनाई जाएँगी ।? 


].. भारत सरकार अकाशव अतुशासिक लोकतन्ले-स्थायित्व की खोज (रजनों क्टेल), 
दर पृष्ठ 34-35 
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आ्योरिव्क व्विव्वात्द 
(मिल-घालिको को मतमानों तालाबन्दी श्र छंटनी करने 
से रोकने के लिए फानून, 976) 


मिलो के जहाँ तहाँ काम बन्द कर देने से 975 के शुरू में वरीव 50 
हजार मजदूर बेकार थे । साल दझत्म होते होते इनसी तादाद 2$ लाख के आ्ासपाष्त 
तक पहुँच गयी | बेकार मजदूरों की सह्या बढते जाने से जनवरी, 976 में राष्ट्रीय 
पमिति की देठक मे स्वय प्रधात भस्त्री ने मो द रहकर फंसला किया कि बातुन 
बनाना ही होगा। भ्रत स्ततद्‌ के पिछले सत्र में मिल मालिकों को मनमानी तालाबन्दी 
पोर छेटनो करने से रोकने के लिए जो कातून बना है वह मजदूरों के लिए बहुत हृद 
तक ऐसी सुरक्षा का इन्तजाम करता है जिसको बहुत बडी जरूरत है। काहून के 
मुश्य पहलुओं का विवरण इस श्रकार है-- 

“तालाबन्दी या छंटनी के लिए दो महीने का नोटिस पहले भी देने वा नियम 
था परल्तु कानून नहीं था और प्रव तो वह्‌ बिना राज्य सरकार से ग्रनुमति लिए. 
दियए ही नहीं ज! सकता । बिना अनुमति के तालाबस्दी, तालाबन्दी ही नही मानी 
जाएगी भौर मजदूर वी नौकरी के पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगे। ताजाबच्दी वे लिए 
प्षेष्ठ कारण न होने पर राज्य सरकार से अनुप्रति मिलना कठिन होगा । ऐसी 
अ्राशा करनी चाहिए और यह भी उस्मीद रखनी चाहिए कि राग्य सरकारें भ्रपने 
कषेत्रो मे उद्योग की उन्नति के लिए पहले पे ज्यादा जिम्मेदारी, जो उन्हे दी गयी है, 
दिभाएँगी । मजदूरों को बकाया पार वसूल करने के लिए श्रम अदालत की शरण 
जाने की भी जहूरत नही होगी । भ्रव वह सरकार की श्रनुमति लेकर बकाया रकम 
मालिक से स्थानीय भ्रधिकारियों की भाफ॑त से सकेगा ।” 

“नए कानून मे तालाबन्दी या छेँटनी के पहले मजदूर सगठतों से परामर्श 
करता अनिवायें नहीं किया गया है । किन्तु व्यवहएर में इस कानून के स्यायोचित 
परिपालन के लिए जहूरी होगा कि सालिक सजदूर का परामर्श ही गही प्रबन्ध मे 
साझा भी बढ । गो यह झ्यच्ट है जि सजदुर समठतो के सचेत रहते कोई राज्य 
सरकार फि्फ मालितो के हित मे तालप्वन्दी की घनुमति दे भी नही सकती // 

“पात्र ही उन मिलो को जो ढग से काम नही कर पा रही हैं या बन्द हुई 
हैं फिर से चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह भी उत्सादन के हित में श्लौर 
मजदूरो के रोजगार के हित मे स्वायत की वात है । किन्तु जो मजदूर भ्रभी खाली 
पड़े हैं उतको तात्कालिक सहायता का भी कोई प्रबन्ध हो तो शौर अच्छा होगा । 
काफो दिन खालो रहने के कारण वे अपनी जमा पूंजी, अपनी भविष्य विधि हर 
अश भो समाप्त कर चुके हैँ। मिल सांसिक्ो दोओर से मिलते बालक झश भर: 
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बचा हुआ्ना है पर यह देखते हुए कि इस भ्रश की 28 करोड़ रुपये की जो देनदारी 
मालिकों पर है, वह टक्म उन्होने पिछले वर्ष भ्क्तूबर तक जमा नही कराई थी, 
इस सम्बन्ध में भी कार्य वाहों जरूरी होगी? 

“इस कातुन का एक अप्रत्यक्ष लाभ भी है--झ्ौरतो-मर्दों को बराबर काम के 
लिए बराबर वेतन देने की जो योजना है उसके अनुसार कारखानो में स्वियो को 
मिलने वाले फायदे की रक्षा भी यह कानून कर सकेगा । अगर स्त्रियों को भी 
ग्रादमियों के वरावर वेतन देना पड़े तो ऐसे मालिक होगे जो सबसे यहले स्त्रियों को 
ही छेंटनी कर देना चाहेगे पर यह उन्हे रोकेगा | वराबर वेतन बाला कानून भी 
अपने मे एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रगतिशील उपाय है हालाकि यह औ्रौरतो के श्रम के 
बहुत व्यापक धोपण को पूरी तरह से समाप्त नही कर सकता ।! झनेक क्षेत्र ऐसे हैं 
जहाँ स्तियों का श्रम सगठित छूप में तही व्यक्तिगत रूप से होता है औ्ौर वहाँ कोई 
कानून सिवाय सर्दे के कानून के बहुत जल्दी पहुँच नही सकता । फुटकर काम करने 
के लिए भौरतो को पुरुषो की अपेक्षा कम पैसे यह कह कर दिए जाएँ कि वे पुंदपो 
के बराबर मेहनत का काम नही कर सकती तो इस शोपरा परम्परा का प्रतिकार 
केवल सामाजिक चैतना हो कर सकती है। ऐसी चेतना बने, इसके लिए कानून प्र 
गु जाइश है क्योकि उसमे “बराबर काम' के लिए या 'एक ही प्रकार के काम' के 
लिए बरावर मजदूरी देने का विधान किया गया है । 'एक ही श्रकार के काम! करने 
देने का श्रवसर स्तियो को मिले और वे उसमे पुरुषो के ही बराबर योग्य हो सके 
इसके लिए जरूरी है कि वह काम करने भे उन्हे, भले हो वे उतनी सक्षम न हो, 
बराबर वेतन मिले । ऐसे मौके श्रधिकाधिक स्तियो को मिलेंगे तभी लोगों मरे यह 
समझ बढ़ सकेगी कि स्त्रियाँ भी शिल्पकौशल के वे सब काम कभी ले कभी कर 
सकती हैं जो प्रभी सिफ पुरुष भपते लिए सुरक्षित मानते हैं । श्रममत्त्री रघुनाव रेड 
ये यह सुझाव अस्वोकार करके कि बराबर वेतन “बराबर मूल्य के कार्मा पर मिलता 
चाहिए, इस चेतना को फंलाने का प्राघार बना रहने दिया है ।” 

“यह कानून घीरे-धीरे ही लागू होगा । किस्घु इसे इतने घीटे भी साय हर 
ढोना चाहिए कि स्त्रियो को इससे मिलने वाला उत्साह उनसे बदला का बालो कप 
कौशिशो के कारण कमजोर हो जाए ॥ स्त्रियो से बदला लेते की भ्रदृत्ति सभी जगह 
किसी न किसी रूप में पायी जाती है और झपने देश में तो जहाँ पविसल्य औरतें 
भेहसत मजदूरी के बूते ही चाहे कारखाने मे चाहे घर में अपनी रोजी कमाती 
हैं वहाँ इस प्रवृत्ति के खिलाफ समझ फ़ैलाना काहूत बनाने के साथ-साथ बहुत 
जहूरी हो जाता है ॥"7 


॥ दिनमान, !5-2] फरवरी, 975, पृष्ठ 25, 


#ए?शातार 0 


फ्रन्छ्य पते स्तप्जदूइरों कटी शाशीदारी (६978-70) 


(आपातकाल के बाद सरकार द्वारा उठाए गए 
कदम और सरकार को योजना) 


केस सरकार मे प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी वी दिया में बन, )97 
की ब्रावात्‌ उद्योपणा के बाद तेजी से कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों को आवश्यक 
हिदेंश दिए हैं भौर एक योजना भी बनाई है $ इस सबका विस्तार से विवरण 
सवार, 975 के विनमात के सम्पादकीय में दिया गया है, जो भूले रूप में इस 
प्रकार 
के सरकार ते समस्त राज्य सरकारो को आ्रादेश दिया है कि ने प्रवन्ध में 
दूर जो शएरएएश दर गोफनए करे अपर पे लाने के लिए शीक्र से शीक्ष कदम 
उठाए । केस्ोय श्रम पत्ती रघुताय देड़ो ने सुझाव दिया है कि मजदूरों भौर मालिको 
के प्रतिनिधियों ते यह कहा जाए कि वे प्रतिष्ठान-स्तर पर #बेर्घ परिप३ गठित करने 
की दिशा मे कार्यवाही करें । 
थी रेही से यह भी कहा कि हालाँकि यह योजना बगूनत जरूरी नही होगी 
लेकिन इसे वैकहिपिक नही माता जाएगा । दूसरे शब्दों मे तमाम प्रतिप्ठानों को इस 
योजगा पर श्रमल करना पडेगा । कोई भी प्रतिष्ठान पह तह देने था कि यह वहांता 
करने की स्थिति में मही होगा कि कावृतत जरूरी न होने के कारण योजेता पर अ्रमत्त 
जही किया जाएगा । 
श्रम अन्‍्त्री ने लिखा है कि मालिको और मजदूरों है वीच इस सम्बन्ध में 
किसी भी तरह वी गलतफहमी को दूर करने के लिए यह मामला संस्वस्धिति श्रम 
सलाहकार समितिभ्ो के सामने रख दिया जाए। समस्त सरकारी, गैर-सरकारी और 
सहकारी छेद्र के दोऐो को इस योजना पर अमल के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए 
दोनो पक्षो की सह्ृति भौर सर्भावना से इस योजत्ता के श्रमल में जरूरी परिव्तत 
और सथोधर्त किए जा सकते हैं । मगर इस बात पर विगंयनी रख्तनो चाहिए कि 
क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है था मही । 
श्री रेड्डी ने राज्य सरकारों से बह भी श्रदुरोध किया है कि थे केतद्र को 
बराबर सूचित करते रहे कि मोजना पर किस तरह अमल हो रहा है। इस योजना 
को राष्ट्रीय उत्पादत-क्षमता के सन्दर्भ मे देखा जाना चाहिए इस गोजना पर मजदूर 
मालिक सम्दस्धो पर क्या असर हुआ है, इस बात पर श्रम मन्तियो के भ्रगले सम्मेलन 
में विचार किया जाएगा ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया. 
है कि मजदूरों और मातिको को प्रदन्‍्ध मे मजदूरों की भागीदारी का ठोक-हीक 
प्राशय पमभाते के लिए क्षेत्रीय भाषाग्रो मे पुस्तको का अकाशन किया जाए। 
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फिनहाल इस योजना के अन्तगंत केवल खदान और उत्पादन उद्योगो के 
लोग झाते है। इसके लिए भी यह जरूरी है कि सम्बन्बित उद्योगो मे 500 से अधिक 
अजदूर होने चाहिए । प्रस्तादित सयुकत परिषदों मे मालिको और मजदूरों के बरावर- 
बराबर प्रतिनिधि रहेगे । मालिको के प्रतिनिधियो की नामजदगी मालिको द्वारा की 
जाएगी लेकिन मजदूरों के प्रतिनिधित्व की पद्धति क्या होगी यह अ्रभी स्पष्ट नही है। 

प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी का प्रश्न सरकार के सामने एक प्रस्‍से से 
था । श्रम मन्‍्त्रालय कई वर्षों से इस सवाल के सभी पहलुओ की जाँच कर रहा था। 
देश के विभिन्न मजदूर सगठन अनेक वर्षों से यह्‌ माँग कर रहे थे कि प्रबन्ध मे मजदूरे 
को भागीदारी शुरू की जाए। राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस ने अपने अनेक सम्मेलनो भे इस 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है। 

दरअसल प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी गाँवीजी की ट्स्टीशिप की कल्पमा 
के नजदीक है । आजादी के बहुत पहले ही अहमदाबाद मे म/२-महाजत के सवाल 
पर गांधीजी ने कहा था कि उद्योग श्रौर कारखाने दोनो मजदूरों श्रौर मालिकों की 
सदुभावना से ही पनप सकते हैं। ग्रनावश्यक हडतालो भर ठालावन्दियों से बचने के 
लिए यांघीजी ने उद्योगपतियों भौर मजदूर यूनियनों को सलाह दी थी कि उन्हें कोई 
ऐप्ली पद्धति भ्रपनानी चाहिए जिससे कि कल-कारखाने चलते रहे और मजदूरो को 
यह अनुभव न हो कि वे केवल वेततभोगी हैं। राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस ने गाँधीजी क्के 
मजूर-महाजन के श्राशय को पकडा और व्यर्थ की तालाबन्दियों शोर हडतालो से 
बचने के निए प्रबन्ध से सम्बन्धित समुक्त परिपदों की स्थापता का झ्राग्रह किया । 

यद्यपि जिस रूप मे प्रबन्ध मे मजदूरों की भागीदारी की योजना सामने ग्राई 
है, उसका रूप बदला हुमा है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य व्यथें के श्रौद्योगिक विवादी 
को समाप्त करने के अलावा उद्योग के प्रति मजदूरों के मत मे अपनत्व की भावना 
पैदा करना है | स्वाधीनता के बाद से सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों दा जिस 
रफ्तार से हडतालें और तालावन्दियाँ होती रही है उनसे हजारों कारयदिनों की 
क्षति हुई है और राष्ट्रीय उत्पादन को यहरा नुकसान पहुँचा है। एक विकासशीत्ष 
देश में मुरुष प्रशत राष्ट्रीय उत्पादन का होता है। मजदूरो की माँगे बाजिब हैं या 
गैर-वाजिब, मालिको की जिंद उचित है या ग्रनुचित, यह सवाल गोश हो जाता है। 
असल में सवाल यह होता है कि किस तरह एक ऐसी मशीनरी कायम की जाएं 
जिससे कि हडतालो और तालाबन्दियो को यदि समाप्ठ नहीं तो कम किया था सके । 

हडताओों और तालाबन्दियो को कम करने की दंष्टि से ही सरकार ने संयुबत 
पिचार-परिषदों और टिपक्षीय वार्ताप्रौ की स्थापना पर जोर दिया। इससे मजदूरों 
और मालिको के सम्बस्धो मे अपेक्षाकृत सुधार हुआ । दूसरे शब्दो में विधाद कम हुए 
लेकिन समाप्त नही हुए । मालिकों ने यह अनुभव किया कि विचार परिषदों मे मजदूर 
तेता अपनी बात से टस से सस होने को तैयार नहीं होते जबकि मजदूरों के 
अतिनिधियो मे यह महसूस किया कि उद्योगपति केवल दिखावा करते हैं, शर्ते उनकी 
वही होती है जो कि पहले थी | ग़रज यह कि मजदूरों और गालिको के प्रतिनिधियों 
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की विचार परिपदें भी एक हृद तक ही कारगर तथा कामयाब हो सको। बुनियादी 
सवाल वही का वहीं बना रहा। 
यह बुनियादी सवाल था शोषण को समाप्त करने, शुनाफाझोरी खत्म वरने 
तथा मजदूरों मे भरतिष्ठानो के प्रति लथाव बैदा करने का । यदि यह बुनियादी सवाल 
हल हो जाता है तो राष्ट्रीय उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो सकती है । हे 
राष्ट्रीय उत्पादन को ही दृष्टि मे रखकर सरकार ने प्रबन्ध में मजदूरों के 
भागीदारी की योजना बनाई है और इसीलिए केन्द्र ने राज्य सरकारों को लिखा है 
कि प्रबन्ध मे मजदूरी की भागीदारी की योजना पर इस तरह अमल किया जाए कि 
राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो । 
प्रवन्‍्ध मे भजदूरों की भागीदारी की पद्धति युद्ध के बाद कुछ यूरोपीय देशो 
में शुरू हुई थी । इसका सबसे उम्दा प्रयोग यूगोस्लाविया में क्यों गया था। 
यूगोस्लाविया में तमाम कल कारखातो और उद्योगों के प्रबन्ध मे मजदूरों को 
प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका नतीजा यह हुमा कि मजदूरों में उद्योगों के भ्रति 
लगाव पैदा हुप्रा भौर उन्हींने दिन दूने रात चौगुने थम ३ यूगोस्लाविया को एक 
आस्मनिर्भर देश बता दिया । यूगोस्लादिया मे इस सम्दर्ध से जो प्रयोग हुआ उससे 
और भी बुछ देश प्रभावित हुए ६ 
युगोस्लाविया को परिस्थितियाँ भारत से भिन्न जहर हैं लेविन जरूरत प्भी 
देशों की लगभग एक जैसी होती है । भारत मे केवल सरकारी उद्योग नहीं बल्कि 
गैर सरकारी उद्योग भी हैं। दूसरे शब्दो मे भारत मे प्रवस्ध मे मजदूरों की भागीदारी 
वो ज्यादा बड़े पैमाने पर कायम करना होगा । एक दूसरी समस्या यह भी है कि 
प्रबन्ध में हिस्सा लेने के लिए मजदूरों के पास वर्याष्द अतुभव और गोग्पता होनी 
चाहिए अन्यथा प्रचन्‍्व मे उनका प्रतिनिधित्व केवल प्रतीक रूप मे बना रहेगा। इस 
समय स्थिति यह है कि पाँच सो से अधिक मजदूरों वाले किसानो क्री सझया भारत 
मे काफी बडी है लेकिन उसी अनुपात मे प्रबन्ध पे भाग ले सकते फ्रे स्र्थ सजदूर 
प्रतिनिधि उपचब्ध नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में सहायता जरूर करेगी, लेकिन 


अच्तत मजदूर यूनियनों को ही प्रपने सदस्यों की ऐसी शिक्षा देती होगी कि के प्रबन्ध 
में अपनी भूमिका ऋदा कर सकें ! देसे भी यह कार्य मजदूर यूनियनों का हीं 
होना चाहिए । 


फिलहाल सरकार ने प्रवन्ध मे मजदुरों की भागीदारी की जो योजना बनाई 
है उसके मु मुद्दे मे हैं-- 


(7) पाँच सौ से अधिक मजदूरो गिक प्रद/ दू 
( 4745९ दंगे वाली श्रौद्योगिक इकाइयो मे प्रदःध परिषद्‌ 


(2) २ परिषद्‌ मे मजदूरों और मालिको के वराबर-बरावर प्रतिनिधि 


। 3) माबिक मान्यता श्ाप्त यूलियलो यए एजदूर) रे सलाह पे यह फैसला 
हि रो की सलाह पे यह फ्रैसल 
करेंगे कि कारखाने के विभिन्न वि भागों में कितनी 


५ 
दी चाएं। परिषदें कायम 
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(4) प्रत्येक परिषद्‌ मे कितने सदस्य हो इसका निर्शेय सालिक मजदूरों के 
प्रतिनिधियों या यूनियन की सलाह से करेंगे, लेक्ति किसी भी हालत 
मे प्रतिनिधियों की सख्या बारह से ग्रधिक नहीं होती चाहिए | 

( 5) परिषद्‌ के समस्त चिरएंय मतदान द्वारा नही बल्कि सहमति के जरिए 
होगे। 

(6) परिषद्‌ के प्रत्येक फैसले पर सम्बन्धित पार्थियाँ महीने भर के भीतर 
अमल करेगी । 

(7) परिषद्‌ की कार्यावधि दो वर्ष रहेगी । 

(8) परिषद्‌ जब भी आवश्यक होगा अपनी बैठक बुलएगी । वैसे कम से 
कम महीने मे एक बार बेठक होनी ही चाहिए ॥ 

(9) परिषद्‌ का अध्यक्ष प्रवन्धकों का ही एक प्रतिनिधि होगा। मजदूरों के 
प्रतिनिधि अपने बीच से एक उपाध्यक्ष चुनेंगे । 

प्रबन्ध भे मजदूरो की भागीदारी की जो योजना बनाई गई है उसमे यह कहा 

गया है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों मे जो परिषदें कायम की जाएँगी उसके कई उद्देश्य 
होंगे । मसलन उसका एक उद्देश्य यह होना चाहिए विश्भ्रेबस्घो_ को प्रतिष्ठान के 
आसिक या कि वाधिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने मे मजदूर सहायता के या कि वापिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने मे मजदूर सहायता दें । दूसरा 
उद्देश्य यह बताया गया है कि परिषद्‌ को प्रतिष्ठान की उत्पादन-क्षरतो बढाने की 
भूमिका भ्रदा करनी चाहिए झौ' रिक्रडुलखर्ची तथा कार्य-दिनो_ की _क्षति समाप्त 
करनी चाहिए । परिपद्‌ को विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा विभागों में मनमानी झनुपस्थित 
उहने की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए झौर कुछ ठोस सुभाव देने चाहिए जिससे 
कि इस तरह की मनमानी समाप्त हो सके । परिष३ को उद्योगों मे अनुशासन बताएं 
रखने में भी प्रवन्थक्ो की सहायता करनी चाहिए । परिषद्‌ को काम की परिस्थितियों 
की जाँच करनी चाहिए पर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि कारखाने मे हवा, हा ज॑सी 
जरूरी चीजें किन हालात मे हैं। परिषद्‌ का एक काम यह भी होना चाहिए कि बह 
प्रतिष्ठान को सुचाह रूप से चलाने के लिए मजदूरों के स्वास्थ्य और कल्याण की 
देख माल करे । इसके श्रलावा उत्पादकता तथा उत्पादन लक्ष्य हि; विषय में परिषद्‌ 
को प्रबन्धकों गौर मजदूरों के बीच एक सवाद कायम करना चाहिए । 

योजना के भ्रन्तर्गत सयुक्त परिषदो की स्थापना की एक रूपरेखा बनाई गई 

है । कहा गया है क्रि सयुक्त परिषद्‌ के सदस्य केवल वहीं कि सकते हैं जो कि 
सम्बन्धित उद्योग मे काम कर रहे हो । परिषद की कार्यावधि दो वर्ष रहेगी। 
उद्योग का मुरुय कार्यकारी समुक्त परिषद का अध्यक्ष रहेगा | परिषद्‌ में मजदूरों के 
अतिनिधि प्रपना उपाध्यक्ष सामजद करेंगे। समुक्त परिषद्‌ अपने विसी एक सदस्य 
को परिषद्‌ का सचिव नामजद करेगी ॥ परिषद्‌ कौ बैठक कम से कम तीन महीने 
मे एक बार होगी । परिषद्‌ के फैसले सहमति से होंगे, मतदान के जरिए नहीं। 
संयुक्त परिषद के कार्यों मे से एक कार्य यह होगा कि वह उद्योग मे अधिक से भ्रधिक 
उत्पादन, अनुशासन और कार्यक्षमता पैदा करे ३ उसका दूसरा कार्य होगा विभागीय 


प्रवन्य मे मजदूरों को भागोदारी ]65 


परिषद्‌ पर निगाह रखना क्योकि एक विभाग की कायें पद्धति का दूसरे विभागों पर 
भी असर पड सकता है। उसके ग्रन्य कार्य होगें रचनात्मक सुरावो के लिए मजदूरों 
को पुरस्कार, कच्चे माल का झ्रधिक से अधिक इस्मेमाल और सम्बन्धित इकाई में 
स्वास्थ्य और कल्यारप की योजनाओं की देखरेख । 
जैसा कि सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी क्षेत्रो में 
प्लॉट स्तर पर मजदूरों की भागोदारी की योजना को लागू करने के लिए कोई नया 
कानूत बनाने की ग्रावश्यक्ता नही है। विभिन्न कारखातो के प्रवन्धको या कि अध्यक्षो 
को जरूरी निर्देश दे दिए जाएंगे और वे इन्ही निर्देशो के ग्ननुसार प्रवन्ध परिषद्‌ 
कायम करेंगे | इन निर्देशों मे यह स्पप्ट कर दिया जाएगा कि प्रतिनिधित्व विस तरह 
प्रौर किन्हें दिया जाएं। इसके अलावा इस सम्बन्ध मे मजदूर मुनियनो की भूमिका 
भी स्पष्ट कर दी जाएगी । 
प्रबन्ध मे मजदूरों की भागीदारी की योजना उद्योग और श्रम की दुनियाँ मं 

“एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत है। वह अश्राघुनिक समाज-रचना की आवश्यक्ताशों के 
अनुरूप होन के अलावा भारत की परिस्थितियों के भी नजदोक है । पश्चिम के जिन 
देशों मे मुनाफादोरी वा बोलवाला है वहाँ मेहनतकश आदमी स्वय को उसडा ह्भ्ा 
अनुभव करता है। आवुतिक समाज की सदसे वी विडम्दता ही हो गई है, स्वय के 
अलगाव (एलिनिएशन) | इस अलगाव को समाप्त करने के लिए व्यक्ति मे उसके 
कार्य के प्रति लगाव पैदा करना झ्रावश्यक् है। कारखानो में जहां कि आ्रादमी मशीन 
की तरह काम करता है, यह अलगाव झौर भी जरूरी है। प्रवन्ध मे मजदूरों की 

भागीदारी से भ्रलमाद पूरी तरह समाप्त भले ही न हो, कम जहर होगा 7 


[ टिनय, 23 नइम्दए 4975, दृष्ठ ॥7-8. 


कै27९7त5 हैं 
एए७घ्डा॥0. 84६ 


अप ८४ र54५५०७ ४० ३४४20 3403४ ० «३ २४ 5 >> 50252) 
प्रध्याय ! से 5 तक 


] 66 णा005 गराणा0ए0णञा९5?. ॥08एशथ एशग ॥8 ज्वात॑ 0 €एणाणाए 
पराश्छाए शाप 6 ॥ 5679 0॥8 ॥266 ता वा0फ्ताशां ॥ 6 
05 8 20 #९ [| (0 ए 972) 
कया श्रम सघ एकाधिकारों होते हैं? आधिक सिद्धास्तों और ब्रिटेन और अमेरिका के सब 
इतिहास के आधार पर उत्तर दीजिए 4 


2 “ग946 प्रयाणाइग ॥8 (८ णा|त ० ववप्ञाओ उरटएएाएाणा? 505९ 
व95 छाती इटलशिद्याएर 0 8 हा०जा॥ णी प३0८ प्राण ग्रा०च्याद्यां 77 
फ्ए05$/% &ए5578 (९ एा 973) 
“भ्रम सघवाद औद्योगिक क्रान्ति का बच्चा है (” इस कथन को अमेरिका एवं रूस में श्रम सघ 
के विकास के सन्दर्भ मे समकाइए । 


3 छडगातार 06 गा लीक्षक्‍टालाइ।९8 ती वाताबा 005078] 80007 
क09 00 (॥९ए ग्रीएशाटह ग्रातएञ्णञा॥ ।शैशञाणा$ गा ॥943 ? 
(6र ए ॥94) 
भारतीय औद्योगिक श्रम बी भ्रुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए । भारत में औद्योगिक 
सम्ब धों पर उत्तका बया प्रभाव पडता है ? 


4. [5 ॥ह (लाया 'व05लाशज्ा' ॥49९40 706 दीक्षा ता प्रटिफा/शकणोर 
(0 ४९ फ्रट३४छा९ ॥? 750 0७8? एए३३/ वाल ८ ।07005 8550078/८0 
ता '305ट7(8८७ग' ॥ (0048 ? फफ़ाशए (6१ ए 972) 
अनुपस्थिति" से क्या कई अर्थ हो सकते हैं? क्या इसे तापा जा सकता है । अगर हो तो ईंदें? 
भारत मे अनुपस्थिति से सम्ब-धित क्‍या मुख्य प्रवृत्तियाँ रही हैं? इनका वर्णन कीजिए। 


5 8॥895 ॥6 फ़ागाला ण 4000 (दा ०४ विश परीढ एगा ् 
शा 0 ॥80॥77) #6 जद 0 8 ६००70ग9 शव '्फशा।$ ॥8 
8लिधयाए25 गा [8८5 0 |480 पा एप्राव 0४6 ॥॥ 06 20% हक का 

प्‌ [& १ 5 507]2 
86005 ? ज॥४ा 90॥09 हञाणा0त 6 ह0श. 80०! था 0१“ 9०2) 
अ्रत्यावर्तेन की वया समस्‍याएँ हैं ? सरकारी 


फर्म, श्नपिक और अर्थव्यवस्था दि श्रम प्रत 
और अधंब्यवस्था की दष्टि से ३ इस विषय में क्या नीति 


और निजी क्षवों में प्रत्यावत॑न की दरो में क्यों भेद है ? सरकार को 
निर्धारित करती चाहिए ? 


6 'ज4 ॥०५6 ४8 | टव0९८५ णी ॥ताजाशे प्राध्भ॥ 
बॉ 49५6 ऐट्शा 2 फ़ाप्रालएवँ ९७ 0789 ॥28 [06 (0४ 


97090 5९९७०+ €7/९॥977565 शा 078 ? '/३३ 77९85 

इबप्ल 0 टाइप ग्रात॑त्तब| एटब2ट८ जा 80०) शाह ए7585 डे 200 
३0% ब्वाउ फटा शा 7206१६ <डकाए|65 (२ ए 974) 
भारत में सार्दजनिक दौज़् के स्थानों में औद्योगिक अशान्ति हे क्या मुख्य कारण रहे हैं? 
इन सस्पानों मैं औद्योगिक शान्ति हेतु सरकार में किन उपायो को अपनाया है ? अपने उत्तर 
कौ हाल के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए । 

7 जभात्रा शह6 पीठ गशएलाॉधा। 7550९६ 3550043| 
सतत एशा0ा] ब€०080000 वा 78 ? शिल३5९४ वा2छ प्रफणा [९ 
उशोश्एबां ६8ड4600व, हाल 2098 णी ताइलएगरार बात॑ धार 09०0४ ०6 
कध0श॥ (0गरायाइक्‍आगा 07 बए०प्ा ॥7 शाइशलश 0 5 बए६50॥] 

0 ए 970 
श्रमिक सघो को सान्यता दैने के सम्बंध में दया _महत्त्ववर्ण समस्याएँ उठती हैं? भारतीय 
बानूनों आचार सहिता और राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदत के आधार पर उत्तर दीजिए। 


(ल्‍्ते ज्शॉा0 06 प्॒ण्टशशणए रण 


एएप्शा0ा 8486 डा 


6 (007 

8 छड़बाता6 5०छश4 ०५ तीर ॥वेलो०छा25 क्ाते प्रीक्िशषाएल ए (| 

स्टॉप 06 मत ग तहलाप्त की क ]ता8 (ऐ शा 973) 
चार भारतीय केस्ोय भ्रम सुघों दी विनासधाराओ तथा ब्रभाव का अलग-अलम परीक्षण 
कीजिए । 


9 छए9 60 ए०0 ६९००एाा गि ह6 86फ शणण जेँ 40658 एशणा ॥008- 
गा व वरछा4 ? 0065 6 ण९क्षात्वाणा शाप. एणरताए रण ॥4एंढ 
णाण)$ 0 ही 78 जात वाद ए8४ दि भाए हपावशाएड ढि 
ब0०० ८8 (06 हाएच्रती ० तबत८ ए॥0ा5 0 पावेत्र ? (9 94) 
भारत में श्रम सघ तान्दोलन को धीमी प्रगति के क्‍या कारण हैं? भारत में श्रव सपो के 
विकास की गठि हीव ढरते के लिए इगलंण्ड तथा अमेरिका के थम स्यो के सगमत एंड 
कायप्रणालों से क्या मार्य दर्शन शिलता है ? 


0 नृत्रस्‍तध्वुप्रशं८ एप705 ॥898 5000 ॥ा [6 ७३४ ता ९व5 हा0जी। शात॑ 
0०0९०फशटाए ० (906 छा ॥00ए2गलां ॥) ति0॥ 7? 
शिप्रश0बाल वा ४9ला"शा, क्वाए॑ 0॥६0055 ॥6 0७०६६ ७ ७९ए॥७९ 
प्र48 5075 भ्रात॑ शाह कील्ण$ लि. जाली इश्लाश॥ ि0$ 0६ 
॥९|8४श९0 0302 णाए। टवव ए8 झा (९ छ 3995) 
* अपर्याप्त कोष भारत में श्रमिक लादोलन के घुगम विकास के माग में बाधक है। 
इस कथन की ब्यास्या कीजिए। श्रम्रिक सधों वी बाय के ख्लोतो का वर्णन कोजिए और यह 
भी बताइए कि क्षिन उदृश्यों के लिए रजिंस्टड श्रमिक सघ के सामान्य क्ोप व्यय किए जा 
सकते हैं। 
पशक्षल 5 शाश ॥908006 ० [7६02 ([॥/099 ४६ 88 प्रॉच्हाव)] एथ्वा 
0[700 वा ब्धालए ती [63 7 
0ग्रग्रादा। 270 508808. ॥089065 40. इवक्षाह्ञ) प्रव्चत५ एच्तातत 
गात्था।शाई ॥ ॥04 (र ए 4975 
“भारत को ओद्योगिव सरचेता के एक अभिक्ष आग के छए में श्रमिक सथों को आवश्यक 
महत्व है । 
इस क्थने की विवेचना दीशिए दबा भारत में श्रमिक 
सुभाव दीजिए । 
॥2 ज(॥6 ज्ञाण( 065 0 6 490|॥0 ७॥8-- 
(3) [786० एवाठ॥५ ॥ ए $ 5 [१ 
(0) छगाए'०/९९४ णहबा।ब80॥ ॥ ]0॥4 
(०) पयाक्षाल॥| ए66 क्षा5 6 [ठधा पाबए८ एजाण$.. (हएछ 972) 
निम्नलिखित पर रक्षिप्त चेख लिखिए-- 
[अ) छूस थे श्रमिक सप । 
(१) भारत में सालिको के सगठन | 
(प) भारतीय सध को वित्तीय भमस्याएँ। 
3 फिफ्र॥॥ 6 [ग०ए७8-- 


(एणा९ १6 शफ़्शव/पर 0 ब806 [[णा३ ॥ [00॥8 (8 ए, 4973) 


सप आारदोखत को सुदढ़ करने के लिए 


जिम्ते को समभाइए-- 
भारत मे श्रम सघो का आप व्यय । 

4 रिम्न पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिबिए-- 
(अ) श्रमिक अनुपस्थित मोर अमिकावते । (र ए ॥974 
(बे) भारत में मालिकों के पग्रव्व ६ 96 0 
(स) अम्रेरिका मे धरम सत्र आन्दोलन १ (९ 0, ॥97 2) 


68 गौयोगिक सम्बन्ध 


अध्याय 6 


45 968९९ 06 एशाका दलाल ॥] | 7ज़रव ९0॥6४ण४० 888आआगाड 
पशद्ा0ाइकाए. शी जीव 7259०ए९७5 $ ०जॉल्‍्टाएड एब्ाइागगाह़ तीशिषा 
गण जाए तलशाफागरबाठा 2 (र ए ॥972) 
एक सामूहिक सौदाकारी सम्बंध के मुख्य तत्व बताइए । सामूहिक सौदाकारो और मूल्य 
निर्धारण में कया भेद हैं ? 


6 शा ॥ एणच्टारर छेआइ्अपग्राड ? 002 ॥5 जायाएाए६६- 6 08058 
076 प्राध्यधयाह5 80 वी एप ए०प्रागाज़ [0 €१०एछ४8० (०2०४९ 
छ&ए भय? (र छा 943 
सामूहिक सौदाकारी किसे कहते हैं? इसके सिद्धात_ बतलाइए और अपने देश में इसको 
प्रोत्साहित करने हेतु जो उपाय किए गए हैं उनका उल्लेख कीजिए ॥ 

7 जाग बाल ॥96 ०छ॒च्ल5 0. धार ग्रा।0ठएलाएा. ण एग्रश्लाएड 
छएशाएाह 0 वा गरा0फञशाए ? शत ग्राध्वच्छा85 था 05 [8860 0 
हा९0फा48० (१0[९०४ए९ छेबाहुआआधवधएगा ॥60/9 ? (९ ए 94) 
भारतीय उद्योग में सामूहिक सोदेबाजी को प्राटम्भ बरने में क्या कठिनाइर्यां आती हैं ? भारत 
में सामूहिक सोदेबाजी को प्रोत्साहित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है ? 


8 छक्ृ/शि। धार तध्व ० 006ट/ए४ छेडहभणाह  फशश श6 06 7850 
६णाता।0्रा$ 007 ॥॥6 5000९5५ ० 00॥०९८७९२९ छेल्कावा08 शाते [0 जआश 


हआांगा 4485 00॥6009९ क्क्षाएक्ागा? 08४००फ९ते गा गी00/4 
2228 मी (6९ ए ॥99 


सामूहिक सौदाकारी के विचार को समभाइए। सामूहिक सौदाकारी ि सफलता की 
कौम कौनसी मुख्य जर्ते हैं तथा भारत में कहाँ तक सामूहिक सोदाकारी का विकास हुआ है? 


भ्रध्याय 7 
9 (९४70 !॥6 4608-- 
०6 ण॑ 009 ॥॥ एग्राग्य णिव्राबहटफला हिलेबातणा8. (रे ए 973) 
निम्त को समभाइए-- 
श्रम संघ प्रबंध सम्दस्धों में सरकार की भूमिका । 


श्रध्याय 8 
20 8205६ (ए९ गा] टिव(शा6ड ण पीट ग्रातणजाएग एशशारएक 03992 
शाह पं [ ० ए$ 8 शा 800०00 शिव5 गण छ 393) 


इगलैण्ड अथवा समेरिका की औद्योगिक सम्बंध व्यवस्था की भुख्य विशषताओ का उल्लेख 
कीजिए और उसकी सफलता के कारण बतलाइए ए 974) 

2 उद्योग मे सयुक्त विचार विनिमय पर दिप्पणी लिखिए । (ि 
# इलगटाएटा, रण 


22 90758 हट वश दिववतार5 ती दाह ग्राउनीएटाज 0 
आतप्रशातधें ता99065॥7 धाह ए 5 / जा तर छू 495) 
अमेरिका में औद्योगिक अगड़ो के निपटारे की व्यवस्था की सूर्य एएँ बदाइए । 


भ्रष्पाय 9 
23 नया. विए छलाह ६0 डच बढ एथधटड 0 4 त500/6 ६0 शशैपिट हैं शग074 


पल्शाइटोफटड विदा 60 एप छिक्षआते & उध्पीक्षाला। लि शा) नदी 
शशाफा 929 ॥्रश्ण॑तगड़ छएण॥ः एएपाएए ०7 ठफ़टापज़ाऊ़ट ४ हा व| 
गि०० (एबी एग्रापराइडएणा 07 [-/०पा) कु॥ ॥6 हा णी [॥5 
अब्वॉट्पाशा: <डकयाप्रार स्ाधवगाज पार एगालागबाणा बा 4 गे 7] 


पवाब 


वाट79 


69 
एफ्शाएप 848४ 


वक्षकारों के सुकाव एक समाधान पस्तुठ करते और फिर जनभादवा विशदेस्ित न 
स्वीकृत करने की उपेक्षा यह रही उत्तम द्वोगा हिं विदाद के पक्षकारों को स्वये कप ना 
करते लिया जाए! (शाहों थम आयोग)। इस कयद क सन्दभ मे भाएत की समभोता 
का अण्लोचतात्मक परीभण दीजिए ! 

24 ५ (; परधशाणा ॥ घारवत हवाद्ाबीर जोर भले ऐक72$ 
मर नह कर 50गटिप >.ञ३2055 बा €०गणदाए 0 पा 
दाए28श९०५ ण ०णराएप्र0) क्षण! 72 ॥6-एणाध् हर आप 

॥08 एटएव्)॥8 वा 07 ए०णाफ (्‌ 3 

अआनिवाय पचनिणय का साधारणतया तभी प्रयोग डिया जाता है एव दोनो पक्ष िम्ली निणय 
घर पहुँचने मे भधफल हो जाते हैं। इसे दमकाइए और अपने देश कौ बतमान दकाओं में 
अनिवाय पचतिणद की वाहछनीयता पर ब्रक्मा डालिए ? 


25 छा्गावर पीर 7०6 0 )/व्वीक।ता, 4 वाणा 877 (00॥0॥॥20॥ ॥ 
8 इलध्याला। रण 009॥02॥ 0/90785 फफ़ाली जी (96 800४2 
ग्राश[7008 40 ५०४ एहर्शदव ब00 प्र १ 080035 जा ॥ष्ट्धिश0०6 रे 
वधतादय एशावा॥0व5$ (४ ए 974) 
औद्योगिक विवादों को निंवदाे हेतु मध्यस्थदा, पचतिशय तथा “समभोवा की भूमिता 
बताइए । इत तीनो विधियों भे से आप किप्ले पसन्द करते हैं भोर क्यों ? भारताय दशाओं बे 
ध्यान मे रछते हुए विवेचन बोजिए। 

26 608 8 व्यावथे ए॥एब३०० णी ग्र2टगाएश४ णि व इलीशाह॥। रण 
॥709ञग॥) 00७७४ ॥0 0... ति0ज 068 ॥ 00॥ए१९_ जशी परि€ 

78८069 007 छ/"॥०७॥8 0090/0 9९६०९ )2 (.36 रएऐ 7९ १ 

9 छ ॥94) 
भारत में औद्योगिक विदादो को तिवटाने की व्यवस्था का आजोचनात्मक मूल्यांकन कीनिए। 
इगलण्ड में औद्योपिक .शान्ति को प्रौ साहित करने वाली व्यवस्था से इसझछी तुलना बीजिए । 
ए)50प5४ (68 ॥रगएणांशाप्ड रण छ0705 ०एग्रव/065 जग. छाल्श्शातगह 

गरतैषातवं ताक्ए5.. सिणन्न. थि। ॥896. ॥056- 0णागाशा६९४ 06६॥ 

$00085४0।| हा एाणाणायह़ 8००0. ॥00]4] उटाबाणा$ 0:४९ (॥6 

€ग्ाप्रो००८०७ &॥0 00 'जणगदा 7 (8 ए 975) 


अद्योगिक भगड़ों की रोग़बाम में वकस क्मेटियाँ कहाँ तक सेदायोजवीं और श्रमित्ता के मध्य 
अच्छ सम्बध् स्थापित करते मे सफल हुई हैं ? 


+ (०्ाएप्रॉउएआए 2000०क3्षाणा. छाध्एथशा।।$.. तह हा? भी $०प्राए 
306090]9] व ॥ा0705 ? 


9 ४00 बह्ल८६ ज्ञात ता$ चैब्वाधाला॥ओं ? 05008 पक? ए0पए छ०प6 
36 १0 ३0१0९88९ एतप्रगांध॥ शए॥औबा।॥॥ 85४ 7 - शीशा॥।ए8 40 
एग्राफृएं509 30]0002॥07 ३$ 8 70९०0 0 5९४0६0॥| ० गरा00४8॥ 
8597 68 था [0॥8 (6ए ए 49758 
* अतिवाय पचनिणय भधुर औद्योगिक सम्बंधों के विकास को रोकता है।' बया आप इस 
कमन में सहरुत हैं? क्‍या जाप भारत मे औद्योगिक सधषों के निवटारे कौ विधि के रूप में 
भ्रतिदाय पर निश्य के विकल्प में ऐंच्छिक प्रचानिर्णय प्रणाली के दक्ष गे तक प्रस्तुत करना 
प्रदननद करेंगे ? 


भध्याय 0 


2] 


2 


ह8 


3 छवाबक्रा।फताशऊ एश्ए्आ ् 
१0॥ शा ह॥8॥32९व02706' ए॥9॥॥08007: 
7 प्रध्थापरा्ु ? जब 60 एणए प्रातदाडादाते 9977 90 #णा गा है 
48 ३. एक एकक्षाए० ० इचए९३ व॥ ९ छह इल्टॉग फशाआा 
कारग6 पताजधरों सड़बाइथा0 ? (8 छ ॥972) 


2 औद्योगिक सम्बन्ध 


क्या श्रवधकाय में थ्रमिक्रो की भग्गीदारों का अय स्पष्ट है? आप इससे वया समझते हैं ? 
क्या आपकी राय में एसो झामीटादौ की निजो क्षत्न कौ अपेक्षा सावजतिक क्षत्न म सहायता वी 
अधिक सम्भावना है ? 
30 एशकांशा। पाल 00फ्रा8-- 
वेतावा शैक्ावएटालओ) (007०5 गाएव॑ शा जणांताह गा वापिशा 
प्राताइध€5 (6 ए 973) 
निम्न को समझाइय-- 
सयुक्त प्रवाध परिषद और भारतीय उद्योगा मे उनकी काय-श्रणाली 
+गुफ्रठ #९79/ ण (9९ चरण टा5 40 एरालएगट 770 ग्रागयव&शाकों तेश्टाए005 
हवा] ॥0 08% 95 €डाइटत? ]90 #00 नकट्टाट्ट ? (र ए 974) 
* प्रवध्च सम्वधी निणयों में श्रमिकों द्वारा भाग लेते के अधिकार को झब अधिक समय तक 
टाला नहीं जा सकता । क्‍या आप इस कथन से सहमत हैं ? 
32 फिल्माणा॥ार [6 फ़ाण्ट्ादआ़ तजगा च-०३हुलशाहा। (०एाटा$ ॥ ॥090॥3 


3 


क्षा्त ताला एड 07059९९5 ॥ऐ ए 95) 
भारत में सयुक्त श्रदश्व परिषदो की प्रगति तथा उनक भविष्य का परीसण कौजिए । 
अध्याय [|] 


33 व शव जञ39५ 88 पाल! +. 0 वीएलाएटव दल ००ए5९ ता म०ए 
॥टडबधणा ॥0 वि6त4 0... 0ए6 8 6070९७६०९ ०0... [08 
९०0॥॥60005 #720ी9 0९४९४॥७९ (॥8 ग्राश्णी॥॥879 807 ए700९006 [॥6 
॥ 4, 0 ॥क$ ए5४ट०एए०४व णि॥गीएक्षाणयाह 8007 एणारए ०विादाएंद 
९०025 (कर ए 972) 
अत्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ ने भारतीय श्रम कानूनों पर किस प्रकार प्रभाव डाला है? एक प्रासर्गिक 
वणन दीजिए | इस सम्बंध में यह दंताइए कि। 7, 0) ने सदस्य देशों की श्रम नीति पर 
प्रभाव डालने के लिए क्‍या रीतिया और विधियाँ बनाई हैं । 


34 0 शीश र्ाशा। 098 पाशा।॥073] 80007 0720॥ $8॥0॥ ॥्रीएश०८० 
[6 ०००५७ 07[40007 [688वाधणा 77 [7048 ? पि०७ 090४८ एगहटा$ 
6६ 0 974) 


छशश९शी8४9 खा) ॥6 $शार् ? 

भारत में श्रम अधिकारियों की दिशा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सघ द्वारा कहाँ तक प्रभावित हुई है ? 

अभिक उससे किस॑ प्रकार लाभान्वित हुए हैं ? हक 
45 पुछछ #0$. 08. #शार्धी९्प विश व मा लाला 9 00 (॥6 

नि व.॥9०0०- >ह्ुबाइम्राणा ?ै 05205 ि)॥ ([फि छ ॥975) 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सच की सदस्यता से भयरत किस प्रकार लाभावित हुआ है ? पृणतया 


उल्लेब कीजिए । 
2 हि. [06 500] [रण 
4४०7 ती 6 पाबलीाओलज 0 6 5श दादा: ० 
३6 69४6 8 टाएू्क ९रथरए॥।० हाफ) 


88750 69965 ॥7 ि8]47)37 का 
राजस्थान में औद्योगिक विवादी के विबंदारे ने लिए जो व्यवस्था हैं. उसका मालोचताह 


मूल्याकत करिए । न ड 
0 प्र।7 
37 भ्रद्तार बग €डडवए एा शिवा 


96 7 ! क्र 
"राजस्थान में औद्यािक विदाद (790) 77) विद पर एक लिय 'थ त्टिल्एिए ५ 


३8 श्र 8 #706 पठ(8 20 !08 005थ78- 
(6णीवदाज वि उद्यप्रशाक्षा: ०0॥605४72 त590[८5 ॥7 था शक न 


जुह्व!एञरं 0॥59068 पा 9]4 ४ 
५ 


निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--. 
राजस्थाव मे औद्योगिक सघष के हल करने की ब्यवस्या । 


्कन 


#77?शव% # 


छ000७ 84 





[. अह्ब/श्य 4 में [छ4) जफाहभा [80007 005 
दे... 6एह॥ठ0; # 909 छ३।॥०॥5 ॥0 ]009 
3. शआधइणीफ्यं 7 छहिट०च०च्रा28.. रण #ैएपफ7 था $500७वे 
जलकर 
4. 89900 & ऑस्‍कर छएणाएच्न्‍॥2३ 0 (ढ00फ7 एऐेशशा०ण75 
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एक्बडध 9 है ए८९४७७०७ 6 श३ह5६.. बात 0॥ह 
४68 29700]008 9 ३660४५0४ ०7 शा. 
० 
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[08 ॥ [80॥7 [.880० पा 70॥09 
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॥[. उगा 0#% (६4) 
॥2. #ढ0क, 7 8 
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4. 7.९ 80०णाध०४ ए॑ १.+9077 

॥5. कद्रा एणारनाए8 प389॥078 

46 क्या 0 | ?00॥०  एग4धवा8$- 6 7,80007 ॥ 

#०/९३/॥६7 # 0 छिवा& 

॥7 ४६६९८ ९९ # #& बफड [8645 फ0ा08 0055 

38. ह#वगका # 8 वृत8 एगगा ॥(०एचाशला का ॥(/॥| 

9... ३05 एकक्राट३ & वा पश्य4] ६ द्ञा०णा॥5 ॥॥ ]00॥4 
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